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 विषय
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 No.  14,  Tuesday,  March  10,  19,  1891  (Saka)

 विषय  Subject  पृष्ठ  /  Pages

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर/ 0९८७1.  ANSWERS TO  QUESTIONS

 ता ०  प्र०  संख्या

 S.Q.  Nos.

 331.  मोदी  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग कम्पनी  Modi  Spinning  and  Weaving  Company

 लिमिटेड
 '

 332.  हिन्दुस्तान  मशीन
 टूल्स

 लिमिटेड  Agreement  between  West  German  Firm

 तथा  पश्चिम  जर्मनी  की  फर्म  के  and  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.  1-9

 बीच  करार

 Shifting  of  Barrel  Plant  from  Sewri  to 333.  Had  स्टैण्डर्ड  डम  एण्ड  बैरल

 फेक्चारिंग  कम्पनी  द्वारा  बैरल  बनाने  Trombay  by  M/s  Standard  Drum  and

 का  संयंत्र  सेवरी  से  ट्राम्ब ेले  जाना  Barrel  Manufacturing  Co.

 ्रत्प-सूचना  प्रदान

 3  tad  सम्पत्ति  की  कुर्की  के  सम्बन्ध  Service  of  Warrant  on  Station  Master,

 में  घरंगधरा  के  स्टेशन  मास्टर  Dhrangadhra  for  Attachment  of  Rail-

 को  वारण्ट  की  तामील  way  Property

 seal  के  लिखित  उत्तर/ #्0177270४  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 तारांकित  प्रदान  संख्या

 334.  पुराने  रेलवे  टिकटों  की  तारीख  Utilization  of  Old  Railway  T
 ickets  by

 बदल  कर  उन्हें  प्रयोग  में  लाना
 Changing  their  Dates  19--20

 335-  लघु  उद्योग  वित्त  निगम  Small  Scale  Industries  Finance  Corpora-
 tion  20

 336.  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  वित्तीय  Control,  over  Companies  receiving  loans

 संस्थानों  से  ऋण  तथा  पूंजी  लेने  and  Capital  from  Government  sponsored

 वाले  सेवायों  पर  नियंत्रण  Financial  Institutions  20-2]
 es  —

 किसी  नाम  पर  भ्रमित  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  मे  उस  सदस्य  ने

 वास्तव  में  पूछा  था  |

 *The  sign  +  marked  above  the  name  of  a  member  indicated  that  the  question  was  actully
 asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 /Lok  Sabha/70-~{
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 AloNo  संख्या

 5.  Q.  Nos.  विषय  Subject  Pages

 337.  स्टेशन  मास्टरों  तथा  असिस्टेन्ट  Non  supply  of  full  Winter  and  Summer

 स्टेशन  मास्टरों  को  Uniforms  to  Station  Masters  and  Assis-

 जाड़ों  तथा  गर्मियों  की  पुरी  वर्दियों  tant  Station  Masters  (Eastern  Railway)

 की  सप्लाई  न  किया  जाना

 338.  Adoption  of  Shri  Nath  Pai’s  Constitution बैंक  राष्ट्रीयकरण  पर  उच्चतम

 त्यायालय  के  निर्णय  के  (Amendment)  Bill,  consequent  on  Sup-

 स्वरूप  श्री  नाथ  पाई  के  संविधान  reme  Court’s  verdict  on  Bank  Nationa-

 22
 )  विधेयक  को  स्वीकार  lisation  oe

 किया  जाना

 339.  लाइन्स  श्राफ  अरेबिया  रेलवे  लाइन  Help  from  India  for  Restoration  of  Law-

 22 की  पुनः स्थापना  के  लिये  भारत  से  rence  of  Arabia  Railway  Line

 सहायता

 340.  अ्रतिरिक्त  आधिक  लाभ  बाले  पदों  Employees  Working  against  posts  carry-

 23 पर  कार्य  कर  रहे  कर्मचारी  ing  Pecuniary  Benefits  ae

 341.  निर्धन  लोगों  के  उत्थान  के  लिये  Programme  for  Uplift  of  poor  Masses  23

 कार्यक्रम

 342.  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  Review  Report  of  Public  Sector  Steel

 का  समीक्षा  प्रतिवेदन  Plants

 Issue  of  Complimentary  Passes  for  Class 343.  चतुर  श्रेणी  के  कमंचारियों  को

 IV  Employees  24 सम्मानित  )  पास

 जारी  करना

 344.  प्रादेशिक  भाषाओं  में  विधियों  का  Translation  of  Enactments  in  Regional

 अनुवाद  Languages  25

 343.  दिल्‍ली  के  लिये  महानगर  Metro;  litan  Railway  for  Delhi  ..  25

 346.  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  Loss  to  Mining  and  Allied  Machinery

 शन  को  हानि  Corporation

 347.  उड़ीसा  में  इस्पात  कारखाना  Setting  up  of  Second  Steel  Plant  in  Orissa  27

 स्थापित  करना

 348.  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  हिमालय  Industries  in  Himachal  Pradesh  during
 प्रदेश  में  उद्योग  Fourth  Plan  2728

 349.  नई  दिल्‍ली  में  पटेल  रोड  पर  रेलवे  Patel  Road  ‘Railway  Crossing  in  New
 फाटक  Delhi

 28

 350.  चुनाव  याचिका  दायर  करने  पर

 रोक
 Restrictions  on  Filing  of  Election  Peti-

 tions
 28

 (ii)



 ता ०  न  संख्या

 विषय S.  Nos.  Subject  पृष्ठ  Pages

 351.  रेलवे  दु  Railway  Accidents

 352.  कलकत्ता  कें  लिये  वृत्ताकार  Circular  Railway  for  Calcutta  29--30

 )  रेलवे

 353.  दिल्ली  शाहदरा  से  सहारन  पुर  तक  Broad  Gauge  Line  from  Delhi  Shahdara

 बड़ी  रेल  लाइन  to  Saharanpur  31

 Amendment  to  Representation  of  the 354.  चुनाव  में  उम्मीदवारी  के  लिये

 किसी  मंत्री  की  श्रेष्ठता  के  बारे  People  Act  regarding  Disqualification

 में  लोक  प्रतिनिधित्व  प्रीमियम  of  a  Minister  from  Candidature  at  Elec-

 tion  31 में  संशोधन

 355.  मध्य  प्रदेश  स्थित  करमलाई  पेपर  Production  of  Amlai  Paper  Factory  in

 फैक्टरी  में  उत्पादन  Madhya  Pradesh  31

 356.  भारतीय  रेलों  के  कुछ  सेक्टरों
 को

 Closure  of  Certain  Sections  of  Indian

 बसद  करना  Railways  32

 357.  हादजाज  रेलवे  पुनः संचालन  बोर्ड  Visit  by  Hadjaz  Railway  Recommission-

 का  दौरा  ing  Board  ,  ,  32

 358.  कनिष्ट  संवर्ग  के  Promotion  of  Goods  Clerks  Junior  Grade

 माल  लिपिकों  की  ऊंचे  संवर्ग  to  Higher  Grade  Posts

 के  पदों  पर  पदोन्नतियों

 359.  बाबकौक  एण्ड(विलकोक्स
 Closure  of  Babecock  and  Wilcox  (India)

 लिमिटेड  कलकत्ता  का  बन्द  होना  Ltd.  Calcutta  33

 360.  सुन्दरी  उर्वरक  कारखाने  को  खुले  Supply  of  uncovered  Wagons  to  Sindri

 माल  डिब्बों  कीं  सप्लाई  Fertilizer  Factory

 अतारांकित  प्रदान  संख्या
 US.Q.  Nos.

 2201.  मोनियपोलिस  की  नैष्कों  द्वारा  नैष्को
 Sale  of  old  and  worn  out  equipment  by

 Napco  of  Monneapolis  to  Napco  Bevel बीवी  गियर्स  श्राफ  इण्डिया  को
 Gears  of  India  34-35

 पुराने  और  घिसे  हुए  उपकरणों

 की  बिक्री

 Ban  on  Import  of  Agricultural  Imple- 2202.  कृषि  उपकरणों  के  शिकायात  पर

 रोक  ments  35

 2203.  चौथी  योजना  में  वैगनों  की  कमी  Shortage  of  Wagons  during  Fourth  Plan  35

 2204.  कारों  का  उत्पादन  Production  of  Cars  36

 2205.  केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  सेवाशर्तों  के  Selections  by  UPSC  to  Central  Engineer-

 लिये  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  .  ing  Service  36

 ्रभ्यधियों  का  चयन

 (iii)



 ठ  ato  प्र०  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.  विषय  Subject  पृष्ठ  Pages

 2206.  मध्य  प्रदेश  में  रेलवे  लाइनों  का  Development  of  Railway  Lines  in  Madhya

 Pradesh  37 विकास

 2207  गोलचा  प्रापर्टीज  )
 Golcha  Properties  (P)  Ltd.

 टेड

 2208  Golcha  Properties  (P)  Ltd.  38 गोलचा  प्रापर्टीज

 qs

 S 2209  मूल्यों  लागत  कौर  प्रफुल्ल  के  etting  up  of  a  Commission  on  Prices,

 Costs  and  Tariff  39

 at
 सम्बन्ध

 में  एक  आयोग  की

 2210  बरेली  से  दिल्‍ली  जाने  वालीं  Absence of  light  in  a  bogie  of  a  train  go-

 39
 गाड़ी  की  एक  बोगी  में  प्रकाश  की  ing  to  Delhi  from  Bareilly

 व्यवस्था  न  होना

 2211  रांची  द्वारा  दुर्गापुर  के  इस्पात  Soviet  Minister’s  report  on  equipments

 खानों  में  बनाये  गये  उपकरणों  के  produced  by  Ranchi  and  Durgapur

 बारे  में  रूस  के  मंत्री  का  ate  ri Stee]  pl  ants  40

 बदन

 Instruments  Ltd.,  Palghat,  Kerala  40
 2212  इन्स्ट्रमेंट्स

 केरल

 Establishment  of  M
 2213  भरतपुर  में  दूध

 ilk  Powder  Industry  in

 Bharatpur  (Rajasthan) पाउडर  उद्योग  की  स्थापना

 2214  कृषि  उत्पादों  *  में  बायदे  के  सौदों  Ban  on  Forward  Trading  11 +  Agricultural

 Produce  41
 पर  प्रतिबन्ध

 2215  केरल  में  काजू  उद्योग में  संकट  Crises  in  Cashew  Industry  in  Kerala

 2216  पश्चिमी  बंगाल  में  औद्योगिक  प्रगति  West  Bengal  Governor’s  remarks  regard-

 के  बारे में  वहां  के  राज्यपाल a  ing  Industrial  Growth  in  West
 Henge!

 टिप्पणियां

 2217.  एक  वैज्ञानिक  द्वारा  गंणतत्र  दिवस  Refusal  by  a  Scientist  to  accept  Republic

 43
 पुरस्कार  स्वीकार  से  इन्कार  Day  Award

 2218.  विदेशी  नियोजन  पर  स्वामित्व  की  Revision  of  Rates  of  Royalty  on  Foreign

 Investment. दरों  का  पुनरीक्षण  43-44

 2219.  निर्यातकों  के  बैक  Bank  Aid  for  Small  Exporters  44

 सहायता

 2220.  विशेष  प्रकार  के  क्रोमियम  मिश्र  Production  of  Sophisticated  Chromium

 धातुद्नों  का  उत्पादन  Alloys  on

 (iv)



 तार  To  संख्या

 U_S.  Q.  Nos.  विषय  Subject  पृष्ठ  ०  ges

 222}.  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  निर्यातकों  के  Separate  Section  in  Nationalised  Banks

 लिये  धन  की  व्यवस्था  करने  के  for  Financing  Exporters

 लिये  पूरक  अनुभाग

 2222.  ऊंची  में  पृथक  लघु  व्यापार  वित्त  Setting  up  of  separate  small  business

 निगम  की  स्थापना  Finance  Corporation  Ranchi  AG

 2223.  हैवी  इंजी  निर्धारण  का  रांची  Theft  of  Machine  Parts  in  Gas  Plant  of

 के  गस  प्लांट  में  मशीनों  के  पुर्जों  Heavy  Engineering  Corporation,  Ranchi

 की  चोरी

 2224.  औद्योगिक  विकास  के  सम्बन्ध  में  Effect  of  #६८०७1॥11६110110115  of  Dutt

 दत्त  लाइसेंसिंग  समिति  की  Licencing  Committee  on  Industrial

 रिणों  का  प्रभाव  Growth  47

 2225.  विदेशी  सहयोग  की  नीति  Policy  of  Foreign  Collaboration

 2226.  इस्पात  का  निर्यात  Export  of  Steel

 2227.  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिये  बैलेंस्ड  Invention  of  a  balanced  water  pump  for

 वाटर  पम्प  का  आविष्कार  frrigation  Purpose  49

 2228.  मधु  मक्खी  पालने  के  लिये  मध्य  Aid  to  Farmers  of  Madhya  Pradesh  for

 प्रदेश  के  किसानों  को  सहायता  Bee  Rearing  49-50

 2229.  हिन्दुस्तान  मशीन  cea  लिमिटेड  Export  orders  from  foreign  countries

 द्वार  विदेशों  से  निर्यात  by  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.  50

 देश

 Industries  in  Bihar  50 2230.  बिहार  में  उद्योग

 2231.  गांधी  शताब्दी  बर्ष  राज्यों  द्वारा  Scrapping  of  Prohibition  by  States  during

 मद्य निषेध  को  समाप्त  करना  Gandhi  Centenary  Year

 fn
 2232.  ग्राम  सम्बन्धी  समस्यायें  Rural  oriented  |  51.0

 2233.  Construction  of  a  Hostel  for  Harijan दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा

 लड़कियों  के  लिये  एक  छात्रावास  Girls  by  Delhi  Administration  .  51

 का  निर्माण

 2234.  Non  Utilization  of  capacity  of  Durga  Pur दुर्गापुर  मिल  की  क्षमता

 का  प्रयोग  न  किया  जानता  Billet  Mill  52

 22  35.  भिलाई  इस्पात  कारखाने  में  निमित  Export  of  Structurals
 produced

 at  Bhilai

 Steel  Plant  52.0 ढाँचों  का  निर्यात

 2236.  बन्ध  अभिकर्ता त्रों  तथा  -  निदेशकों  Companies  violating  ceiling  on  Salaries

 के  वेतनों  की  भ्र धिक तम  सीमा  का  of  Managing  Agents  and  Directors  53

 उल्लंघन  करने  वाले  संमवाय

 (v)



 alo  To  संख्या

 U.S.  Nos.  विषय  Subject  qa/Pages

 2237.  गैर  सरकारी  फर्मों  के  दिवालिये  Loss  to  Depositors  due  to  Private  Firms

 होने  के  कारण  जमाकर्ताश्रों  को  becoming  Bankrupt

 2238.  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  के  Enquiry  against  Director  General  of  Tech-

 34 विरुद्ध  जांच  nical  Developme:

 2239.  Derailment  of  15  Dn.  Gauhati  Lucknow - 15  डाउन  गोहाटी  लखनऊ

 प्रेस  का  पटरी  से  sat  जाना  Express

 55 2240.  हैवी  इंजीनियरिंग  Foreign  experts  working  at  HEC  Ranchi

 रांची  में  काम  कर  रहे  विदेशी

 विशेषज्ञ

 2241.  मेसर्स  tus  ड्रम  एण्ड  बैरल  M/s  Standard  Drum  and  Barrel
 Manufac-

 $5
 मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  turing  Co.

 2242.  Had  स्टैण्डर्ड  ड्रम  एण्ड  बैरल  M/s  Standard  Drum  and  Barrel  Manufac-

 मनु फै क्च रिंग  बम्बई  turing  Co  mbay  56

 2243.  ड्रम  तथा  बैरल  उद्योग  में  कच्चे  Shortage  of  Raw  Materials  in  Drum  and

 माल  की  कमी  Barrel  Industry

 2244.  रेलवे  कमंचारियों  को  वर्दी  की  Supply  of  Uniforms  to  Railway  Staff  ञ्

 सप्लाई

 2245.  गैर  सरकारी  सेवायों  द्वारा  नया  New  Capital  Investment  by  Private  Co-

 पूंजी  निदेश  mpanies  |

 2246.  द्न्य  रेलवे  यातायात  लेखा  Reversion  of  Sub-Heads  in  FTA  Office,

 Delhi  (Western  Railway)  58.0 दलली  में  सब

 asa  की  पदावनति

 2247.  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  के  are  के  Procedure  for  appointment  of  Secretary

 सचिव  के  नियुक्त करने  की  प्रक्रिया  Social  Welfare  Board

 2248,  वादा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  Modernisation  of  TISCO  Gamshedpur)  59

 को  झा धुनिक रण

 2249.  पश्चिमी  तथा  उत्तर  रेलवे  के  लेखा
 Meeting  of

 Accounts
 Staff  of  Western  and

 कर्मचारियों  की  बैठक  Northern  Railways  59

 2250.  अरन्य  रेलवे  यातायात  लेखा  Honorarium  to  Employees  of  Foreign
 दिल्‍ली  के  Traffic  Accounts  Office  Delhi  (Western

 कर्मचारियों  को  ares  Railway)  60

 2251.  मणिपुर  में  कागज
 मिल  60 Paper  Mill  in

 Manipur

 (vi)



 alo  प्रा०  संख्या

 US.  Q.  Nos.  विषय  Subject  पप्  Pages

 2252.  दानापुर  डिवीजन  Substitute  Railway  Employees  in  Danapur

 60---01 में  एवजी  रेलवे  कर्मचारी  Division  (Eastern  Railway)

 Demand  for  taking  of  oath  of  Allegiance 2253.  संसद्‌  सदस्यों  तथा  विधायकों  द्वारा

 मध्य  निशेद्य  के  सिद्धांतों  के  प्रति  towards  principles  of  prohibition  by

 M.Ps.  and  Legislators  61
 निष्ठा

 की  शपथ  लिये  जाने  की

 माग

 2254.  छोटी  दई  स्टेशन  रेलवे  )  Sickness  of  Staff  of  Chhoti  Oodai  Station

 के  कर्मचारियों  का  बीमार  होना  (Western  Railway)

 2255.  रेलवे  क्यारियों  की  उपलब्धियों  of  Disparities  in  Emolu-

 62 में  विषमताश्रों  को  कम  करना  ments  of  Raitway  Employees

 2256.  यातायात  लेखा  दिल्‍ली  Promotion  of  Clerks  Grade  | है ह  in  Traffic

 में  ग्रेड  दो  के  पलकों  Accounts  Office,  Delhi  (Northern  Rail-

 62 की  पदोन्नति  way)

 Absorption  of  surplus  staff  in  Foreign 2257.  पश्चिमी  रेलवे  के  ग्न्य  रेलवे

 Traffic  Accounts  Office  on  Western यात  लेखा  कार्यालय  में
 फालतू

 कर्मचारियों  को  खपाना  Railway

 2258.  ग्र ति रिक्त  आधिक  लाभ  वाले  पदों  Officers  working  against  Posts  carrying

 पर  काम  करने  वाले  अ्रधिकारी  Additional  pecuniary  Benifits  63

 2259.  अतिरिक्त  लाभ  वाले  पदों  पर  तीन  Working  on  a  Post  Carrying  Extra  Gains

 for  Three  Years  63 वर्षों  से  काम  करना

 Security  Arrangements  and  Posting  of 2260.  रेलगाड़ियों  में  सुरक्षा  व्यवस्था  तथा

 पुलिस  का  तैनात  किया  जाना
 Police  on  the  Trains

 2261.  पूर्वी  में  खल  माल  डिब्बों  का  Detection  of  Open  Door  Wagons  on  East-

 पता  चलना  ern  Railway  64

 2262.  ट्यूब  रेलवे  द्वारा  तेज  गति  से  यात्ना  High  speed  of  travel  by  Tube  Railway  6466

 2263.  इस्पात  सम्बन्धी  भुगतान  की  शर्तो  Steel  Payment  Terms  Irk  Engineering
 पर  इंजीनियरी  एककों  को  Units  66
 तोष

 2264.  तमिलनाडु  द्वारा  इस्पात  पर  Tamil  Nadu’s  Ban on  Steel  66
 बन्ध

 2265.  माइनिंग  एण्ड  अलावा  मशीनरी  Loss  to  Mining  and  Allied  Machinery
 कारपोरेशन  को  हानि  Corporation  (1

 (Vii)



 Ho  ता०  Yo  संध्या

 U.S.  Q.  Nos.  विषय  Subject  पृष्ठ

 2266.  बोकारों  इस्पात  कारखाने  की  हैवी  Supply  of  Equipment  by  HEC  to  Bokaro

 Steel  Plant  67
 इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  द्वारा

 22107.  उत्तर  रेलवे  यातायात  लेखा  Promotion  to  Clerks  Grade
 1  in  Northern

 दिल्‍ली  किशनगंज  में  gag  Railway  Traffic  Account  Office  Delhi,

 68
 43  एक  के  पदों  पर  पदोन्नति  Kishanganj

 2268.  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिये  गैर  Legislation  for  Reservation  of  ;  Vacancies

 सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्रों  में  in  Private  and  Public  Sectors  for  Handi-

 68
 रिक्त  पदों  के  आरक्षण  के  लिये  capped  Persons

 विधान

 2269.  Ratio  between  Posts  of  Assistant  Inspec- भव्य  रेलवे  में  असिस्टेन्ट

 क्टर  aaa  मिस्तरी  के  पदों  में  tor  of  Works  and  Works  Mistries  in

 68
 Central  Railway  .. अनुपात

 2270.  रेलवे  बोर्ड  द्वारा  1968  Appendix,  I-A  Examination  Conducted

 में  प्रायोजित  ए  by  Railway  Board  in  November,  1968

 परीक्षा

 2271.  इस्पात  संयंत्रों  के  खास  पास  ear  Subsidiary  industries  set  up  in  the  vicinity

 पित  किये  गये  सहायक  उद्योग  of  Steel  Plants

 2272.  Production  of  sheets  for  transformers  of
 रूरकेंला  इस्पात  कारखाने  में

 70
 फीर  र  के  लिये  चादरों  का  Rourkela  Steel  Plant

 उत्पादन

 2273.  Nahan  Foundary  in  Himachal  Pradesh
 हिमाचल  प्रदेश  में  नाहन  फाउन्डरी

 2274.  क्लर्क  ग्रेड  एक  के  20  प्रतिशत  Irreg  ularities  in  Promoting  Clerks  Grade

 स्नातक  कोटे  के  पदों  पर  पदोन्नति
 71

 I  against  20
 per

 cent  Graduate  Quota

 में  ्रनियमसिततायें

 2275.  एक  निर्वाचन  सुधार  आयोग  की  Setting  up  of  an  Electoral  Reforms

 स्थापना  Conunission
 71

 2276.  नेफा  के  झ्रादिवासियों  द्वारा  मानव  71 Human  ह है ककतमगद' छ् by  NEFA  Tribes

 व्यापार

 2277.  इतर  लेखा  कार्यालय
 Benefits  to  retrenched  Military  Employees

 में  at  कर  रहे
 Working  in  foreign  Traffic  Accounts

 सना  से  छटनी कत
 Office  (Western  Railway)  72-73

 को  सुविधाएं

 111]



 Wodto  प्र०  संख्या

 विषय U.S.  Q.  Nos.  Subject  /Pages

 2278  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  बारे  Parliamentary  Consultative  Committee's

 में  संसदीय  सलाहकार  समिति  का  Report  on  Durgapur  Steel  Plant  73

 प्रतिवेदन

 2279  इस्पात  वितरण  व्यवस्था  System  of  Distribution  of  Steel  73

 2280  उद्योगों  पर  बड़े  उद्योगपतियों  का  Monopoly  of  Big  Industrialists  over  Indus-

 एकाधिकार  tries

 2281  काम  करते  हुए  मरने  पर  रेलवे  Compens  on  to  families  of  Railway

 74 करमचारियों  के  परिवारों  को  employees  who  die  while  on  duty

 जा

 2282  दिल्ली  ग्रीन  बाली  पश्चिम  रेलवे  Late  arrival  of  Delhi  bound  Western  Rail-

 al  रेलगाड़ियों  का  दिल्ली  a  way  Trains  at  Delhi

 विलम्ब  से  पहुंचना  t

 2283  यात्ना  टिकट  परीक्षकों  तथा  टिकट  Travelling  ticket  examiners  8110  ticket

 को  संग चल  कर्मचारियों  collectors  as  running  staff  75

 का  दर्जा  देना

 2284  रेलवे  सेवा  आयोग  की  बजाय  रेलवे  Recruitment  of  works  mistries  in  Engineer-

 प्रशासन  द्वारा  इंजीनियरिंग  विभाग  ing  Department  by  Railway  Adminis-
 tration  instead  of  by  Railway  Service

 में  वर्क्स  मिस्त्रियों  की  भर्ती  Commission  75-76

 2285  औद्योगिक  क्षेत्र  में  गर-सरकारी  Role  of  Private  Sector  in  Industrial  Field

 क्षेत्र  की  समिति  भागीदारी

 2286  बोकारों  इस्पात  कारखाने  के  लिये  Refractories  for  Bokaro  Steel  Plant

 उष्मसह  )

 2287  बोकारों  इस्पात  कारखाने  के  निर्माण  Revision  in  the  time  scheduled  for  the

 construction  of  Bokaro  Steel  Plant  78 के  लिये  समय  सारिणी  का

 क्षण

 2288  तथा  हरिजनों  के  Disposal  of  funds  allotted  to’  States  for

 कल्याण  के  लिये  राज्यों  को  Welfare  of  Ac  asis  and  Harijans

 fet  धन  का  निपटारा

 Customary  rights  of  Tribals  of  Bihar  to 2289  बिहार  के  भ्रनुसूचित  प्राचीन  जातियों

 की  वन्य  उपज  की  वसूली  सम्बन्धी  collect  Forest  Produces  79

 प्रथा गत  अ्रधिकार

 2290  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  के  Residential  Quarters  for  Muslim  Employ-

 ees  of  HEC मुसलमान  कमंचास्सयों  के  लिये

 क्वाटर

 §/Lok  Sabha/70—2
 (ix)



 ८.” हू  ता ०  प्र०  संख्या

 U.S.  Nos.  Subject  /Pages

 8081] 2291.  राजेन्द्र  पुल  हाल्ट  Rajendra  Pul  (Bridge)  Halt
 ड

 Opening  of  ite ॥  ६
 It  >  at I

 A  uraitha  and  Kora- 2292.  मुरैना  कौर  कोरिया
 hia  (North  Eastern  Railway)  81 में  हाल्ट  की  व्यवस्था

 229 5.  Safety  Matches  Manufacturing  Units दियासलाइयां  बनाने  वाले
 एकक

 Demand  Estimates  of  Steel  Requirements 2294.  चौथी  तथा  योजनाओं

 in  Fourth  and  Fifth  Plans  82-83 में  इस्पात  की  मांग
 के  श्रनुमाम

 2295.  निर्यात  प्रधान  उद्योगों  को  इस्पात  Supply  of  Steel  to  Export  Orietned  Indus-

 83 की  सप्लाई  tries

 2296.  मद्रास  के  लिये  महानगर  रेल  Metropolitan  Rail  Transport  Organisation

 for.  Madras
 वहन  संगठन

 2297.  भारतीय  रेलवे  की  तरल  पदार्थ  Container  Service  on  Indian  Railways

 वाहक  रेल
 सेवा

 85
 2298.  औद्योगिक  विकास  सम्बन्धी  गोष्ठी  Seminar  ndustrial  Development

 Indo  Soviet  Differences  on  Designing 2299.  बोकारो  इस्पात  कारखाने  की

 Agency  of  Bokaro  Steel  Plant  86
 टाइपिंग  एजेंसी  के  बारे  में  भारत

 तथा  रूस  के  बीच  मतभेद

 Production  of  Iron  86
 2300.  लोहे के  उत्पादन

 Blacklisting  of  Industrial  Organisations  86
 काली  सूची  में  नाम  ay

 2301.
 far  संगठन

 2302.  भारी  विद्युत  उपकरण  Production  in  Heavy  Electrical  Equipment

 Plant,  Hardwar  87
 सवार  उत्पादन

 2303.  देश  से  वर्ग  भावना को  समाप्त  करने
 Scheme  to  end  Class  Feelings  in  the  Coun-

 try  87
 की

 योजना

 2304.  Right  of  Parties  to  a  marriage  to  seek
 सहवास  आरम्भ  न  किये  जाने

 के  आधार  पर  विवाहित  पुरुष
 Divorce  on  the  ground  of  non-Resump-

 अ्रथवा  महिला  को  तलाक  मांगने  tion  of  cohabitaticn

 का  अधिकार

 88 2305.  इस्पात  के  मूल्य  में  वृद्धि
 Rise  in  Steel  Price

 2306.  Uniform  Civil  Code  to  check  polygamy भारत  में  मुसलमानों  में  बहु-विवाह
 रोकने  के  लिये  समान  व्यवहार  among  Muslims  in  India  88

 संहिता

 2307.  देश  में  Practice  of  Untouchability  89

 |  3



 Mo  २६ ह  प्र्०  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.  विषय  Subject  पृष्ठ  ।  Pages

 Issue  of  Licences  to  Birlas 2308.  बिड़ला  बन्धुआें  को  लाइसैंस  देने

 का  मामला

 2309.  qa  रेलवे  में  माल  डिब्बे  a  Incidents  of  Wagon  breaking  on  Eastern

 की  घटनाएं  Railway

 2310.  सरकारी  उपक्रमों  के  मेर-सरकारी  Non-Official  Experts/Directors  of  Public

 Le ines
 विशेषज्ञ  निदेशक  Underta  ह  gs  91

 2311.  Production  of  Tractors सेक्टरों  का  उत्पादन

 2312.  मध्य  रेलवे  के  कर्मचारियों  के  लिये  Demands  for  a  separate  Pay  Commission

 अलग  वेतन  आयोग  की  मांग  for  Central  Railway  Staff  93

 2313.  रेलगाड़ियों  को  दिये  गये  विभिन्‍न  Various  Names  Given  to  Trains  93

 नाम

 2314.  खिलौना  उद्योग  का  विकास  Development  of  Toy  Industry

 2315.  कर्मचारी  रहित  रेलवे  स्टेशन  Unmanned  Railway  Stations  95

 2317.  Electrification  of  Certain  Railway  Routes उत्तर  तथा  दक्षिण  भारत  मे  कुछ

 in  North  and  South  India  96 रेल  मार्गों  का  विद्युतीकरण

 2318.  एशियन  केवल  पोलिथीन  Sale  of  Polythene  by  Asian  Cables

 की  बिक्री

 2319.  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  Plans  for  increasing  Steel  Production  97-98

 लिये  योजना

 2320.  रायात  विकल्प  कार्यक्रम  के  कारण  Reduction  of  Imports  due  to  Import  sub-

 mara  में  कमी  stitution  Programme  9899

 2321.  रेलवे  दुर्घटनाओं  कौर  कर्मचारी  Recommendations  of  Kunzru  Committee

 in  regard  to  Railway  Accidents  and  Un- रहित  फाटकों  के  बारे  में  कुजरू

 समिति  की  सिफारिशें  manned  Railway  Crossings ~  99

 2322.  कर्मचारी  रहित  रेलवे  फाटक  Unmanned  Railway  Crossings  99-100

 2323-  बम्बई  मध्य  रेलवे  में  प्रथम  श्रेणी  Increase
 in  Fares  of  First  Class  Season

 के  सीजन  टिकट  के  किरायों  में  Tickets  on  Bombay  Central  Railway  100-101

 वृद्ध

 2324.  मध्य  रेलवे  में  रेल  दुघंटनाश्रों  Increases  in  Railway  Accidents  ‘on  Central

 में  वृद्ध  Railway  101

 2325.  fact  रख  कर  मल  मूत्र  ले  जाने  Abolishing  practice  of  disposing  of  Night
 की  पद्धति  को  समाप्त  करना  Soil  as  head  loads  101-102

 (xi)



 श्र ०  Alo  प्र०  संख्या

 U.S.  0.  Nos  विषय  Subject  q5/Pages

 2326.  मध्य  प्रदेश  के  ख़ादिम  जाति  सेवा  Pitiable  Conditions  of  Hostels  run  by

 मंडल  द्वारा  चलाये  जा  रहे  Adim  Jati  Sewa  Mandal  of  Madhya

 वासों  की  दयनीय  दशा  Pradesh  102

 2327.  मध्य  रेलवे  में  खिड़कियाँ  स्टेशन  के  Provision  of  Sheds  on  both  Platforms  of

 107 Khirkiya  Station  (Central  Railway)  .. दोनों  प्लेटफार्मो  पर
 शेडों

 की

 तथा  करना

 2328.  नये  इस्पात  कारखानों  की  स्थापना  Setting  up  of  New  Steel  Plants  102-103

 103 2329.  इस्पात  कारखानों में  प्रयोग  में  न
 Unused  Steel  Scrap  lying  in  Steel  Plants

 art  वाला  रही  लोहा

 2330.  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  Asoka  Mehta  Committee  Report  on  Khadi

 103 बारे  में  भ्र शोक  मेहता  समिति  का  and  Village  Industries

 प्रतिवेदन

 2331.  इलयपिरूमाल  समिति  की  Decision  on  recommendations  of  Elaya-

 104 fort  पर  निर्णय  perumal  Committee

 2332.  राज्यों  के  समाज  कल्याण  मंत्रियों  Conference  of  Ministers  of  Social]  Welfare

 का  सम्मेलन  of  States  104-105

 2333.  mia  प्रदेश  के  विधायकों  द्वारा  Enquiry  demanded  by  Legislators  against

 बिड़ला  फर्मों  के  विरुद्ध  जांच  की  Birla  Concerns  in  Andhra  Pradesh  105

 मांग

 2334.  Loss  incurred  by  ॥  sore  Iron  and  Steel
 मैसूर  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड

 को  हानि  Ltd.  105-106

 233:  Foreign  Technicians  working  in  Steel
 इस्पात  कारखानों  A  कार्य  कर  रहे

 विदेशी  तकनीशियन  Plants  107

 Demand  for  General  Elections  107 2336.  आम  चुनावों  की  मांग

 2337.  विदेशी  सहयोग  से  विदेशों  में  Setting  up  of  Steel  Mills  abroad  with

 108 इस्पात  कारखाने  की  स्थापना  foreign  collaboration

 2338.  स्कूटरों  की  कमी  Shortage  of  Scooters  .  108-109

 2339.  अखबारी कागज  बनाने  के  लिये  Use  of  Bagasse,  hard  wood,  jute  sticks,

 सख्त  पटसन  की  bamboo  for  manufacture  of  newsprint..  109-110

 तीलियां  तथा  बांस  का  उपयोग

 2340.  मालगाड़ी  के  ब्रेक  डिब्बों  की  दशा  Condition  of  Brake  Vans-of  Goods  Trains  110

 2341.  बीना-कटनी  यात्री  गाड़ी  का  डिब्बों
 के

 Running  of  Bina-Katni  Passenger  Trains
 न  चलना  without  Light  110

 (xii)



 शठ  ato  To  संख्या

 U.S.  Q.  No.  विषय  SUBJECT
 पृष्ठ  Paces

 Posting  of  Conductor  Guards  in  Two  Tier 2342.  बीना-कटनी  लाइन  रेलव े)

 के  द्विशायिका  वाले  अर  प्रथम  First  Class  Coaches  of  Bina-Katni  Line

 श्रेणी  के  डिब्बों  में  कंडक्टर  गार्डो  (Central  Railway)  111

 की  नियुक्ति

 2343.  मध्य  रेलवे  में  बीना-कटनी  सेक्शन  Double  Railway  Line  on  Bina-Katni  Sec-

 पर  दोहरी  रेलवे  लाइन  tion  (Central  Railway)  111

 2344.  मध्य  रेलवे  बीना-कटनी  सैक्शन  पर  Stoppage  of  Utkal  Express  on  Khurai

 Station  on  Bina-Katni  Line  (Central खुरई  स्टेशन  पर  उत्कल  एक्सप्रैस
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  भ्रनूदित
 LOK-SABHA  DEBATES

 SUMMARISED
 TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK-SABHA

 10  जमा  1970/19  1891  ) —
 March  10,  1970/Phalguna  19,  1891

 ee  ee

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समेत  हुई
 The  Lok-Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 meat  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  Speaker  in  the  Chair

 के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 मोदी  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  कम्पनी  लिमिटेड

 *331  श्री  शारदा  नन्द  :

 श्री  सूरज भान

 क्या  श्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 सरकार  को  मोदी  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  कम्पनी  के  विरुद्ध  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  क्या  विशिष्ट  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 कम्पनी  भ्र धि नियम  की  धारा  209  (4)  के  welt  तैयार  की  गई  निरीक्षण  रिपोर्टे

 का  ब्यौरा क्या  है

 री  की

 गई  पर
 न  उक्त  रिपोर्ट  के  प्राकार  पर  सरकार  हारा  इस  कम्पनी के  विरुद्ध

 क्या  सरकार  ने  इस  कम्पनी  द्वारा  व्यै  1969  के  दौरान  कांग्रेस  दल  को  दिये  गए

 चन्दे  के  बारे  में  जानकारी  एकत्रित  कर  ली  और

 यदि  तो  वह  धनराशि  कितनी है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रघुनाथ  :  (#)  कम्पनी  कार्य  विभाग  में  सरकार  गत  तीन  वर्षों  के  मोदी  स्पिनिंग

 एण्ड  वीविंग  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  के  विरुद्ध  कोई  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई
 कम्पनी  ato  बी०  गूजरमल  मोदी  एण्ड  ब्रा दर्श  प्राइवेट  लि०  के  प्रबन्ध  अभिकरण  के
 31-12-1969  को  समाप्त हो  जाने  के  परिणाम स्वरूप  प्रबन्ध  निदेशकों  की  नियुक्ति  का  एक
 प्रस्ताव

 कम्पनी  विधि  बोड़े  के  अनुमोदकों भेजा  है  ।  उक्त  प्रस्ताव  पर  चार  आपत्तियां  प्राप्त हुई

 एवं  कम्पनी  विधि  ने  कम्पनी  के  प्रार्थना-पत्र  पर  कभी  कोई  foe  नहीं  किया  है  ।
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 कम्पनी  अधि  नियम  की  घास  2091  4)  के  कम्पनी  का  निरीक्षण  हाथ  में

 व  इसके  शीघ्र  ही  पूर्ण  हो  जाने  की  ara  है  ।

 इस  स्तर  पर  कोई  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 तथा  राजनैतिक  पार्टियों  को  दिये  गये  प्रावधानों  की  बाबत  कम्पनियों

 के  प्रकाशित  तुला-पत्तों  तथा  लाभ-हानि  के  लेखाओं  से  प्राप्त  की  जाती  है  ।  मोदी  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग

 मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड का  वित्तीय  वर्ष  प्रत्येक  वर्ष  30  को  समाप्त  होता  है  ।  कप्पनी  के  30

 1969  को  वर्ष  समाप्ति  के  प्रकाशित  तुलना-पत्न  तथा  लाभ-हानि  के  लेखाओं  67,100  रु०

 का  एक  कांग्रेस  पार्टी  को  दिया  गया  प्रकट  किया  गया  30  1969 के  पश्चात  किये

 किसी  श्रशंदान  की  बाबत  श्रभी  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 Shri  Sharda  Nand  :  In  the  Statement  laid  on  the  Table  of  the  House  he  has  said  that  no

 complaint  has  been  received  against  this  Company.  On  25th  Nov.  1969,  in  reply  to  Part  (d)  of  a

 question  by  Shri  Kanwar  Lal  Gupta,  he  had  agreed  that  certain  complaints  against  this  Company
 had  been  received  under  Companies  Act.  First  of  all,  I  want  to  know  which  of  the  statement

 of  the  hon.  Minister  is  correct.

 Secondly,  an  amount  of  Rs.  1,20,750  was  given  as  donation  by  this  Company  to  the  rul-

 ing  Congress.  Later  on,  they  gave  Rs.  75,000  and  thereafter  Rs.  76,100.  This  Company  also

 acts  as  an  agent  to  the  ruling  Congress  and  collects  donations  for  them.  ls.it  the  reason  why
 no  complaints  against  this  Company

 Mr.  Speaker  You  are  delivering  a  speech.  Please.ask  your  question.

 Shri  Sharda  Nand  :  This  Company  is  indulging  in  a  lot  of  malpractices.  It  is  responsible
 for  keeping  Vanaspati  Ghee  underground  and  it  sells  Sugar  in  black  market.  All  these  things
 have  created  doubts  in  the  minds  of  the  people  against  this  Company.  May  I  know  whether

 the  Enquiry  Commission  appointed  for  the  purpose  has  given  its  report,  or  not  ?  People  are

 suspecting  that  since  this  Company  collects  donaticns  for  the  ruling  Congress,  the  Commission
 is  not  giving  its  report  against  it.  I  want  to  know  whether  the  hon.  Minister  is  agreeable  to  get
 the  matter  inquired  into  by.the  C.B.I.  so  that  the  suspicion  in  the  minds  of  the  public  is  remo-

 ved  ?

 श्री  रघनाय चक  रेड्डी  :  प्रश्न  का  पहला  भाग  सरकार  के  वक्तव्यों  में  असंगति  के  बारे  में

 art  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसमें  कोई  ग्र संगति  नहीं  है  क्योंकि  यह  प्रश्न  गत  तीन  वर्षों  में  प्राप्त

 हुई  शिकायतों  से  संबंधित  है  ।  उक्त  शिकायतें  इस  विधि  से  पहले  की  हैं  ।  भरत  :  दोनों  वक्तव्य  सही

 हैं
 ।

 दुसरा  प्रश्न  इस  कम्पनी  द्वारा  कान्फ्रेंस  पार्टी  को  चन्दा  दिये  जाने  के  बारे  में  माननीय

 सदस्य  ने  स्वयं  ही  कहा  है  कि  यह  राशि  67,000  रुपये  पन्त  मुझे  इस  को  दोहराने  की  आवश्य  कता

 नहीं  है  ।

 तीसरा  प्रश्न  जांच  रिपोर्ट  के  बारे  में  है  ।  इस  जांच  रिपोर्ट  के  अगले  महीने  के
 प्रीत  तक  पूरा

 हो  जाने  की  आशा  है  ।

 Shri  Sharda  Nand  :  What  is  difficulty  in  getting  it  inquired  into  by  the  C.B.I.  ?  1  have
 come  to  know  that  recently  this  Company  has  given  Rs.  25  lakhs  as  donation  to  the  ruling  Con-
 gress.

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :
 जांच  रिपोर्ट  के  अगले  मास  के  पन्त  तक  पेश  हो  जाने  की  erat

 है  ।  जांच  रिपोर्ट  के  निष्कर्षों  पर  विचार  करने  से  पहले  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  |
 Shri  Sharda  Nand  :  When  inquiry  is  going  on  ag.  ainst  this  Company,  has  he  issued  any new  Licences  to  them,  if  so,  what  is  the  bas  is  thereof  2

 2
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 The  Director  of  this  Company  has  also  been  awarded  Padma  Vibhushan  recently.
 Ich  Black ALT  DIACA Government  is  giving  Padma  Vibhushan  Award  to  sv  marketers  and  also  giving  new

 licences  to  them.  What  are  the  reasons  for  this  ?

 Mr.  Speaker  :  The  Rules  do  not  permit  that  such  remarks  be  made  against  persons  who

 are  not  present  here.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Allegations  have  been  made  at  several  occasions  in  this

 House  and  the  Government  had  assured  to  hold  inquiry.

 Shri  Sharda  Nand  :  Which  new  Licences  have  been  issued  by  the  Government  to  them

 during  the  last  three  years  and  would  he  give  an  assurance  that  pending  inquiry,  new  Licences
 would  not  be  issued  to  them  in  future  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  नये  लाइसेंसों  की  संख्या  बताने  के  लिये  मुझे  नये  प्रश्न  की  सूचना

 दी  जाये

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  मेरा एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  मैंने  1969  में  एक

 प्रश्न  पूछा  था  जिसके  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  था  कि  एक  विशिष्ट  लायसेंस  जारी  किया  गया  था  ।  wr

 वह  इसके  लिये  सूचना  चाहते  हैं  ।  यह  वास्तव  में  बड़ी  ही  विचित्र  बात  है  ।  वह  पहले  ही  इसका  उत्तर

 दे  चुके  वहू  उत्तर  wat  भी  मेरे  पास  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तव  फिर  वही  प्रश्न  पूछने  की  क्या  ग्रा वश्य कता  है  ?

 श्री  नंबर  लाल  गुप्त
 :  वह  जान  बूझकर  उत्तर

 को
 टाल  रहे  हैं

 ।  तीन  या  चार

 लायसेंस  दिये  गये  हैं  क्योंकि  उन्होंने  कांग्रेस  को  चन्दा  दिया  था  ।  यह  एक  तथ्य  है  ।

 आद्योगिक  विकास  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 :  प्  आरोप  बिल्कुल  निराधार  है  तथा  इसमें  कोई  सच्चाई  नही ंहै  ।  कि

 कांग्रेस  को  चन्दा  दिये  जाने  के  कारण  ही  उन्हें  कोई  लायसेंस  दिया  गया  हैं  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्य

 ने
 कहा  है  उन्हें  मालूम  है  कि  2-3  लायसेंस दिये  गये  हैं  ।  मेरे  मित्र  यह  कहना  चाहते  थे  कि  इनके  पास

 इसका  ब्योरा  नहीं  है  इसके  लिये  अलग  से  प्रश्न  पूछा  जाना  चाहिये  ।.

 श्री  रंगा  :  एक  कौर  प्रश्न  भी  है  ।  इस  जांच  के  लिये  area  दिये  जाने  के  बाद  क्या  उसी

 फर्म  को  ae  नये  लायसेंस  भी  दिये  गये  हैं  ?

 श्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद  यह  जांच  कम्पनी  कानून  शभ्रधिनियम  की  धारा

 209  के  अधीन एक  साधारण  सी  जांच  है  ate  जब  तक  प्रथम  दुष्टि  में  कोई  मामलां  नहीं  बनता  कि  कोई

 गलत  काम  हुजरा  है  तब  तक  ऐसा  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 Shri  Suraj  Bhan  :
 nerves.

 Mr.  Modi  is  deadly  against  the  labour
 class

 and  _he  is  getting  on  their

 Mr.  Speaker  I  can  not  allow  you  to  deliver  a  speech.  You  ask  only  questions.

 Shri  Suraj  Bhan  :  The  labourers  of  Modi  Nagar  demand  that  there  should  be  a  Munici-
 Pality,  but  their  demand  is  being  supressed.  He  does  not  want  to  meet  this  demand  of  theirs.

 Company.  What  are  those

 He  has  stated  that  four  objections  have  been  made  on  the  proposals  submitted  by  the
 objections  ?  Besides,  by  what  time  he  would  provide  for  a  munici-

 pality  at  Modi  Nagar  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  इस  कम्पनी  ने  प्रबन्ध  ऐजेन्सी  को  समाप्त  करते  समय  प्रबन्ध
 प्रणाली  में  परिवर्तन  करने  के  लिये  प्रबन्ध  निदेशकों  की  उनकी  उपलब्धियों  कौर  उनसे
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 ee  नर

 सब  न्  उपलब्धियों  तथा  भ्रमण माम र

 ड  आपत्तियां की  गई  थीं  ।  वस्तुत :  स्वंय
 जीवत

 बीमा  निगम  ने  भी  कई  आपत्तियां
 की

 न्य  लोगों  ने  भी  एतराज  किये  हैं  ।  सारे  मामले  पर  कम्पनी  कानून  बोर्ड  विचार  कर  रहा  है  जो
 sated

 ve
 नियम  के  अधीन  एक  सांविधिक  निकाय  है  ।

 Shri  Suraj  Bhan :  He  has  not  said  anything  about  municipality.

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी
 :  इस  प्रश्न के  प्रतिशत  नगर

 पालिका
 के  गठन  का  प्रश्न  नहीं ः

 पता  द

 fare  that ि  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  May  I  know  whether  the  Government  are

 t
 his  Company  has  acquired  for  its  various  colonies  and  factories  a  large  area  of  ६  दि  fertile  and

 recious  land  of  the  farmers,  and  it  is  now  cultivating  this  land  ?  It  has  plante
 dg

 irdens  and

 —

 Bungalows  on  that  land  ?

 meq  महोदय
 :  श्राप को  माननीय  सदस्य

 को  इस
 जानकारी  के  ह  aeqaye

 ‘is: S a att  चाहिये

 at  रघुनाथ  रेड्डी :
 जी

 वह वह  जानकारी दे  रहे  हैं  ।  क

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  I  want  to  know  whether  a  Judicial  inquiry  held  in

 क द

 with  the  Police  firing  in  Modi  Textile  Mills  and  according  to  the
 report

 of  di-

 garding ynnections al Inquiry,  whether  it  is  a  fact  that  many  allegations  were  made  against  this  Mill

 hat
 co

 of  laws,  malpractices  etc.,  and  that  is  why  the  Government  are  not  tt

 report  ?

 att  रघुनाथ  रेडडी  :  यह  प्रश्न  असंगत  हैं  ।

 श्री  स०  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मोदी  कम्पनी  के

 reg  विभिन्‍न  शिकायतों  के  बारे  में  दोनों  are  से  हरनेक  सदस्यों  ने  प्रश्न  पूछ  हैं  ।
 एक सामान्य सा

 य  ड  था  कि  क्या  इस  सम्बंध  में  कोई  जांच  कराई  गई  है  ।  मंत्री  महोदय हां  या  ह  में  जवाब  दे  दे  ।

 अब  सरकार  जांच  आयोग की  बात  है  ।  इस  बारे  में  हम  आपका  मार्गदर्शन  चाहते

 हमारे  हितों  की  रक्षा  करें  ।

 ः  मैं  वैध  रूप  से  किसी  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  कर  सकत ध्ाष्चक्ष  महोदय :

 श्री  स०  सो०  बनर्जी :  हम  इस  बारे  में  maa  चाहते हैं  वि
 क  क्या  नदी

 महोदय
 प्रीत  का  टाल-मटोल  कर  सकते  हैं  ?

 थ
 भ्रष् यक्ष  महोदय  :  वह  प्रश्न  को  टाल  नहीं  रहे  हैं

 ।  a

 att स०  भो ०  बनर्जी  ae  पनियों के  विरद  की  जा  रहो  है

 यह  पूछा  गया  था  कि
 क्या  मोदी  कम्पनी  को

 भी
 उनमें  शामिल  किया

 |  वह  या
 में  उत्तर

 थ

 श्री  पी०  गोपालन  :  रखी  हाल  में  समाचार  मिला  था  कि  प्रधान  मंत्री  ने
 मो

 नगर

 ल
 समारोह का  दौरा  किया  जहां  उनका  भारी  स्वागत  किया  गया  ate  यह  बताया  गया  है

 कि
 उस  स्वागत

 का  सारा  खर्चे
 मोदी

 कम्पनी  ने  वहन  किया  क र

 महोदय
 :  यह  बात  इस  प्रश्न  में

 कसे  प

 ती

 ै  मुझे खेद  है
 कि  मैं  उसकी

 नही ंदे  सकता  )
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 श्री  गोपालन  :  वहां  की  स्थानीय  कांग्रेस  पर  का  नियंत्रण  है  ।  इस

 स्वागत  का  आयोजन  करने  के  लिये  स्वयं  ही  मोदी  ने  परिश्रम  किया  ।  मैं  जानना  चाहूंगा कि  क्या  श्री
 मोदी  में  यह  क्या  राजनैतिक  उत्साह  है  इस  सरकार  तथा  मोदी  कम्पनी  के  बीच  किसी  अवैध  सांठ-गांठ

 के  कारण  तथ्य  कया  सरकार मोदी  कम्पनी  के  विरुद्ध  प्राप्त  शिकायतों  को  रही  की  टोकरी  में
 डाल  देगी  ?

 श्री  रघुनाय  रेड्डी  :  कम्पनी  कानून  के  ग्रीन  वहां  एक  निरीक्षण  दल  गया  है  तथा

 उसकी  रिपोर्ट  पेश  होने  की  grat  है  ।  इन  प्रत्यारोप  का  मैं  खण्डन  करता  हू  ।

 Shri  Sarjoo  Pandey  :  I  want  to  know  what  complaints  against  the  Company  were  received

 by  the  Government  three  years  ago,  and  whether  Government  are  including  the  Modi  concern
 also  for  inquiry  by  the  Enquiry  Commission  ?

 झंच्यक्ष  महोदय  :  यह  सवाल  कहां  इसमें  |  ड्राप  मुझे  हर  बात  को  संगत  बताने

 के  लिये  बाध्य  नहीं  कर  सकते  के  के  ०  क  +

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  मोदी  कम्पनी  को  इससे  अलग  कयों  रखा  गया है  ?  यह  तो  संगत

 प्रश्न  हैं  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  विशिष्ट  शिकायतों  के  बारे  में  है  तथा  उन्होंने  उत्तर

 दिया  हैं  कि  जांच  की  जा  रही  है  ।  उसके  ग्र ति रिक्त श्राप  क्या  चाहते  हैं  ?

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  He  wants  to  know  what  complaints  were  received  3  years  ago

 Mr.  Speaker  You  please  sit  down.  Two  of  your  friends  have  already  asked  questions

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  He  is  evading  the  answer.  He  may  state  about  3  years  ago.

 भी  फखरुद्दीन wat  अहमद :  कया मैं  सारी  स्थिति  को  स्पष्ट  करूं  ?  प्रश्न  यह

 पूछा  गया  है
 कि

 कया  पिछले  तीन  वर्षों  में  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  कौर  हमने
 उत्तर  दिया  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  परन्तु  प्रबन्ध  ऐजेन्सी  के  समाप्त

 हो  जाने  के  बाद
 aa

 इस  कम्पनी  ने
 6

 प्रबन्ध  निदेशकों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  हमसे  आवेदन
 तब

 कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ate  हम  उनपर  विचार  कर  रहे  हैं

 श्री  रंगा  :  वे  शिकायतें क्या  हैं  ?

 श्री  फखरुद्दीन at  मैं  उनका  ब्यौरा दे  सकता हू  ।

 श्री  स०  मो०  बनी  :  कौर  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  क्या  सरकार  जांच  आयोग

 की  जांच  से  मोदी  कम्पनी  को  अलग  क्यों  रखा  गया  है  ?

 श्री  कंवर
 लाल

 गुप्त
 :

 यह  संगत  प्रश्न  है
 ।

 श्री  रघुनाथ  et  ने  कहा  है  कि  इसके  qa

 कूछ  शिकायतें थीं  ।  माननीय  सदस्य  ने  उन्हीं  शिकायतों  के  बारे  में  पूछा  उन्होंने कहा  है  कि  तीन  वर्ष

 qa  कुछ  शिकायतें थीं  ।  वे  शिकायतें क्या  हैं  ?

 शो  फखरुद्दीन  अरली  अ्रहमद  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  गत  तीन  वर्षों  में  मोदी  स्पिनिंग

 एण्ड  वीविंग  कम्पनी  लिमिटेड  के  विरुद्ध  सरकार
 को

 मिली  विशिष्ट  शिकायतों  के  बारे  में  है  हमने

 में
 उत्तर

 दिया
 वास्तव

 में  हुमा  यह  कि
 वर्ष  के  Ae  में  प्रबन्ध  श्रमिक wu  प्रणाली  समाप्त  हो

 गईं  शर  उन्होंने  इन  विभिन्‍न  कम्पनियों  में  नियुक्ति  के  लिये  छे  निदेशकों  के  नाम  हमें  भेजे
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 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  What  was  the  complaint  prior  to  these  three  years  ?

 श्री  फखरुद्दीन  अर्ली  श्री  रंगा  ने  प्रश्न  पुछा  है  हमें  उनके  प्रश्न  उत्तर  दे

 रहा  हूं  ।  प्रबन्ध  निदेशकों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  चार  आपत्तियां  प्राप्त  हुई  थीं  ।  जैसा  कि  मेरे

 मित्र  ने  बताया  जीवन  बीमा  निगम  से  प्राप्त  हुई  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  वेतन  भारत  सरकार  द्वारा

 हाल  में  जारी  ये  गये  मागदर्शी  सिद्धांतों  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाना  न  कि  उनके

 द्वारा  मांगे  गये  वेतन  के  आधार  पर  ।  प्रेम  रतन  भाटिया  ने  कहा  है  कि  यह  प्रस्ताव  कम्पनियों  के

 रियों
 के  हितों  के  विरुद्ध है

 ।  श्री  डी०  Uae  वेंकटरमन  का  कहना है  कि  प्रस्तावित  निदेशक  निकट

 संबंधी  है  श्र  इसलिये  रोड  के  सामने  कोई  सदाचार  प्रकाश  में  नहीं  जाएगा  ।  चौथी  आपत्ति  श्री  ठाकर

 दास  कथूरिया  से  प्राप्त  हुई  है  ।  उनके  अनसार  Go  प्रबन्ध  निदेशकों  की  आवश्यकता  सिद्ध  नहीं  को  गई
 >
 fe  1  ये  सब  मामले  ais  के  सामने  हैं  ौर  बोर्ड  उनपर  निणंय  लेगा  ।

 श्री  स०  बीजों  :  यह  एक  सुसंगत  प्रश्न  था  कि  गत  तीन  वर्षों  में  मोदी  स्पिनिंग

 एण्ड  वीविंग  कम्पनी  के  विरुद्ध  कया  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  जिसका  मंत्री  महोदय  ने  में  उत्तर  दिया

 है  |

 दूसरा  प्रश्न  यह  था  कि  जब  सरकार  आयोग  को  कुछ  व्यापार  गृहों  बिड़ला  व्यापार

 सिंघानिया  व्यापार  गृह  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  किंया  गया  है  तब  मोदी  व्यापार  गृह  को

 इस  जांच  में  शामिल  क्यों  नहीं  किया  गया  है  श्र  क्या  उसे  भी  जांच  में  शामिल  किया  जायेगा  यह  एक

 स्पष्ट  प्रश्न  है  श्र  माननीय  सदस्य  को  मंत्री  महोदय  से  उसका  उत्तर  प्राप्त  करने  का  अधिकार  है  ।

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  पहला  प्रश्न  गत  तीन  वर्षों  में  प्राप्त  हुइ  शिकायतों  के  बारे  में  है  ।

 कम्पनियों  द्वारा  की  गई  विक्रय  व्यवस्था  के  विरुद्ध  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  |  कम्पनी  a  विक्रय

 व्यवस्था  का  ब्यौरा  प्राप्त  किया  गया  था  wiz  उसकी  समवाय  स्रधिनियम  की  धारा  294  के  श्रन्तगंत

 जांच  की  गई  थी

 जहां  तक  दूसरे  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  सरकार  झ्रायोग  के  बारे  में  जारी  की  गई  ग्र धि सूचना  की

 प्रति  आयोग  के  निर्देश-पदों  सहित  सदस्यों  को  दे  दी  गई  है  wit  वे  उसका  ्  निकाल  सकते  हैं  |

 श्री  स०  मो ०  यह  कया  उत्तर  है  ?  प्रश्न  यह  है
 कि  मोदी  गृह  को  शामिल  किया  गया

 है  अथवा  नहीं
 ?  प्रश्न  बड़ा  स्पष्ट  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  झ्रापकों  नियमों  की  जानकारी  होनी  चाहिये  |  उन्होंने  कहा  है  कि

 भ्र धि सूचना  उन्हें  दे
 गई  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Why  do  you  not  allow  me  to  ask  question  ?  You  want

 |  ह that  the  relations  of  the  Government  with  the  Modis  should  not  be  exposed  in  the  House.
 want  you  first  to  reply  to  it  CL, *+  १

 Mr.  Speaker  have  not  received  any  letter  from  the  hon.  Member,  Shri  Kachwai.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  ‘Do
 you

 want  that  Modis  are  not  exposed  here  ?  ह  should
 be  allowed  to  ask  a  question.

 शी  श्रीचन्द  गोयल  उन्हें  प्रश्न  प्रवेश  का  अवसर  दीजिये  ।

 Shri
 Hukam  Chand  Kachwai  Why  are  you  not  allowing  me  ?

 महोदय  a
 मुझे  खेद

 मैं
 अगला

 प्रश्न ले  चुका  हूं  ।



 )  मौखिक  उसर 19
 1891  na  a  लक

 प्रापक  दल  के
 दो

 सदस्य  पहले  ही  प्रश्न  पूछ  चे  हैं
 ।

 मैं  उन्हें  प्रश्न  पूछने
 की

 अनुमति  नहीं
 दे

 सकता  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  They  had  given  notice  of  the  question.  T  am  asking
 a  supplementary  ०»  है  ह  कनक

 seme  महोदय  चिल्लाने  से
 मैं  उन्हें  श्रुति  देने  वाला  नहीं  हं

 ।  मुझे  झ्रापको  बाहर

 निकालना  पड़ैगा  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  You  cannot  threaten  us  like  this.

 Mr.  Speaker  1  shall  have  to  name  you.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  If  you  have  not  received  my  letter,  who  is  to  blame  for
 that  ?

 घ्रंध्यक्  महोदय  :  मुझे  AMA  को  बुलाना  पड़ेगा  |  कृपया  बेठ  जाइये  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Allow  me  to  ask  a  question.

 Mr.  Speaker  You  may  please  leave  the  House.
 गी Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Why  should  I  leave  the  House  We  are  not  here  by

 your  grace.  We  have  been  elected  tc  this  House  by  the  people.  How  long  will  you  overawe
 us ?

 Mr.  Speaker  cannot  put  up  with  persons  who  indulge  in  shouting.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  you  continue  to  ignore  us,  we  shall  also  not  tolerate
 you.

 Mr.  Speaker  Shouting  like  this  will  not  do.

 aeh  fae Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Can  you  act  11  (111  rily  ?

 > भ्रध्यक्ष  महोदय :  age  कार्यवाही  करना  मेरे  लिए  उचित  ह्  ।  इन  लफ़जों  को  वापिस

 लीजिये

 श्री  नंबर  लाल  कृपया  उन्हें  क्षमा  कर  दीजिये  ।  wa  उनकी  बात  की  ate  ध्यान

 नदें
 ।

 Mr.  Speaker  T  have  already  warned  him  twice.

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  हमें  बहुत  da  है  ।

 थो  रणधीर  सिंह  :  वह  अपने  शब्द  वापस  लें  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  उन्होंने  भ्र पने  शब्द  वापिस  ले  लिये  हैं  ।

 Mr.  Speaker  :  There  are  other  ways  also.  What  is  the  use  of  shouting  like  this  ?

 हिन्दुस्तान  मशीन  zea  लिमिटेड  तथा  पश्चिम  जमाने  फर्म  के  बीच  करार

 *332  श्री  संया बन

 श्री  दण्ड पाणि  :

 श्री  चेंग लरा या  नायडू  :

 श्री  लि०  राठ

 श्री  स्वामीनाथन
 :

 क्या  श्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार
 करेंगे  कि

 तथा  समवाय-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 5/Lek  Sabha/70---4
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 यह  सच  है  fr  हिन्दुस्तान  मशीन  zea  लिमिटेड  तथा  qfray  जमाने  की  कम्पनी

 मेसर्स  हर्मन  करीब  ने  दोनों  कम्पनियों  के  विशिष्ट  कौशल  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिये  तकनीकी

 जानकारों  की  बदला-बदली हेतु  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  fay

 यदि  तो  इस  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  राठौर

 इस  करार  से  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  को  कहां  तक  लाभ  पहुंचेगा

 औद्योगिक  विकास  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (att  रघुनाथ
 :  से  एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 शर  पश्चिमी  जर्मनी  की  कम्पनी  हरमन  कोल्ड  कोयला  तथा

 हिन्दुस्तान  भसीन  बल्ज  के  बीच  एक  मत त  समझौते  पर  23  1970  की  हस्ताक्षर  किये  गये  ।

 इस  एकमतता  समझौते  में  ग्रे  बातें  निहित  (  1)  भारी  तथा  जटिल  गोलाकार  बरसों  का  संयुक्त  विकास

 तथा  (2)  कोल्ड  न्यूमेटिकली  कन्ट्रीव्ड  ड्रिलिंग  मशीनों  के  आघार  भूत  मशीनी  औजारों  के

 भाग  का  प्रगत्यात्मक  निर्माण  प्रारम्भ  (3)  दोनों  पक्षों  की  विशेषज्ञ  दक्षता  के  इष्ट तम

 गिता  प्राप्त  करने हेतु  मेसर्स  हरमन  कोल्ड  तथा  हिन्दुस्तान  मशीन  cea  के  बीच  तकनीकी  विशेषज्ञों  का

 श्रमदान  प्रदान  ।  इस  व्यवस्था  से  निर्यात  बाजार  में  रेडियम  fea  की  बिक्री  का  संवर्धन  होगा  ।  कय कि

 दोनों  ही  पक्ष  नमूने  को  अद्यतन  बनाने  के  लिए  संयुक्त  संवीक्षा  करेंगे  |

 श्री  चेंग लरा या  नायडू  :  इस  फरार  से  पश्चिम  जमीनी  को  लाभ  पहुंचेगा  अथवा  भारत  को  ?

 ऐसा  कहा  जाता  है  कि  पश्चिम  जर्मनी  हिन्दुस्तान  मशीन  बल्ज  से  कुछ  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करना

 चाहता था  |  हमारे  इस  का  रखाने  के  लोगों  को  दूसरे  लोगों  से  कूछ  नहीं  सीखना  है  |  केवल  उनकी  सहायता

 करने  के  लिये  ही  हमारे  कछ  अधिकारियों  ने  या  उनको  सहायता  देने  में  रुचि  रखने  वाले  कुछ  लोगों

 ar ने  यह  करार  किया  a  |

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  कार्प  मंत्री  ( =tt  फल  ह  हीन  चली  :

 यह  करार  हमारे  लाभ  में  है  ।  इस  करार  के  अ्रन्तगंत  वे  35  मिलीमीटर  से  120  मिलीमीटर  तक  की

 छिद् ग  क्षमता  के  सभी  प्रकार  के  रेडिया  feat  के  उत्पादन  का  काम  उत्तरोत्तर  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स

 को  सौंप  तू  |  इससे  हरमन  कोल्ड  अरपन  कारखाने  में  इस  मॉडल  का  निर्माण  भी  बन्द  कर  देंगे  अर

 भारत  में  उत्पादन  चालू  कर  देंगे  |  इस  प्रकार  ये  मशीनें  यूरोप  को  निर्यात  के  लिये  उपलब्ध  हो  जायेंगी  ।
 ०,

 इसस  हमारे  निर्यात  में भी  सहायता  मिलेगी  ।

 थी  चेंगलराया  यह  कहना  सही  नहीं  कि  हमने  उनसे  .  तकनीकी  जानकारी

 प्राप्त  करने  के  लिये  करार  किया  है  ।  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  उनकी  तकनीकी  जानकारी  बेकार  कौर

 हमारे  कारखाने  की  तकनीकी  जानकारी  उनसे  अच्छी  है  ।  यदि  हम  अपने  हिन्दुस्तान  मशीन  गर्ल्ज़
 खाने  के  उत्पादों  की  किस्म  में  सुधार  करना  चाहते  तो  हमें  उन  लोगों  के  पास  नहीं  जाना  चाहिये  था  ।

 wea  कई  ऐसे  देग  हैं  जिनकी  तकनीकी  जानकारी  अधिक  west  है  ।  यदि  सानिया  मंत्री  जो  कुछ  कह
 रहे  हैं  वह  सच  त  क्या  वह  इस  मामले  की  जांच  कराने  के  लिये  तैयार  है  ?

 श्री  फजरुद्दीन  wat  अहमद  :  रिसी  जांच  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  चेंगलराया  नायडू  :
 यति  १.  जांच  होगी  तो  सच्चाई  सामने  ar  जायेगी  |



 सिफ  ड
 Ly

 1891  )

 थ्रो  फखरुद्दीन  रली  अहमद  हम  इस  _  que  कि  ea  उनसे  जो  तकनीकी  जानकारी
 ्य
 ज  नाव  ।  वास्तव में  aq

 >
 स  त  केवल

 ent  4°71  तकनीकी  जानकारी प्राप्त  हुई  है  वह  बहुत  ही  नवीनतम  तौर  ऊंचे
 द  की  है

 ही  दे  रहे  हैं  अपितु  वे  हमें  अपना  उत्पादन  भी  हस्तांतरित  कर  रहे  हैं  ae
 इससे  हमारे  निर्यात  को  भी

 सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  नि०  रह  इस  तकनीकी  करार  से  हमारे  कितने
 तकनी  रनों  को

 किस  क्षेत्र  में  लाभ  पहुंचेगा  ?

 श्री  फजरुद्दीन  wat  इस  प्रश्न  के  लिये  मुझे  ya  सूचना  4

 श्री  श्रद्धा कर  सूप कार  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  यह  एक  संयुक्त  उपक्रम  है  ।  माननीय

 मंत्री  ने  यह  भी  बताया  है  कि  यह  शासन  हरकत  कोल्ड  अपने  कार्यालय  अपने  देश  से  यहां

 ला  रही  है  ।  जैसा  कि  श्री  चेंग लरा या  नायडू  ने  कुछ  राज़  पैदा  होता  है  ।  मैं  स्पष्ट  रूप  से

 जानना  चाहता हूं  क्रि  क्या  सरकार  ने  इस  कम्पनी  के  इसके  रखने  देग  में  निर्माण  की  किस्म  की  पर्याप्त

 जांच  की  शोर  हमारे  साथ  करार  करने  से  पूर्व  पश्चिम  जयंती  में  उसका  कितना  कारोबार था
 |

 शो  फजरुद्दीन  ली  अहमर  समुचित  जांच  के  बाद  संतुष्ट  हो  कर  ही  सरकार ने  यह  करार

 सम्पन्न  किया  था

 श्री  ई०  Fo  नयनार  :  माननीय  मंत्री  a  बताया  कि  तकनीकी  कमेटियों  के  विनिमय  के

 सम्बन्ध  में  हिन्दुस्तान  मशीन  eq  ग्रोवर  ae  हरमन  कोकब  के  बीच  कार  किया  गया  है  एजाज

 प्रतिनिधि  मण्डल  भारत  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  अपनी  बातचीत  में  यह  आग्रह  किया  था  कि  पश्चिम
 ने  हैं जमनी  के  विशेषज्ञ  झोर  तकनी शन  अपने  अपन  पदों  पर  यहां  ठहराना  चा  ्  a  साट  प्रशिक्षण  रार  भारतीय

 संवर्ग  द्वारा  पूरी  जानकारी  प्राप्त  कर  लेने  की  अवधि  कछ  भी  हो  कौर  वे  लाभ  की  राशि  भजने  के  लिये

 अ्रसीमित  अधिकार  चाहते  थे  ?  ये  बातें  समाचार  पत्तों  में  छपी  थीं  ।  क्या  ये  समाचार  सच  हैं  ौर  क्या

 सरकार  जमनी  के
 तकनी

 रनों  को  सीमित  सुविधाएं  देगी  अर  इस  मामले  में  भारत  सरकार  की  नीति

 बया  है ?

 नेत प् श्री  फखरूदीन  अली
 मैं  पहले  हो  बता  चुका  हूं  कि  यह  एक  प्रकार  का  संग

 क्रम  होगा  कौर  कि  वे  age  देश  में  उत्पादन  छोड़  हेंगे  aye  सम्पूर्ण  उत्पादन  तथा  निर्माण  कार्यक्रम  हमारे
 देश  में  ही  होगा  अरार  निर्यात  हमारे  देश  से  शून्य  स्थानों  को  होगा  ।  जहां  तक  बिशेष  सुविधाश्रों  का

 सम्बन्ध  है  वे  सारे  समय  के  लिये  नहीं  होगी  ।

 श्री  रंगा  :  क्या  कारण  है  कि  वे  अ्रपने  देश  में  उत्पादन  बन्द  करके  हमारे  देश  में  उत्पादन

 आरम्भ  करना  चाहते  हैं  ?

 a  फलहीन  wal  क्योंकि  यह  एक  श्रम  प्रधान  देश  है  कौर  उनके  देश  में  श्रमिकों

 की  कमी  है  श्रीर  वे  जयनी  टेकनोलॉजी  कौर  हमारे  श्रम  का  उपयोग  करना  चाहते  वे  यहां  निर्माण  करना

 चाहते  हैं  अर  इससे  संसार  में  हमारा  निर्यात  बढ़ेगा  ।

 मैसेज  eves  बैरल  मेनुफेक्चा रिंग
 कंपनी  द्वारा  बैरल  बनाने  का  संयंत्र  सेवरी  से  id  ले  ज्ञाना

 333.  श्री  जाज॑  फरनेन्डीज  :  क्या  श्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय
 कार्य  मंत्री  मैससं  स्टैंडों  डम  एण्ड  बैरल  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  द्वारा  बैरल  बनाने का  संयंत्र

 सेवरी  से  ट्राम्बे ले  जाने  के  बारे  में
 25  1959  के  सतारांकित प्रश्न प्रश्न  संख्या  1313 के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ()  जब  कि  वैक्यूम  रीफ़ाइनरी  कम्पनी  ने  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  को  इस
 बात  की

 पुष्टि  कर
 दी

 थी
 कि

 स्टैंड  ड्रम  एण्ड  बैरल  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  1959 से  तेल
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 के  बैरल  नहीं  बनाती  है  ने  ही  उनकी  सप्लाई  करती
 2

 क्योंकि  तेल  के  बैरल  बनाने  की  उनकी  पूरी

 क्षमता  को  सेवरी  से  ट्राम्बे  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  था  तथा  उनके  )
 लिये  बिट्टन  ड्रम

 बनाने  के  लिये  परिवर्तित  कर  दी  गई  तो  फिर  ट्राम्बे  स्थित  फ़र्म  को  तेल  के  बरल  बनाने  के  लिये

 इस्पात  की  चादर  सप्लाई  करते  रहने  के  क्या  कारण

 जबकि  इस  फ़र्म  को  बनाने  के  लिये  औद्योगिक  लाइसेंस  20

 1959  को  दिया  गया  था  तो  वह  1959  से  जीवित  ड्रम  बना  कर  स्टेशन  वैक्यूम  रीफ़ाइन री
 कम्पनी

 को  क्रिस  प्रकार  सप्लाई  कर  सकी  और

 कया इस  से  पता  चलता  है  कि  बे  भ्र पने तेल  के  बरल  बनाने वाले  संयंत्र  को  बिट्टन  डम

 बनाने  के  संयंत्र  में  परिवतित  कर  चुकें  थे  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्रालय  मसें  राज्य  मंत्री

 रघुनाथ  रेड्डी  )
 :  से  उपलब्ध  प्रलेखों  के  अनुसार  और  मैसेज  स्टेंडर्ड  FA

 एण्ड  बैरल  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  बम्बई  से  निश्चय  करने  पर  ज्ञात  हुआ  है
 कि

 वे  सवेरी में
 1959  से

 बायल  पास  का  उत्पादन  कर
 रहे  हैं

 ।  उन्होंने  अपने  घायल  बरल  एकक  का  जु
 1959

 में  सेवरी  से  ट्राम्बे  में  स्थानान्तरण  कर  किन्तु  ट्राम्बे  में  अतिरिक्त  मशीनें  खरीदकर  उन्होंने  डाय

 बुम्सजं का  उत्पादन  किया  ।  ट्रायल  बेस  कौर  डायर  उमस का  उत्पादन  1959  में  ट्रेनों में
 प्रारम्भ  पया पुत रा  ।  इस  बात  का  भी  निश्चय  gat  कि  डायर  ड्रग्स  स्टैंडों  वैकुण्ठ  रिफाइनरी  कम्पनी  को

 1959  से  ही  भेजने  area  किये  गये  ।  aaa  बैरल  एकक  को  डायूड्रम्स के उत्पादन के  उत्पादन  के

 लिये  परिवर्तित  करना  उचित  नहीं  था  क्योंकि  फर्म  पहले  ही  घायल  बैरल  का  उत्पादन  कर  रही  थी

 श्र  ट्राले  में  स्थानान्तरण  के  पश्चात  अतिरिक्त  मशीनों  की  खरीद  से  ही  1959  में  ट्राले

 में  डायर  ड्रग्स  का  उत्पादन  प्रारंभ  हुआ  ।

 फिर  भी  cass  वैक्यूम  कम्पनी  झर  आयरन  एण्ड  स्टील  नियंत्रक  के  मध्य  हुए

 पत्र  व्यवहार  तथा  निश्चय  किया  जा  रहा  है  ।

 Shri  George  Fernandes  We  have  been  asking  questicns  etcut  this  ccompeny  for  the

 past  3  years  but  every  time  we  have  been  told  that  further  information  is  being  collected,  In

 reply  to  question  No.  1313  on  the  25th  November,  1969  this  very  thing  was  stated—

 information  is  expected  to  be  available

 In  1967  also  we  got  the  same  reply.  But  the  fact  is  that  the  hon.  Minister  15  trying  to  con
 ceal  the  facts.  Therefore,  before  asking  any  question  from  the  hon.  Minister  I  want  to  point
 out  to  him  that  by  concealing  the  wrongs  committed  by  his  old  colleagues,  he  should  net  insult
 this  House.  Whether  it  is  Manu  Bhai  Shah,  Wanchoo  or  Rasik  Lal  Parikh  let  them  be  involved,
 but  he  should  not  insult  this  House  by  trying  to  shield  them.  Otherwise,  I  would  be  compelled
 t>  invoke  the  rules  agaigst  him  also.  After  giving  this  indication,  want  to  enquire  from  him
 whether  it  is  not  a  fact  that  he  has  that  letter  in  which  the  Standard  Vacuum  Refinery  Company
 had  written  to  the  Iron  and  Steel  Controller  that  ever  since  this  factory  has  shifted  from  Sewri
 to  Trombay  and  on  its  own  premises  or  thereabout  where  they  have  given  land  for  installing  the
 factory  they  have  not  manufactured  oil  barrels  since  the  setting  up  of  the  factory,  they  only  manu-
 factured  bitumen  barrels  and  they  sold  all  these  bitumen  barrels  to  the  standard  Vacuum  Re-
 finery  Company  only  and  to  none  else  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin
 Ali  Ahmed)  :  So  far  as  the  first  question  is  concerned  »  the  hon.
 is.  before  the  Estimates  Committee,,..,  |  ह

 Member  knows  that  this  matter
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 मौलिक  उत्तर
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 Shri  Hardayal  Devgun  It  has  given  its  decision

 Shri  George  Fernandes  It  has  submitted  its  report  He  is  suppressing  it

 Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed  We  had  received  the  report  of  the  Estimates  Committee
 and  whatever  we  wanted  to  say  on  that  we  have  sent  to  them  in  writing.  Whatever  decision  is
 taken  by  Estimates  Committee  now,  we  are  prepared  to  take  action  accortdingly  After  taking
 legal  opinion  we  have  sent  our  reply  to  the  Estimates  Committee

 श्री समर  गृह  :  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।
 कल  हमारी साथ-सूची में  प्राक्कलन  समिति

 का प्रतिवेदन इसी  प्रश्न  के  बारे  में
 जो

 हमें  प्रस्तुत  किया  जाना
 था  ।

 परन्तु  यह  सभा  पटल
 पर

 नहीं
 रखा  गया  |  इसके  बारे  में  मैंने  भी  कछ  जश्नों  की  सुचना  दी  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसका  क्या

 कारण  2  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  पति  आपत्ति  मुझे  लिखकर  भेज  |

 Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed  So  far  as  the  second  question  is  concerned,  according  to
 my  knowledge  when  this  factory  was  shifted  from  Sewri  to  Trombay,  at  that  time  also  oil  barrels
 were  being  manufactured  there,  but  they  installed  more  machines  there  and  thereafter  started
 manufacturing  bitumen  barrels

 Sbri  George  Fernandes  Now  ह  want  to  refer  to  a  letter  of  Standard  Vacuum  here.  On
 12th  August,  1969  the  hon.  Minister,  while  answering  a  question  by  Shri  Sita  Ram  Kesari  and
 Shri  S.M.  Banerjee,  had  stated  on  the  floor  of  the  House  that  this  company  supplied  to  the  stan-
 dard  Vacuum  Oil  Refinery  Company  7069  and  1256  barrels  in  May  1939  and  June,  1959  respec.
 tively  But  have  a  letter  of  this  Standard  Vacuum  Company  in  which  they  have  stated-.-

 मास  स्ट  डड  बैरल  ने  हमारी  झ्र  से  एस्फाल्ट  ढोलों  के  निर्माण  के  लिये  अरपना  कारखाना

 ट्राले  ले  जाने  के  बाद  से  हमें  40-45  गैलन  के  कोई  ० प्तहर्क  ढोल  सप्लाई  नहीं  किये  हैं  ।”
 In  another  letter  they  have

 stated  :

 ड्रम  एण्ड  जरल  कम्पनी  की  पूर्ण  निर्माण  क्षमता  एस्फाल्ट  ढोलों  के  निर्माण में  लग

 गई  है  प्रयोग  इसलिये  वे  हमें  18  गेज  के  ढोल  सप्लाई  करने  में  असमर्थ  हैं  1.0

 In  these  when  these  two  documents  are  before  you  and  which  are  not  being
 brcught  forth,  I  want  your  permission  to  place  them  on  the  Table  of  the  House

 .
 श्री  लोबो  प्रभ  :  यह  गोपनीय  दस्तावेज  उन्हें  कैसे  मिला

 ?  मेरा  व्यवस्था  का  प्रशन  है  ।

 एक  सदस्य  द्वारा  एक  गोपनीय  रिका  प्राप्त  किया  गया  है  ।  मुझे  मंत्री  जी  से  ये  पूछने  का  अधिकार  है

 कि  क्या  वह  जांच  करके  कि  यह  उनके  पास  कसे  पहुंचा  |

 श्री  कठ  लक प्पा  ये  लोग  चोरबाजारी  वाले  व्यक्तियों  का  पक्ष  ले  रहे  हैं  ।

 ay  उनसे  पूछिये  कि  क्या  वह  चोरबाजारी  करने  वाले  व्यक्तियों  की  तरफदारी  नहीं  कर  रहे  हैं  |

 Shri  George  Fernandes  :  Why  do  you  worry,  whatever  be  our  source.  We  have  taken
 them  from  you.  Do  not  plead  for  Mr.  Tapuriah  here  के  ह  (Interruptions)  के  ह  ॥

 I  seek  your  permission  to  place  both  these  letters  on  the  Table  of  the  House  क  व  ह  ॥
 (Interruptions)

 Mr.  Speaker  You  shall  get  an  answer  to  your  question td  te  (Interruption)
 ह  eee  ewe  ह  १  ४

 Shri  George  Fernandes  :  These  are  the  two  letters,  ,  ,  े  क  ह  ॥  क  eanaa  ae  (Interruptions)
 ॥  ॥  २  मै  के  ॥  क  ह  है  ,  ,  00  can  see  है  ह  ह  क  ॥  ह  3  ॥  ह  ;  क  ;

 Mr,  Speaker  :  द  will  see  ee

 il
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 Shri  Georg  e  Ferna  ndes ह  ~s  [  ह  Let  me  omplete  my  question

 When  this  matter  has  come  from  them.  the  hon.  Minister  should  tell  us  that  when  the

 entire  capacity  of  this  company  has  been  utilised  for  manufacturing  bitumen,  how  did  he  supp!»

 steel  to  them  ?

 And  is  it  1191  8  fact  that  whatever  quantity  of  steel  was  supplied  to  the  Standard  Drum

 and  Barre!  Company  by  him,  they  seld  that  in  the  black  market..
 >

 (hterruptions)  Is  he  prepared  to  entrust  the  entire  matter  to  the  CBI.  tor.  inquiry

 Shri  Fakhruddin  Ali  Ahwed  am  repeating  the  answer  that  I  gave  earlier  what  letter

 vou  have  received  and  what  the  manufacturer  has  written  in  them,  I  have  no  knowledge  cf  that

 1  would  like  to  read  out  to  you

 तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  से  यह  पता  कर  लिया  गया  है  कि  यह  फर्म  1959

 में  तेल  के  ढोलों  का  अपना  कारखाना  सेवरी  से ठाम्बे  ले  गई  थी  परन्तु  उसने  खरीदी  गई  श्रतिरिवत  मशी  नो

 ky  टिम्बर  में  तारकोल  के  ढोलों  को  निर्माण  किया  ।  में  तेल  झोर  तारकोल  के  ढोलों  का  निसा

 1959  में  आरम्भ  ल्र्प्रा  |  यह  फर्म  ढोल  बनाने  का  का  रखाना  ट्राले  ले  जाने  से  पहले  तेल  के  ढोल

 बना  रही  थी  कौर  इसलिए  1959  से  तारकोल  के  ढोलों  के  निर्माण  के  लिये  तेल  ढोल  संयंत्र

 को  परिवर्तित  करने  का  प्रश्न  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  ।  फर्म  ने  इस  बात  की  भी  पुष्टि  की  है  कि  तारकोल

 के  छोलों  का  निर्माण  केवल  1959  में  हो  ग्राम्य  ह्य  अर  स्टेशन  वैक्यूम  रिफाइनिंग  कम्पनी

 को  इसकी  सप्लाई  1959  में  आरम्भ  हुई  |

 Shri  George  Fernandes  Where  is  the  answer  to  my  question?  I  have  asked  two  ques-
 tions  How  did  he  supply  them  steel  sheets  ?  And  is  it  not  a  fact  that  they  sold  those  steel

 sheets  in  the  black  market  ?  Why  15  he  not-prepared  to  entrust  this  matter  to  the  C.B.I.  for

 enquiry  ?

 Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed  [Inquiry  would  certainly  be  conducted  if  it  is  considered

 necessary  to  do  so

 Shri  George  Farnandes  This  is  not  a  reply  to  my  question

 Unterruptions)

 Mr.  Speaker :  So  far  as  this  barrel  affair  is  concerned,  one  day  one  company  is  brought
 to  the  fore  and  the  other  day  it  is  some  cther  company.  The  hon.  Minister  should  clarify  the at
 whole  position  otherwise  I  will  have  to  allow  discussion  on  it uw  4

 CUnterrup:ions)

 Shri  George  Fernandes  1  will  have  to  bring  a  privilege  motion  against  the  hon.  Minister
 ह  ०.  ०४.  Cnterruptions)  ee ४  ०  ६

 Mr,  Speaker  Barrels  take  a  lot  of  time  of  the  House

 Shri  George  Fernandes  So  many  things  are  involved  in  it

 Shri  Samar  Guha  I  had  also  asked  questions  about  it  for  one  year  «  ०»

 Shri  George  Fernandes  You  kindly  allow  a  discussion  on  this  matter

 Shri  Sita  Ram  Kesari  The  Standard  Drum  Manufacturing  Company  secured  orders
 from  the  Standard  Vacuum  Refinery  Company  for  the  supply  of  15  Lakhs  bitumen  barrels  from
 July,  1959  to  1961  and  the  steel  that  this  Refinery  got  from  the  Government  was  supplied  to  the
 Standard  Drum  Company  for  manufacture  of  bitumen  barrels.  Why  did  the  Government
 supply  steel  to  the  Standard  Drum

 Company
 over  and  above  that  r  equired  for  the  manufacture of  bitumen  barrels.

 Shri  Fakhruddia  Ali  Ahmed  We  will  enquire  into  it,
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 1891  मौखिक  उतर

 at  लोबो  प्रभ  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रणत
 उठाया  गया

 है  fe  3 क्या  इस  सभा  के  सदस्य

 राजकीय  रहस्य  अधिनियम  की  अवहेलना  कर  सकते हैं

 अध्यक्ष  water  सभा  इतनी  कठोर  नहीं नही ंहै  जितना  कि  राजकीय  रहस्य  अधिनियम  ।

 मैं  समानता  हुं  कि  श्राप  उसके  श्रादी  भ्रापको  ar  भी  शादी  होना  चाहिये  ।  इसके  बारे  में  ae

 अवसर  पर  निर्णय  जरिए  जा  चुके  हैं  ।

 श्री  लोगों  प्रभु
 :

 मैं  श्राप  को  सलाह  के  लिये  आभारी  हूं  ।  यदि हम  जो  कानून  बनाते हैं  .

 के कानन  की  अवज्ञा  करने  का  उदाहरण  TS,  तो  जो  कठिन  ary  a  कानन  का  चादर

 नहीं  उन्हें  इसका  कोई  भ्र धि कार  नहीं  है  कि  इस  सभा  में  उनकी  बात  सुनी  जाये  ।  मैं  हूं

 कि  मंत्री  महोदय  जांच  करें  कि  यह  जानकारी  श्री  फरनेन्डीज  को  कैसे  मिली  ।

 a अध्यक्ष  महोदय  इस  सभा  में  स्थिति  face  भिन्न  G

 श्री  ह  बख़ुदा  ऐसा  कोई  कामत  नहीं  कि  किया  विशिष्ट  साधन  जानकारों

 प्त  करने  का  सदस्य  को  झ्र धि कार  ।

 थ्री  क०  लक प्पा  क्या  मानवीय  सदस्य  इस  सभा  में  प्रश्न  पूछकर  भ्रष्ट  अधिकारियों

 की  रक्षा  कर  सकते  हैं
 ?  क्या  प्रक्रिया  नियमों  के  अन्तर्गत  इसकी  श्रीमती  है  ?  मैं  स्पष्ट  निगम  चाहता

 2  । वि

 अपको  मेरा  कथन  स्पष्ट  रूप  में  समझ  ना  atfer  था | अध्यक्ष  महोदय  alta

 श्री  स०्मो०  बन्नी  :  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  गाज  फरमेंडीज ने  दो  पत्नी  को  उद्धत  किया

 था  are  श्री  लोबो  प्रभ  ने  इस  पर  वापसी  की

 अध्यक्ष  महोदय  श्राप  फिर  इनका  नाम  क्यों  ले  रहे
 हैं  ।

 श्री  स  मो ठ  बनों  जब  भी  श्राप  ढोलों  के  किसी  मामले  के  बारे  में  जांच  ग्रा पका

 किसी  भूतपूर्व  मंत्री  का  सम्बन्ध  मिलेगा  ।  जब  प्राक्कलन  समिति  ने  किसी  विशिष्ट  हिन्द  गे

 राइजिंग  एण्ड  tess  ड्रम  कम्पनी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिये  निश्चित  सिफारिश  की  तो  इसे
 * बा

 समिति  को  क्यों  वापस  भेज  दिया  गया है  शरर  तुरन्त  सी  थ  कार क  पंचवाही  वयं  नहीं  की  गई  कौर

 काय  वाही  कब  की  जायेगीਂ  यदि  इस  सबके  बाद  ag  पता  च  तता है  कि  कुठ  अधिकारी  wiz  भूतपूर्व
 मंत्री  उत्तदायी  बया  सारा  मामला  केन्द्रीय  जांच  विभाग  को  सौंप  दिया  जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  वह  श्री  फरनेन्डीज  के  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चके  हैं  ।

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  हम  पहले  ही  ऐसा  कह  चके  हैं  ।  हमने  इसे  प्राक्कलन  समिति

 को  भेजा  है  आर  प्राक्कलन  समिति  का  जो  भी  निर्णय  होगा  हमें  उसका  पालन  करता  होगा

 ी  Fo  लक प्पा  यह  बरल  प्रकट  ड्रम  कम्पनी  एक  बड़ा  घोटाला  है  ।  इसको  अध्ययन  बड़ा
 दिलचस्प

 हैं
 ।

 मैं  ज्यादा  नहीं  कह  सकता  हूं  क्योंकि  श्राप  ने  कहा  है  कि  हमें  नाम  नहीं  लेने  चाहिए  ।
 महोदय  इन  बाता  के  कारण  इम  श्र  बरल  क्रान्ति  की  रहस्यमय  wie  ऑप्ट  गतिविधियों  की  जांच  करते

 के  लिये  प्राक्कलन  समिति  द्वारा  जांच  किये  जाने  पर  भी  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  कर

 रहे  इस  कम्पनी  द्वार  लिया
 गया

 सारा  इस्पात  बेचने  के  लिये  फर्जी  नाम  प्रयोग  किये  गय े;  समूचे
 इस्पात

 का  दुरुपयोग  किया  गया है  ।  सरकार  इसलिए  जांच  नहीं  करा  रही  कि  इसमें  एक  राज्यपाल
 का  हाथ है  |  क्या  सरकार  पता  लगायेगी  कि  इसमें  किन  लोगों  का  हाथ  है  शौर  कार्यवाही  करेगी
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 दीन  sit  प्रसाद
 :  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुका हूं  ।

 at  Fo  लक प्पा  :  मेरे  पाम  जानकारी  है  कौर  यदि  श्राप  ग्र नुम ति  तो  मैं  सम्बन्धित

 व्यक्तियों  के  नाम  बता  सकता  हूं  ।

 थी  चेंगलराया  साशा  उन्हें  नाम  बताने  वह  इस  प्रकार  नाम  नहीं  छिपा  सकते

 sere  सहोदय  :  प्रश्न  काल  को  चर्चा  का  घण्टा  नहीं  बनाया  चाहिए  ।  पिछले

 कुछ  दिनों  से  मैं  लगातार  यह  प्रार्थना  कर  रहा  हुं  ।  माननीय  सदस्यों  नियमों  का  पलित  करना

 चाहिए  |

 शी  रंगा  :  एक  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  ग्रुप  समझते  हैं  कि  भाषण  ste  प्रश्नों  की  भूमिका  की  अनुमति

 देनी  चाहिए  |

 श्री  रंगा  प्रश्न  यह  नहीं  है  ।  प्राचीन  प्राक्कलन  समिति  ने  इन  सब्र  बातों  पर  विचार

 करने  पर  काफी  समय  लगाया  कौर  कूछ  सिफारिशें  की  ।  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  मंत्री

 महोदय  नें  इसे  प्राक्कलन  समिति  को  वापस  भेजना  क्यों  ठीक  समझा  ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  श्रमिकों  प्रक्रिया  मालूम  आपने  कुछ  समय  समितियों  में  भी  काम

 विया  है  ।  मंत्रालयों  को  प्रतिवेदन  जाता  है  श्र  कार्यवाही  प्रतिवेदन  वापस  भ्राता  है  |

 को  रंगा  मैं  प्रक्रिया  से  परिचित  हूं  और  ara  जो  वह  aye  है  ।  इसके

 रिक्त  बात  यह  है  कि  जब  सरकार  के  पास  प्रतिवेदन  जाता  वह  इसे  स्वीकार  तथा  फ्रियानिवत  करती

 यदि  वे  समझते  हैं  कि  कोई  सिफारिश  क्रियान्वित  नहीं  की  जा  सकती  तो  वे  कारण  बताते  हैं  ।

 लेकिन  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया है  ।  वे  चाहते  हैं  कि  प्राक्कलन  समिति  अपनी  सिफारिश  पर  पुनर्विचार
 करे  परन्तु  क्यों  ?

 फखरुद्दीन  wat  अ्रहमद  हमने  सभी  कठिनाइयां  प्राक्कलन  समिति  के  विचारों

 रख  दी  हैं  ताकि  वह  उन  पर  विचार  करके  निर्णय  कर  सके  |

 maa  महोदय  :  शांति  ।  अगला  श्री  मुत्तु  स्वामी  |

 श्री  क०  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  के  पैराग्राफ  29  में  एक  प्रश्न  उठाया

 गया  जिसका  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  नहीं  दिया है  क्योंकि  इसमें  एक  भूतपूर्व  मंत्री  अर  एक

 पाल  का  हाथ  श्री  मनुभाई  शाह  का  इससे  सम्बन्ध  पलट  उत्तर  चाहता हू  |  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर

 दिया  जाना  चाहिए  ।  मंत्री  महोदय  उनकी  रक्षा  कर  रहे  है  ।  उन्हें  चोर  बाजारी  करने  वाले  इन  सब  लोगों

 को  तरफदारी  नहीं  करनी  चाहिए  }

 अध्यक्ष  वह  उत्तर  को  दोहरा  देंगे  ।  भर  कया  किया  जा  सकता  है  ?

 श्री  dette  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  सरकार  ने  प्राक्कलन  समिति  को

 नाइयां बता  दी  हैं  ।  क्या  वह  बतायेंगे  कि  वे  किस  प्रकार  की  हैं  ?

 श्री  फखरुद्दीन  wat  वे  यहां  पर  बताना  उचित  नहीं  होगा  |

 डा०  राम  gum  सिंह  :  उन्हें  कठिनाइयों  का  स्वरूप  यहां  बताना  चाहिए  |
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 अव्यक्त  इन  सभा  द्वारा  प्रक्रिया  निर्धारित की  गई गई  |  fr ratfr  frat

 यह  है  कि  उन्हें  Ea]  गई  कार्यवाही  के  साथ  प्राक्कलन  समिति  को  वापस  भेजा  जाता  है  ग्रोवर  सभा  पटल

 पर  रखे  जाने  तक  ग्रीम  नहीं  जाता  है  ।  ग्रामीण  यह  समिति  का  काम  है  कौर  आप  सबने

 सह  खा  होगा ।

 Shri  George  Fernandes  The  Fstimates  Committee  is  a  Committee  of  this  House  and
 ne  hen.  Minister  shcuid  not  have  any  cbiection  in  disclosing  that  to  the  House  He  should

 state  his  difficulty  here

 श्री  सुरेन्द्र  नाथ  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला ह ैए  हम  प्रक्रिया जानते  हैं  ।

 यदि  ये  गोपनीय  दस्तावेज  तो  प्राक्कलन  समिति  को  जो  कुछ  उन्हों  ने  बताया  बह  यहां  पर  प्रकट न  करें

 सारे  तथ्य  मालूम
 हैं  ।  लेकिन  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  को  क्रियान्वित

 करने  में  उन्हे उन्हे  कछ  fo  इया  शाई  जो  समिति  को  बता  दी  गई  हम  सारा  दस्तावेज नहीं  चाहते

 बल्कि  जानना  चाहते  हैं  कि  प्रतिवेदन  क्रियान्वित  करने  में  क्या  कठिनाइयां  हैं  ।  हम  सारा  रिकार्ड  नहीं

 चाहते हैं  ।  यदि  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  तो  श्री  लकप्पा  द्वारा  पैदा  की  गई  धारणा  को  बल  मिलता
 है  कि  इसमें कछ  विशिष्ट  व्यक्तियों  का  हाथ  होने  के  कारण  ऐसा  किया  गया  है  ।  हमें  यह  तो  पता  लगे

 कि  कठिनाइयों  का  स्वरूप  क्या  है  ।

 अध्यक्ष  जसा  आप  चाहें  क्योंकि  यदि  वहू  आपत्तियां  बता  देते  हैं  तो  मैं  भ्र

 करता  हुं  कि  सभा  उन्हें  ब्रा श्वा सन देगी  कि  कोई  भी  उनके  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रस्ताव  नहीं
 लाया

 यह  समिति  के  पास  जायेगा  ate  समिति  द्वारा  विचार  किये  जाने  के  बाद  इसे  सभा  पटल  पर

 रखा  जायेगा  ।
 मान  लीजिए  इसे  यहां  बताया  जाता  है  ौर  इसे  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  से  पहले  समिति

 के  अध्यक्ष  अथवा  कोई  सदस्य  इस  पर  आपत्ति  करते  हैं  कि  हमारे  द्वारा  निर्णय  किये  जाने  से  पहले  इसे  प्रकट
 क्यों  किया  गया  ।  श्रमिकों  इसके सब  पहलों  पर  विचार  करना  चाहिए  |

 थ्रो  समर  विशेषाधिकार  का  प्रशन  है  ।  कछ  प्रश्न  पूछना  सदस्य  का

 अधिकार

 अधिक  सहोदर  मैंने  प्राप्ति  आपत्ति  समझ  ली  है  ate इस  बारे  में  श्राप  अपनी  आपत्ति

 के  लिखकर  भेज  सकते

 श्री  समर  प्रश्न यह  नहीं  हैं  ।  मैं कल  की  कार्य-सूची  की  झोर  आपका  ध्यान

 दिलाना  चाहता था  ।  उस  सूची  में  मद  संख्या  8  पर  इस  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का  प्रतिवेदन  था  ।

 इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  था  परन्तु  ए  सा  नहीं  किया  गया  ।  अ्राखिर में  इसे  वापस  ले  लिया  गया  |

 हमें  सदस्य  होने  के  नाते  यह  जानने  का  अधिकार  है  कि  उस  दिन  की  कार्य-सूची  में  सम्मिलित  किये  जाने

 के  बाद  आखिर  में  इसे  वायस  लेने  के  क्या  कारण  हैं  ।

 अध्यक्ष  ग्राहको  इस  बारे
 में  मुझसे मेरे  कक्ष  में  पूछना  चाहिए  था  |  मुझे  कारण

 बताने  की  आवश्यकता  नही ंहै
 ।  समिति  के  अध्यक्ष  ने  मुझ  से  कहा कहा  कि  इसमें  देर  कर  दी  जाये  ।  वह

 इसे  किसी  अन्य  समय  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ।  श्राप  इस  बात  को  क्यों  उठा  रहे  यह  एक  सामान्य  विषय

 हैं  ।

 श्री
 फखरुद्दीन

 चली  सरहद  जहां  तक  इस  मद  के  वापस  लेने  का  सम्बन्ध  मेरा  कोई  दोष
 कि

 नहीं  हमने  प्र प्राक्कलन  समिति को ||  स्पष्टीकरण  भेज  दिया है  ate  मेरा  व्यक्तिगत  विचार  यह  है  कि
 5.61  Sabha/70—5
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 जब  तक  समिति  इस  मामले  पर  विचार  नहीं  कर  इसे  सभा  पटल  पर  रखना  मेरे  लिये  उचित  नहीं

 होगा  ।  लेकिन  प्राक्कलन  समिति  द्वारा  इस  सारे  मामले  पर  विचार  किये  जाने  के  बाद  मैं  इसे  सभा  पटवन

 पर  रखने  के  लिये  तौयार  हूं  ।

 श्री  ए०  श्रीधरन  :  समिति  का  कार्यवाही  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  इसलिए  नहीं  रखता

 गया  कि  समिति  के  भ्रध्यक्ष  art  सदस्यों  ने  इसे  स्थगित  करने  के  लिये  area  हमें  ऐसा  बताया

 गया  है  ।  की  गई  कार्यवाही  पर  विचार  करने  सम्बन्धी  समिति  का  संयोजक हूं
 कौर  मैंने  ऐसी  कोर्ड

 प्रार्थना  नहीं  की  ।  मैं  सभा  मे  इसका  खण्डन  करता  हूं  ।

 mere  महोदय  :  यह  हमेशा  HEME  के  पास  जाता  संयोजक के  पास  नहीं  ।

 श्री  ए०  श्रीधरन  :  प्रतिवेदन  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  था  कौर  इसे  सभा  पटल  पर

 रखा  जाना  चाहिए  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  कागज  कार्यालय  के  पास  हैं  ग्रोवर  ऐसी  बातों  के  बारे  में  माननीय

 सदस्य  मुझसे  जानकारी  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  श्राप  यहां  मुझसे  मंत्री  महोदय  के  समान  जबाब  तलब

 क्यों कर  रहे  आखिर  यह  कार्य-सूची  के  बारे  में  प्रश्न  है  ।

 भरसक  प्रयत्न  करने  पर  भी  हम  चार  से  ग्रसित  प्रश्न  नहीं  ले  पाते  हैं  ।  प्रश्न  काल  रखने

 का  क्या  लाभ  है  ?  नियमित  वाद-विवाद  को  समय  क्यों  न  रखा  जाये  ?  मैंने  इसपर  नियंत्रण  करने  का

 प्रयास  किया  परन्तु  सफल  रहा  ।  हर  बार  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  नेता  प्रश्नों  की  संख्या  बढ़ाने  के

 or ल  निःसहाय लिये  मुझमे  कहते  हैं  ।  क्या  श्राप  समझते  है  कि  यह  संभव  होगा  ?  श्राप  मुझे  बिल  जि

 देते है  ।

 अल्प  सुचना  प्रशन

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 रेलवे  सम्पत्ति  को  कुर्की  के  सम्बन्ध  में  धरंगधरा  के  स्टेशन  मास्टर  को  वारण्ट  की  तामील

 Moqomowe  3  :  श्री  रा०  कया  tad  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सुरेन्द्रनगर  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  aire  के  एक  नमक  व्यापारी
 ने  1008  रुपये  की  डिग्री  वसूल  करने  के  लिए  स्टेशन  की  समूची  सम्पत्ति  की  कुर्की  के  लिये

 aes  के  स्टेशन  मास्टर  को  एक  वारंट  की  तामील  कराई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उस  नमक  व्यापारी  ने  रेलवे  अधिकारियों  के  विरुद्ध  यह  डिग्री

 18  महीने  पहले  प्राप्त  की  थी  परन्तु  प्राधिकारियों  ने  इसकी  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  |

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 इस  मामले  में  रेलवे  प्रशासन  ने  कया  कार्यवाई  की  है  ।

 रेलवे  मंत्रालय  सें  SIARY  रोहन  लाल  चतुर्वेदी )  :  यह  सही  है  कि  28-1-1970
 ध्यान  के  एक  नमक  व्यापारी  की  झोर  1005  रुपये  कौर  12  पैसे  की  डिगरी की  वसूली  के
 vinta  स्टेशन  की  रेल  अर्थात  दोवार  नकदी  ञ्रौर  ऐसी

 जिन्हें वादी  दिखा  सिंकता  की

 गया था
 कुर्की  का

 वारंट  बेलिफ
 द्वारा  श्रागकध्ला  स्टेशन  पर  पेश  किया
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 उपर्युक्त  डिगरी  व्यापारी  ने  12-7-68  को  ara  की  sie  =  की  निपट

 लापरवाही  के  कारण  5-2-1970  TH  इसकी  अदायगी  नहीं  हुई  ।

 कुड़ा  साइट  साइडिंग  से  पूर्वोत्तर  tag  के  एक  कवापुर  स्टैंनन  को  बुक  किया  गया  145

 बोरी  तमक  का  पोषण  जब  ०७. अपत  गंतव्य  स्थान  पर  नहीं  तो  न्ध्न मसस  प्रशान्त  एण्ड  कम्पनी  ने

 पूर्वोत्तर  tag  पर  उसकी  क्षतिपूर्ति  का  दावा  किया  ।  चूंकि  मूल  रेलवे  मूल  बीजक  कौर

 बीती  का  स्वत्व त्याग  (Disclaimer  letter)  पेश  नहीं  fea  गये  इसलिए  रेलवे  ने  इंस  दावे  पर

 बिचार  नहीं  किया  ।  इस  पर  मैसेज  प्रशान्त  एण्ड  कम्पनी  ने  माल  की  कीमत  की  वसूली  के  लिए
 रंग  घरा

 के  सिविल  जज  की  अदालत  में  रेलवे  पर  मुकदमा  दायर  कर  दिया  |  श्रदालत  ने  12-7-19  68  को  रेलवे

 के  विरुद्ध  मुकदमे के  खर्च  सहित  750  रुपये  और  मुकदमा  दायर  करने
 की

 तारीख  से  6  प्रतिशत  की

 दर  से  चालू  ब्याज  की  डिगरी  दी  ।  इस  डिगरी  की  अदायगी  पश्चिम  रेलवे  को  करनी  लेकिन  उस

 रेलवे  के  दावा  कार्यालय  में  लापरवाही  के  कारण  इसकी  अदायगी  नहीं  हुई  अर  इसके  लिए  वारंट  जारी

 कर  दिया  गया  ।  जब  28-1-1970  को  बैलिफ  यागी  स्टेशन  पर  रेल  सम्पत्ति  की कुर्की के  लिए
 तो  स्टेशन  मास्टर  ने  डिगरी  की  कद अदायगी  के  लिए  एक  महीना  का  समय  दिये  जाने  के  लिए  अदालत  में

 wat  दी  ।  यह  श्री  मंजूर  कर  ली  गयी  श्र  5-2-1970  को  डिगरी  की  रकम  मर्दो  कर  दी  गयी  ।

 जनब  यह  मामला  नोटिस  में  उसके  तुरन्त  वरिष्ठ  प्रशासनिक  अधिका  रियों

 इसकी  जांच  करने  का  आदेश  दिया  गया  ।  जांच  की  प्रभी  मिली  है  कौर  उसकी  छानबीन

 की  जा  रही  इस  मामले  में  जांच  समिति  ने  क्यारियों  ग्रोवर  रेलवे  एडवोकेट  को  कर्तव्य-ठी
 विमुखता

 के  लिए  ज़िम्मेदार ठहराया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कड़ी  कार्रवाई  की  जायेगी  ।

 श्री  राठ  कु०  कोई  भी  व्यक्ति  यह  कभी  नहीं  चाहेगा  कि  उसकी  सम्पत्ति  कुर्की

 हो  जाय  ।
 यह  एक  नत्पंतत  लज्जाजनक

 बात  समझी  जाती है  ।  मंत्री  ने  यह  स्वीकार  किया है
 fr  रेलवे  प्राधिकारियों  ने  व्यापारी  को  अदालत  में  जाने  की  स्वीकृति  देने  तथा  वहां  से  डिगरी  प्राप्त  करने

 बारे  में  सावधानी  बरती  इसके  उपरांत  भी  रेलवे  अधिकारियों  ने  18  माह  की  अवधि  के  इन्दर

 भुगतान  नहीं  किया  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  जब  रेले  अ्रधिकारियों  को  यह  ज्ञात  हो  गया  था

 कि  नमक  व्यापारी  भ्रान्त-से  डिगरी  प्राप्त  करने  जा  रहा  है  तो  उन्होंने  इस  विवाद  को  उससे  मैत्रीपूर्ण
 ढंग  से  हल  क्यों  नहीं  किया  |

 श्री  रोहन  लाल  चतुर्वेदी :  व्यौरेवार-दिये  गये  उत्तर  में  मैंने  श्रभी  यह  निवेदन  किया  है

 कि  इस  सम्बन्ध  में  रेलवे  अधिकारियों  का  दोष  है  ।

 श्री  रा०  Ho  बिड़ला  :  तब  wee  उत्तरदायी  ठहराये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या

 वाही  की  है  ?

 थी  रोहन  लाल  उत्तर  में  इस  बात  का  भी  उल्लेख  कर  दिया  गया  है  ।
 इस  सूचना

 के  मिलने  के  तुरंत  पश्चात बड़े  भ्र धि का  रियों  को  जांच  करने  का  आदेश  दिया  गया  था  तथा  उनका

 वेदन  हाल  ही  में  प्राप्त  gar  है  ।  कुछ  अधिकारियों  को  इस  सम्बन्ध  में  उत्तरदायी  ठहराया  गया है  तथा

 उनके  विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  भी  की  जायेगी  ।

 इस  बात  का  पूर्ण  विश्वास  होने  पर  कि  इस  मामले
 में  रेलवे  प्रशासन  ही  दोषी  है  तो  मैंने  यही

 उचित  समझा  कि  स्वयं  मूल  उत्तर
 में  ही  पूरे  तथ्यों  का  उल्लेख  कर  देना  चाहिये  कौर  मैंने  उनका  उल्लेख

 किया
 भी  मैं  माननीय  सदस्य

 को  यह  भी  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  प्रशासन का  जब  भी

 कोई  दोष  पामा  भायेगा  हम  उसे  भविष्य  में  भी  स्पष्ट  स्वीकार  करने  से  नहीं  हिचकिचाएं गे
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 क्  sit  vite  बिड़ला  :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  भी  बतायेंगे  कि  वहं  भय  मं इस {

 के  लाना  जनक  कृत्यों
 को  रोकने के  संबन्ध  में

 क्या  पूर्वोक्त  करना  चाहते  हैं  ?
 मुझे  ज्ञात  उ

 है  कि  रायपुर  में  भी  छः  दिन  ga  एक  इसी  प्रकार  की  घटना  घटी  है  ।  ऐसा  ज्ञात  ear  है  कि  एक  व्यक्ति
 ह  न  रेलवे  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर  किया  था  तथा  20,600  रुपयों  की  धन  राशि  का  भुगतान  न  होने के

 बारे  में  उस  ब्य  क्ति
 ने

 रायपुर  बुकिंग  कार्यालय  के  विरुद्ध  डिगरी  प्राप्त  कर  ली  थी  ।  रायपुर  बुकिंग

 लय  की  सम्पत्ति  की  कुर्की  केवल  तभी  छोड़ी  गई  जब  उस
 कार्यालय

 के  कर्मचारियों ने  कुर्की  के
 समय

 क

 पह  घटना  केवल  6  दिन  पुत्र  की  है  ।  माननीय  मंत्री  क सारी  धरन  राशि  का  भूगतान  कर  |

 इस  मामले  के  बारे  में  क्या  कहना  है  |

 a
 श्री  रोहन  लाल  चतुर्वेदी  :  सम्बद्ध  tat  अधिकरियों  को  ऐसे  मामले  में  तुरंत  कार्य वा

 eta  के  aren  दे  दिये  गये हैं  ।  जहां तक  डिगरी  की  धन  राशि  का  सम्बन्ध है  हम  उसके  निपटारे  के

 सेबी
 करमे  तैरना  से  तुरंत  कार्पेबाडी  कर  रहे  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  रायपुर  से  सम्बंधित  जिस  मामले  की

 चर्चा
 की  है  उसके  बारे  में  मुझे  पूरा  ब्यौरा  ज्ञात  नहीं

 है  ।  फिर  भी  मैं  इसको  पूरी  जांच  कराऊंगा  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Such  incidents  take  Place  very  often  and  the  payment
 claims  is  made  after  a  long  period  of  time.  I  can  also  cite  such  examples  in  which  unsign  A

 2
 sheques  are  delivered  to  the  parties,  I,  myself,  have  seen  an  unsigned  cheque  which  was  delive  aT

 a
 ya  party.  छ

 May  है  know  whether  the  Government  have  fixed  any  time-limit  in  which  the  amount  of
 the  claims  is  to  be  cleared  ?  To-day,  people  have  formed  the  impression  that  on  the  Rai

 Department  functions  in  a  defective  way.  One  can  get  the  payment  against  one’s  claim  aft

 _  the  expiry  of  years  to-gether  and  that  too  after  wasting  a  great  deal  of  money  and  energy

 May  know,  in  this  context,  whether  the  Government  propose  to  take  a  decision  tc
 हि

 he
 effect  that  within  a  particular  time  the  cases  of  such  claims  would  be  settled  so  that  the  sens  of

 ह  disbelief  can  be  removed  from  the  minds  of  the  people  ?

 Shri  R.  L.  Chaturvedi  :  We  are  making  attempts  to  ensure  early  payment  of  claims  and

 4  curb  the  delay  being  done  in  regard  to  the  settlement  of  such  cases.  A  new  scheme  med
 1€  Mobile  claim  secticn  has  been  introduced  by  the  Government  so  that  the  claims  shoul

 1
 1

 be
 seuled  by  this  section  on  the  spot.

 S»  far  as  the  questicn  of  unsigned  cheques  is  concerned,  J  admit  that  a  lapse  might  have
 been  there.  But  it  would  not  be  worthwhile  to  consider  it  a  deliberate  lapse  in  order  to  de

 ay he  payment.

 श्री  तेम्नेडी  विदयनाधम  :  क्या  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  रेलवे  के  विरुद्ध  डिगरी  ह  क
 जाने न

 पर  किस  अधिकारी  को  उत्तरदायी  ठहराया  जाता  है  ?  उन्होंने  बताया  है  कि  इस  बारे  में

 ह अधिकारियों  ने  जांच  की  है  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  जानना  हं  कि  क्या  उन्होंने  छोटे  प्राधिकारियों

 फंसाया है  ?  ः

 1; |  रोहन  लाल  जत वदी चक्के  :  जहां  तक  इस  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  हमें  निवेदन  कर  चुका

 हूं  कि  उनका  प्रतिवेदन  oot  मिला  है  तथा  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  इस  में  संदेश  नहीं  हैं
 कि

 भ्र भी

 तक
 किसी  बड़े  अधिकारी  को  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  गया

 ।
 किन्तु  मैं  इस  बात  का  उल्लेख  कर  देना  चाहता

 हूं
 कि

 रेलवे  विभाग  के  वकील  के  डिगरी  का  मामला  लिये  जाने  के  समय  उपस्थित
 न

 रहने  के  मामले पर

 भी  ध्यान  दिया  जा  रहा  था  ।  उसके  afar  क्लर्कों  तथा  oa  व्यक्तियों  का  भी  मामला  है
 ।  हम

 मामले  की  पूर्ण  जांच  कर  रहे  हैं  तथा  यदि  कोई  बड़ा  भ्रमणकारी  भी  इस  मामले  में  दोषी  पाया  गया
 nt  उसे

 fr  नहीं  जायेगा
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 Shrimati  Jayaben  Shah  The  question  put  ts  very  important.  The  issue  of  claims  is

 related  to  so  many  persons  of  the  Country.  May  f  know  whether  the  Government  are  intend

 to  fix  a  time-limit  in  which  the  claim  are  required  to  be  settled  positively  ?  In  case  certain  cases
 of  claims  are  net  settled  within  the  fixed  time-limit.  May  I  know  whether  the  Government  pro-
 pose  to  take  a  decisicn  to  the  effect  that  such  cases  would  be  settled  in  favour  of  the  claimants  ?

 Shri  L.  Chaturvedi  No  decisicn  is  proposed  to  be  taken  to  the  effect  that  che  claims
 which  are  not  settled  in  time,  would  be  accepted  without  any  consideration.  But  all  possible
 attempts  would  be  made  to  settle  the  claims  as  socn  as  possible.  We  are  cautious  enough  t
 ensure  the  disposal  of  minimum  number  of  cases  शप  claims  उ  also  want  to  submit  that  certain
 such  cases  of  claims  are  received  by  the  Railway  Department  also  in  which  so  many  things  are

 required  to  be  known  Certain  bogus  claims  are  made  with  the  Department  1  do  not  mean
 that  all  the  claims  are  bogus  Therefore,  while  settling  the  cases  of  claims,  so  many  considera-
 tions  are  kept  in  view

 Shrimati  Jayaben  Shah  May  I  know  whether  any  time-limit  is  being  fixed  for  the  pur-
 pose  ?

 Shri  R.  L.  Chaturvedi  is  not  possible  to  fix  a  timie-limit  in  this  regard.  But  I  want
 to  assure  him  that  the  efforts  would  certainly  be  made  to  deal  with  the  cases  of  claims  expedi-
 tiousty

 श्र  चिंतामणि  पाणिग्रहण  मझे  fai  ग्रांथिक  होती  है  कि  ऐसा  हो  सकता  है  कि  पांच  था  10

 वर्ष  में  धीरे-धीरे  एकाधिकार  प्राप्त  75  बड़े  व्यापार  गह  स्टेशनों  पर  अपना  अधिकार  कर  लेंगे  क्योंकि

 ऐसी  घटनाएं  जिला  फर्मों  के  ध्यान  में  हो  हरातो  हैं  ।  मैं  जातना  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  आशंका

 वे  अवगत

 श्री  राहुल  लाल  चतुर्वेदी  :  उन्होंने  कोई  महत्वपूर्ण  बात  नहीं  कही  जिसका  उत्तर  दिया

 i  बह  त  उनको  सूझाव

 Shri  Ramayatar  Shastri  ;  A  heavy  amount  is  paid  by  the  Railway  Department  every
 year  against  the  claims  due  to  the  negligence  of  the  Railway  officials,  May  हैं know  the  amount
 paid  against  the  claims  during  the  last  year  by  the  Government  ?

 Shri  R.  L.  Chaturvedi  At  present  I  am  unable  to  furnish  the  yearwise  details.  But
 will  certainly  send  it  to  the  hon.  Member  if  he  is  interested  in  it

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पुराने  रेलवे  टिकटों  की  तारीख  बदल  कर  उन्हें  प्रयोग  में  लाना

 *  334.  श्री  न०  Fo  सांघी  क्या  रेलवे  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो ने  एक  ऐसे  गिरोह  को

 पकड़ा है  जो  पुराने  tat  टिकटों  की  तारीख  बदलकर  उनका  प्रयोग  कर  रहा  तथा  दुर्गापुर  इस्पात
 कारखाने  के  बड़ी  संख्या  में  क्मेंचारियों  बिना  किये  जाली  रेलवे  रसीदों  द्वारा  एक  लाख  रुपये

 से  भ्रमित  की  धनराशि  प्राप्त  दौर

 टिकटों  के  इस  दुरुपयोग  तथा  जाली  रसीदों  के  उपयोग  को  रोकने  के  लिये  रेलवे  द्वारा

 क्या  उपाय  किये  जा  रहे  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  (att  :  1970  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  कलकत्ता
 शाखा  ने  एक  व्यक्ति

 हावड़ा  से
 बरौनी  तक  का

 तीसरे  दर्जा  का  एक  टिकट  वास्तविक  किराये  से  कम
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 Written  Answers
 Mah

 10,  1970
 ह  eh

 दर  पर  =  हुए  पकड़ा  ।  भारतीय दण्ड
 zeny us  संहिता  के

 a
 उसके

 fa tag Se  ला  दल  कर  लिया  गया

 की  ra  किये "rl  4d
 एक  अन्य

 ढकि
 र
 से  रेलवे  टिकटों के  दो  बण्डल  an  टिकटों  पर सत  तारीख

 डाउन  नर

 इस्तेमान में लाये ् र्ह्ा ् ् थ
 जा  रहें  कुछ  उपकरण भी  बरामद  किये  गये  ।  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  मामले

 बीन कर  रह  ्र  ।

 जांच  ब्यूरो  की  कलकत्ता  शाखा
 oe

 .
 दुर्गापुर  fers  कारखाने  द्वारा  रिपोर्ट  किये  जाने  केन्द्रीय

 ने
 इस्पात  कारखाने  के

 के  9  कर्म चा  रियों  ae  एक  बाहरी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  भारतीय  दण्ड  संहिता के  अधीन

 एक  मामला  दर्ज  कर  लिया
 है

 ।  रेने  को  जाली  प्रमोद  बुक  रखने  ग्रोवर  छुट्टी  यात्रा  रियायत
 के

 लिए इ नै: झ = बिल  प्रस्तुत  करने  का  इन  पर  सन्देह  ब  ।  इस  मामले  की  कभी  भी  छानबीन  हो  रही

 fs  पर  ली  गयो  कल  रकम  पता  छानबीन  पूरा  डो  जाने  पर  ही  लग  सकेगा  ।

 (@)  रेल  प्रशासनों  को  यह  सुनिश्चित  करने  को  हिदायत  दी  गयी  है  कि  टिकटों  कं

 डार  |  ड  पर
 ही  कतर  दिया  जाता है  ताकि  उनका  फिर  से  उपयोग  न  हो  सके  ।  यह  सुनिश्चित

 करने  की

 far
 हिन  दो

 गयी  है  कि  गंतव्य  स्टेशन  पर  टिकट  इक  यु  े  कर  लिये  जाते हैं  ।  जहां  तक  रसीदों  का  सम्बन्ध

 r ह
 1

 डि का जत  मे  रश्  जाने  पर  कौर  दिया  जाता है  ।  जाली  टिकटों  की  बिक्री  तथा  इस्तेमाल
 at क्यें  छु  टिकटों  को  फिर  से  बेचने  जैसे  नवाचार  करने  वाले  ग्रतामाजिक  तत्वों  के  विरुद्ध  वाई  करने

 ने  उपाय  से  राज्य  सरकारों  को  कड़ी  निगरानी  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कहां

 हआ

 ह

 उद्योग  वित्त
 *335  श्री  ato  मत स्वामी

 श्री  रा०  रा०  fag  देव  ः

 श्री  मीठा  लाल  सीना

 श्री  महेन्द्र  माझी

 द थी  गू०  सन्  नायक

 क्या  झौंद्योगिक  आन्तरिक  व्या

 कृपा  करेंग  कि  गर  a  mee

 मंत्री  यह  बताने  को

 क्या  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  छोटे  क्षेत्र  के  सभी  उद्योगों  दिये  कालीन  तथा

 वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  केन्द्रीय  तथा  स्थानीय  संस्थापकों  के  रूप  में  A  करने के  लिये

 लघु  उद्योग  वित्त  निगम  बनाने  की  सिफारिश  की  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 steal  firs  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरूदीन  श्र  अहमद )

 al  |

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 सरकार  प्रायोजित  वित्तपोषण  संस्थानों  से  ऋण  तथा  पूंजी  लेगे  वालें  समाचारों  पर  नियंत्रण

 *336  श्री  भगवान  दास
 :  कया  atatfirg  आन्तरिक  व्यापार  तथा  स  कय-क्रय

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  उन  समवायों  के  मामलों
 विशे पि नन्

 र
 नीति  तिल  तथा  प्रबन्ध

 कं
 सब

 ध  कोई  निमंत्रण  है  जिनको  सरकर  द्वारा  प्रायोजित fa  तीय  सर स्थानों  से  म  श  केलिए  पर्याप्त
 मात्रा

 में
 ऋण

 तथा
 पंजी  प्राप्त हुई

 ।
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 ,  तो  सरकार  का  इन  सेवायों  पर  किस  प्रकार  का  नियंत्रण है
 ait  नियंत्रण यदि हा

 दस  शक्ति  का  किस  प्रकार  प्रयोग  किया  जाता

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  ag  समवाय  कौन-कौन  से  हैं  जिनके  निदेशक  मंडल  म  सरकार

 द्वारा  प्रायोजित  वित्तीय  संस्थानों  के  प्रतिनिधि  हैं

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक है
 तो  क्या  सरकार  उस  दिशा  में  आवश्यक

 उपाय  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  शोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्यों  मंत्री (  श्री  फखरुद्दीन न  चली  अहमद )
 से  जहां  तक  शरीन  भारतीय  वित्तीय  संस्थानों  are  डी०

 बी०  भाई  तथा  ई ०  एफ ०  सी ०  का  सम्बन्ध  वह  aaa  सहायता  प्राप्त  कम्पनियों  के  निदेशक

 डल  में  अपने  नाम-निर्देशन का  अधिकार  सुरक्षित  रखते  ग्रा  रहे  एवं  अ्रपनी  शक्तियों  का

 अतिश्रवरणात्मक  रूप  से  वहां  करते  जहां  दी  गई  सहायता  रही  अथवा  सहायता

 प्राप्त  कम्पनी  का कार्य-परिणाम संतोषजनक  न  या  सहायता  प्राप्त  संस्थान को  दिये  गये

 कार्यों को  पुरा  करने  में  चक  कर  रही  हो ।

 सरकार  हान  ही  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  की  गई  सिफारिशों  पर

 संघ  कत  के  संबोध  को  सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  करने  के  निर्णय  की  घोषणा  कर  दी  है  ।  भविष्य

 में  यह  सुनिश्चय  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  से  अत्यधिक  मात्रा

 सहायता  प्राप्त  वही  परियोजनाओं  के  विषय  प्रबन्ध  विशिष्ट  रूप  से  नीति  निर्धारण  स्तर  पर

 ग  ग्रहण  की  माता-स्रधिकतर  हो  ।

 प्रत्येक  वित्तीय  संस्थान  द्वारा  सहायता  प्राप्ति  की  तथा  बह  कम्पनियों  जिनके

 निदेशक  मंडलों  संस्थानों  ने  अपने  प्रतिनिधि नाम  निर्देशत  किये  की  बाबत  सूचना  प्राप्त  की  जायेगी

 व  जहां  तक  उपलब्ध  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 Non-supply  of  Full  Winter  and  Summer  Uniforms  to  Station  Masters  and  Station
 Masters  (Eastern  Railway)

 *337.  Shri  सिप्ाावच्छ छा  Shastri  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  wheter  it  is  a  fact  that  cn  all  the  Indian  Railways  except  the  Eastern  Railway,  th
 Station  Masters  and  the  Assistant  Station  Masters  are  provided  full  winter  and  summer  uni-
 fot'ms

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Station  Masters  and  the  Assistant  Station  Masters
 in  the  Eastern  Railways  are  provided  coats  only;

 (८)  if  so,  the  reasons  and  justification  for  the  said  discrimination  in  the  Railw
 ays;

 (d)  whether  Government  propose  to  do  away  with  the  said  discrimination:  and

 {e)  if  so,  when  and,  if  not,  the  reasons  therefor  ‘

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  (a)  Ve य्  re  S,  Sir.

 (b)  Full  uniforms  are  issued  to  Station  Masters  in  grades  Rs.  370-475  and  Rs.  335-425
 and  Assistant  Station  Masters  in  grade  Rs.  250-380.  Station  Masters in  grades  Rs.  250-380
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 and  Rs,  205-280  are  aiso  issued  full  uniforms  at  certain  specified  stations  while  such  staff  in

 remaining  station  and  Assistant  Station  Masters  in  grade  Rs.  205-280  are  provided  with  coats

 only

 (<)}  to  (2)  The  standardised  Dress  Regulations  issued  in  February  1963  fer  uniform

 application  on  all  Railways  provided  for  supply  of  full  uniforms  to  all  Station  Masters  and  Assis-
 tant  Station  Masters  As  a  measure  of  economy,  orders  were  issued  in  January,  1966  that  uni-
 forms  should  be  supplied  according  to  these  standardised  or  old  Dress  Regulations  of  the  res-

 pective  Railways,  whichever  happen  to  be  less  tiberal.  Accordingly,  certain  Railways  are  is ssuing
 uniform  in  accordance  with  their  old  Dress  Regulations  resulting  in  variation  in  the  practi  ce  in
 this  regard.  These  economy  erders  are  in  force  upto  March.  1971.

 बेक  राष्ट्रीयकरण  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  श्री  नाथ  पाई  के  संविधान

 विधेयक  को  स्वीकार  किया  जाना

 *338,  को  समर  गह  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बैंक  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  श्री  नाथ पाई

 रोक क  संविधान  )  विधेयक  को  स्वीकार  करना  आवश्यक  हो  जाता

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  गोविन्द  wit  जसा

 कि  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  बैंक  राष्ट्रीयकरण  वाले  मामले  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  निप

 के
 पहले  ही  सरकार  ने  श्री  नाथ  पाई  के  विधेयक  का  समर्थन  उस  समय  किया था  जब  कि  उप  पर  विचार

 किया  जा  था  ।  समझा  जाता  है  फि  प्रवर  समिति  द्वारा  यथा  उपेक्षित  इस  विधेयक  में  कुछ  संशोधनों

 का  करना  ग्रावश्यक  है  |

 साइन्स  we  अरेबिया  tea  लाईन  की  प्रस्थापना  के  लिए  भारत  से  सहायता

 #339.  श्री  स०  Fo  कापड़िया

 श्री  to  Fo  दासचौघरी  क्या  राव  dat  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सब  है  कि  लाकअप  श्राफ  श्रेणियां  रेलवे  लाइन  की  पुनर्स्थपना
 के  लिये

 सहायता  प्राप्त  करने  हेतू  मध्य  पुर्व  देशों  का  एक  प्रतिनिधिमण्डल  भारत  पाया  था

 कया  थिशेज्रज्  वहां  पहले  हो  पटरी  बिछाने  में  सहायता
 दे

 रहे  हैं  तथा  wea  कामा  का

 परीक्षण  कर  रहे  हैं  कौर

 क्य  उन्होंने  बातातुरूजित  डिब्बे  तथा  wer  रेलवे  उपकरण  भी  मांगे  हैं
 !

 रेले  मंत्री  :  जी  हां  ।  इस  व्  जनवरी  के  शुरू में में  टोदजाज  रल

 सं  पालन  बोई  के  अमीनिधि  मंडन  ने  भारत  को  यात्रा  की  थो  ताकि  देश  में  उत्पादन  किये  गये  विभिन्

 प्रकार  के  चल  स्टाक  प्रो  अन्य  उपस्करों  य्रौर  उपयोग  में  उनको  सफ  नता  की  प्रारंभिक  जानकारी  प्राप्त

 को  जा  सके  |

 ग  टोन  or जो  भावन  धौर
 मदीन

 बीच  844  कि  ०  सा  लाइन के  पुननिर्माण  ;  हादजाज
 बोझ  को  aatraat tata र्लघ्  पुन  वाली  लए  एक  वरिष्ठ  भारतीय  रेनौ  इंजीनियर  1968  से  झमन

 में  रह  रहा  है

 जी  नहीं  ।
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 Employees  working  against  posts  carrying  pecuniary  benefits

 *340.  Shri  Molahu  Prasad  :  Will-the  Minister  of  Steel  &  Heavy  Engineering  be  pleas-
 ed  tc  state

 (a)  the  number  of  officers,  category-wise,  in  the  Departments  and  Attached  Offices  under
 his  Ministry  who  have  been  working  against  the  post  carrying  additional  pecuniary  benefit  for

 he  ‘ast  three  years;  and

 (b)  the  reasons  for  which  they  have  not  been  transferred  in  pursuance  of  the  Home  Ministry’s
 D.O.  Letter  No.  11/3/57-O  &  M  dated  the  6th  September,  1957  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  &  Heavy  Engineering  (Shri  C.  Pant)
 (a)  Two  officials,  one  Cashier  and  one  Parliament  Assistant  in  the  Ministry  have  been  work-
 ing  in  such  posts

 In  the  interests (d)  The  D.O.  referred  to  contains  a  general  suggestion,  and  not  an  order
 of  continuity  of  experience  which  is  highly  desirable  in  the  posts  in  question  the  officers  referred
 to  have  not  been  transferred

 निर्धन  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  कार्यक्रम

 *341.  श्री  गाडिलिगन  ats  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  देश  में  निर्धन  लोगों  के  उत्थान  के  लिये  सरकार  ने  कोई  ठोस  कार्यक्रम  तेयार

 किया है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  अर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 विधि  मंत्रालय  ate  समाज  कल्याण  में  राज्य  मंत्री  फूल  रेनू  :

 से  समाज  कल्याण विभाग  द्वारा  बढ़ावा  दिए  जाने  वाला  कुल  कार्यक्रम  समुदाय  के

 कमजोर  वर्गों  के  कल्याण  सम्बन्धित  जिसमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (1)  पिछले  वर्गों के  /  जिनमें  भ्र तु सूचित  अनुसूचित
 ग्रामीण  जातियां  तथा  aa

 पिछड़े  वर्ग  शामिल  कल्याण के  लिए  उपाय  |

 (2)  स्कूल  छोड ़देने  वालों के  लिए  पूर्वे  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  ।

 (3)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्त्रियों  तथा  बच्चों  के  लिए  परिवार  तथा  बाल  कल्याण  सेवाएं  |

 (4)  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोड़  के  द्वारा  स्वंयसेवी  समाज  कल्याण  संगठनों  की  सहायता

 से  चलाया  जाने  वाला  समाज  कल्याण  कार्यक्रम  |

 (5)  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  चलाए  जाने  वाला  पुनर्वास  कार्यक्रम  ।

 (6  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  पुनर्वास  सेवाएं  ।

 7)  निराश्रित  तथा  शभ्रपचारी  व्यक्तियों  के  लिए  सामाजिक  रक्षा  जिनमें  सुधार

 सेवाएं  शामिल  हैं  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  का  समीक्षा  प्रतिवेदन

 *342.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  :

 थ्रो  योगेन्द्र  शर्मा

 श्री  श्रीहीन

 व्या  इस्पात तथा  भारी
 =,
 २४  निर्वा रिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 5/Lok  Sabha/70—6
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 क्या  सरकाए  हज  रूरकेला  तथा  दुर्गापुर  में  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  के  तीन

 इस्पात  कारखानों के  संचालन  तथा  रख  रखाव  के  किसी  समीक्षा  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  गया

 यदि  तो  प्रतिवेदन  की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजी  निर्यात  रग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  )

 नीय  सदस्य  द्वारा  कहीं  गई  ऐसी  कोई  समीक्षा  नहीं  की  गई  ।

 श्र  प्रश्न नहीं  उठते  |

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  सम्मानार्थ  पास  जारी  करना

 *343.
 श्री

 पी  ०पी०  एथोस  :

 श्री  क०  ध्रनिरुद्धन  :

 श्री  नम्बियार :

 कया  रेलवे  मंत्री  दिनांक  15  1969  के
 wat  पत्र  संख्या  xo(zTo

 कार

 1-69 पी  ०  एस०  5-8/10  के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सम्मानार्थ  )  में

 पास  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  स्तर  पर

 कंब  तक  लाये  जानें  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्री  :  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रख  दिया  गया  है  ।

 चिवरण

 1952
 से  रेलों  के  चौथे  दर्जे  के  सेवानिवृत्ति के  बाद  माना  पास  पाने  के  पात

 नहीं थे  ।
 1952

 से  तथा
 झाग

 के  लिए  यह  विनिश्चय  किया  गया  कि  जो  कर्मचारी  निर्धारित  वर्ष
 30  श्री  25  वर्ष  तक  निरंतर  सेवा के  सेवा  fata हों  केवल  अपन  तथा  अपनी

 के  पांच  वर्ष  में  एक  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  एक  सेट  माना  पास  दिया  जायेगा  ।  तब  से
 बार  इस  अ्राशय  के  अभ्यावेदन  दिये  जाते  रहें  हैं  कि  चौथे  दर्जे  के  कर्मचारियों  की  सेवा  निवृत्ति  के

 उन्हें  मिलने  वाले  मानें  पास  के  मान  को  बढ़ाकर  तीसरे  दर्जे  के  सेवा  निवृत्त  कर्मचारियों  के  मान  के  समान

 कर  दिया  जाये  ।  चूंकि  तीसरे  कौर  चौथे  दर्जे  के  कर्म  चारी  विभिन्‍न  दायित्व  और  विभिन्‍न  स्तरों  के  कामों

 के  लिए  भर्ती  किये  जाते  जिनके  लिए  उनके  वेतन  मान  भी  अलग-अलग  होते  इसलिए  सेवा

 के  बाद  दोनों  कोटियों  के  लिए  यात्रा  सम्बन्धी  रियायतों  जैसे  श्रानुष॑गिक  लाभों  के  लिए  एक  समान

 दंड  नहीं  निर्धारित किया  जा  सकता  |  इस  समय  रेलों  पर  चौथे  दर्ज  के  लगभग  8  लाख  कर्मचारी हैं  कौर
 उनमें

 से
 लगभग  25

 हज़ार  हर  साल  सेवा  निवृत्त  होंगे  ।  इतने  बड़े  पैमाने  पर  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  करमें
 चारियों  का  पहिचान  करना  प्रशासनिक  कौर  व्यावहारिक  दृष्टि  से  बहुत  कठिन  है  ।  इसके  भ्र लावा  इतने
 बड़े  dart  ऐसे  समय  जबकि  सरकार  वेतन  बच्चों  की  शिक्षा  शादी
 जैसी  उनकी  सेवा  की  अधिक  महत्त्व

 हुण  स्थितियों
 को  सुधारने  के  लिए  पहले ही

 से  पर्याप्त  ध्यान  दे  रही
 tal  सुविधा  पर  विचार  हीं  किया  जा  सकता ।  ऐसी  स्थिति  इस  समय  इस  बात  का  संकेत

 नहीं  किया  जा  सकता  कि  चौथे  दर्जे  के  कामना  रियों  क
 रियाज़ मतों  को  उदार  बनाने  के  सवाल  पर  कब  विचार

 सेवा  निवृत्ति  के  बाद  मिलने  वाली  यात्रा  सम्बन्धी

 किया जा  सकता  है  ।
 24



 19  1891  (az)  लिखित  उत्तर

 प्रादेशिक  भाषाओं  में  विधियों  का  ध

 *344.  श्री स०  do  सामन्त  :  क्या  fafa  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  मारेंगे  कि

 भारत  में  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  महत्त्पूर्ण  विधियों  के  प्रादेशिक  संस्करण  कितनी

 ararat  में  प्रकाशित  किये  जाते  थे  तथा  प्रयोग  किये  जाते थे

 (a)  उक्त  भ्रमणी  में  ज्रिटिश-भारत  तथा  देशी  रजवाड़ों  में  जिला  तथा  उच्च  स्तर  पर  न्या

 यारियों  में  किन-विन  प्रादेशिक  भाषाओं  में  काम  होता  था  ;

 इस
 के  कया  कारण  है

 कि
 स्वतंत्रता  के  बाद  भारत  सरकार  द्वारा  महत्त्वपूर्ण  विधियों

 का  ग्रनुवाद  भी  प्रदर्शित नहीं  किया  गया  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  eval  करने  का  विचार  है
 ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  (sit  ates  इम्पीरियल

 लेजिसलेटिव  कार्ड  पल  amr  afar  ऐक्ट ों  का  अनवाद  area  स्थानीय  सरकारों  के  माध्यग  से  बंगाली

 गुल  तमिल  तथा  मलयालम  में  कराना  अपेक्षित था  ।  इस  बात की  कोई

 जानकारी  नहीं  है  कि  इन  भ्रनुवादों  का  प्रयोग  कहां  तक  हता  था  |

 इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं है  ।

 (71)
 से

 (  एक  विवरण  सदन
 के

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया

 देखिए  संख्या  एल०टी०  2789/70)

 दिल्‍ली  के  लिए  महानगर  रेलवे

 *345.  शी  कवर  लाल  गुप्ता

 श्रीमती  इला  पाल चो धरो

 क्या  रेले  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  के  लिये  महानगर  रेलवे  हेतु  कोई  निकाय  स्थापित किया  है

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ।

 क्या  सरकार  नें  इस  कार्य  के  लिये  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  राशि  की  व्यवस्था

 की

 लोगों  के  प्रयोग  के  लिये  महानगर  रेल  कब  तक  तैयार हो  जायेगी

 इंस  योजना  का  व्यौरा  क्या  श्र

 इस
 सम्बन्ध  में  अरब

 तक
 कितनी  प्रगति  हुई  है  प्रौढ़  यह  योजना  कब  तक  पुरी  होगी

 ?

 रेलवे  मंत्री  से  एक  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया
 देखिए  संख्या  एलर्जी  2790/70)

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  कारपोरेशन  को  हानि

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 #346.  की
 वीरेन्द्र  कुमार  शाह :  क्या

 इस्पात  तथा
 भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह
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 शमा  मह  सच  है  कि  कार्पोरेशन  के  वित्त  विभाग  हारा  तैयार  किए  गये  एक  afer  रिका

 प्रतिवेदन  के  अनसार  जिसके  wa  14  1969 के  में  प्रकाशित  हर

 इंनिग एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  को  प्रतिदिन  2.2  लाख  रुपये की  हानि  हो  रही  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इससे  4,687.04  रुपये  के  औसतन  वार्षिक  प्रति
 कम  चारी tg,

 भुगतान
 की

 में  वार्षिक  उत्पादन  प्रति  कर्मचारी  3,210.63  रुपये होता

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  69  प्रतिशत काम  के  घण्टे  (1)  काम  के  देर  से  आरम्भ  होने
 झोर  जल्दी बन्द  होने  (  27  (2)  श्रमिकों  के  निष्क्रिय  खड़े  रहने  अथवा  काम  के  स्थान  से

 दूर  चले  जाने  (32  (3)  उपकरणों  ड्राइंग ों  श्र  अनुदेशों  की

 प्रतीक्षा करने  (6  प्रतिशत  )  (4)  मशीनों  के  खराब  होने  (  1  अर  (5)  काम के
 उपलब्ध

 नहों  होने  (3  के  कारण  बेकार  जा  रहे  हैं

 क्या  सरकार को  पता  है  कि  उपरोक्त  आंकड़ों  से  यह  सिद्ध  हो  जाता है  कि  सरकार

 के  इस  दावे  कि  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  में  घाटे  का  कारण  इसके  उत्पादों  को

 पर्याप्त मांग  न  होना  कोई  स्तर  नहीं  है  ;  अरार

 काम  के  घण्टों  तथा  सामग्री  की  इस  भारी  हानि  को  रोकने  के  लिये  क्या  उपचारात्मक

 कार्यवाही  की  गई  है  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हूँ
 ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णचन्द्र  (

 कम्पनी  के  वित्त  विभाग  द्वारा  भ्रान्तारिक  वितरण  के  लिए  तैयार  गए  आंकड़ों  के  प्रतिवेदन  मे  दिए

 गए  विवरणों  के  अ्रनुसार  काम  की  वर्तमान  गति  को  देखते  हुए  खनन  एवं  सम्बद्ध  मशीनरी  विभाग  को

 2.20  लाख  रुपये  प्रतिदिन  की  हानि  हो  रही है  ।  1968-69  की  अवधि  में  कम्पनी  को  हुई  633.68

 लाख  रुपये  की  कुल  हानि  को  काम  के  दिनों  की  कुल  संख्या  से  भाग  देने  पर  यह  संख्या  प्राप्त  हुई  है
 ।

 पे झांकड़े  प्रतिवेदन  में  भी  दिए  गए  हैं  ।  प्रति  कर्मचारी  का  सालाना  उत्पादन  निकालने
 के  लिए  1968-69  की  nate  में  स्टाक  ट्रांसफर  सहित  बिक्री  are  तैयार  उत्पादों  के  स्टाक  में  वृद्धि

 तथा  चन  रहे  कामों  के  मूल्य  को  उत्पादन  तथा  गैर-उत्पादन  वाले  कार्यों  में  काम  कर  रहे  कूल  कर्मचारियों

 की  संख्या  से  भाग  दिया  गया  है  ।  इसी  तरह  प्रति  क्पेंचारो  को  किया  गया  भूगतान  निकालने  के  लिए

 कर्मचारियों  पर  हुए  व्यय  को  क्यारियों  की  कुल  संख्या  से  भाग  दिया  गया  है  ।

 ये झ्रांकड़े  भी  प्रतिवेदन  में  दिए  हुए  हैं  ate  1965,  में  एक  सलाहकार  फर्म

 द्वारा  किए  गए  कछ  मूल्यांकनों  पर  आधारित  है  तथा  कारपोरेशन  की  केवल  एक  कर्मशाला  के  बारे  में

 है  तब  से  स्थिति  काफी  सुधरी  है  ।

 इन  आंकड़ों  से  प्रौद्योगिक  सम्यक  तथा  कर्मचारियों  के  अ्नशासन  की  संतोषप्रद  स्थिति

 तथा  कारखाने  के  अपर्याप्त  उत्पादित  स्तर  का  पता  चलता  है  ।  अन्तिम  कमी  ae  भी  है  जिसका

 आंशिक  कारण  यह  है  कि  जिस  तरह  की  मशीने  बनाने  के  लिए  इसे  लगाया  गया था  उनके  लिए  कम्पनी
 को  पर्याप्त  आडर  नहीं  मिल  सके  ate  इसे  बिल्कुल  fat  उत्पादों  के  लिए  उत्पाद-भिन्‍नता  लानी

 पड़ी ॥

 उत्पाद  भिन्नता  औद्योगिक  सप्लाई  उत्पादिता  स्तर  में  सुधार  तथा
 कारखाने  की  क्षमता  क्रमिक  रूप  से  बढ़ाने  के  लिए  प्रयत्न  किए  गए  हैं  घौर  wat  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर

 उड़ीसा  में  दूसरा  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करना

 #347,  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  बया  इस्पात  तथा  भारी  इजीनिर्यारग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उड़ीसा  में  दूसरा  इस्पात  कारखाना  बनाये  जाने  की  बहुत

 गुंजाइश  है  ;

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 यदि  तो  उड़ीसा  में  कौन-कौन  से  स्थानों  का  सुझाव  गया  है  तथा  सर्वेक्षण

 किया  गया  जहर

 इस्पात  के  उत्पादन  पर  परिव्यय  बढ़ाने  के  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  क्या  सरकार

 इस  wet  पर  आर  आगे  विचार  करेगी  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  )  से

 देश  के  दूसरे  क्षेत्रों  की
 भांति  उड़ीसा  में  भी  इस्पात  कारखाने  लगाने  की  गुंजाइश  है  ।  ऐसी  सभी

 सम्भव्यताझओं  पर  इस  समय  विचार  किया  जा  रहा  है  कौर  सम्बन्धित  क्षेत्र  की  उपयुक्तता  इस्पात  की

 लक्षित  मांगें  शौर  उपलब्ध  साधनों  जैसे  सम्बन्धित  तथ्यों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  ही  इस्पात

 खाना  लगाने  का  निणंय  किया  जाएगा  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  हिमाचल  प्रदेश  में  उद्योग

 *348.  श्री  प्रेमचन्द  वर्मा  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  में  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  कम-से-कम  5  करोड़  रुपये  प्रति  उद्योग

 की  वाले  कितने  बड़े  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार

 ये  उद्योग  किस  प्रकार  के  होंग  ate  इनको  कहां  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना

 हैं  ;

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  भी  कोई  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  रखें  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  प्रौढ़

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  हिमाचल  प्रदेश  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  बारे  में  भारत  सरकार

 को  लोगों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ate  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  इसके  लिये  कोई  सिफारिशें  की

 हैं  aire  यदि  तो  उन  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  मंत्री  फखरुद्दीन  अर्ली

 कौर  .  केन्द्रीय  सरकार  का  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  बड़े  पैमाने के

 उद्योगों  को  स्थापित  करने  का  विचार  उनके  स्थान  तथा  उन  पर  खर्च  की  जाने  बाली  राशि

 के  बारे  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  रिमोट
 के

 प्रारूप
 के  पृष्ठ  253-260  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 जिन  परियोजनाओं के  स्थान  के  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  तय  नहीं हो  पाया  उनके  बारे  में  इस  अवस्था

 में  यह  बता  सकना  संभव  नहीं  कि  उनकी  स्थापना  कहां  की  जायेगी

 ate  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  का  बड़े  पैमाने

 का  कोई  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  फिर  भी  उनका  विचार  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  मैं
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 नौबत  फाउत्डरी  का  आधुनिकीकरण  करने  के  साथ-साथ  विस्तार  कीर्तन  का  है  ।  ge  अतिरिक्त

 भारतीय  सं  मेंट  नियम  पौंटा  में  एक  सीमेंट  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहा है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  अखबारी  कागज  का  एक  कारखाना  स्थापित  किया  जा  रहा
 है  ।

 नई  श्लील  में  पटेल  रोड  पर  रेलवे  फाटक

 *349.  श्री  बलराज  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  का  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  टेल  रोड  जो  पश्चिम  feet  को  शेष  नगर  से  मि  पाती  रेलवे

 फाटक के  अनावश्यक  रूप  से  बहुत  देर  तक  बंद  रहने  के  बारे  में  शिकायत  मिल  रही  हैं

 नया  यह  पच  है  कि  कभी-कभी  शंटिंग  इंजन  के  याने के  समय  उ  ति  रेले  फाटक

 घंटे  तक  बाद  रहता
 है  जिससे  यातायात  रूक  जाता  है  भ्र ौर  लोगों  को  परेशानी  हती  कौर

 यहि  तो  कया  रेलवे  फाटक  को  बंद  करने  के  नियमों  में  परि  वतन  करने  के  लिए

 सरकार  का  कार्यवाही  करने  करा  विचार  ताकि  यातायात  के  लिए  रेलवे  शतक  को  खोलने  में  न्यूनतम

 समय  लगे
 ?

 रेलवे  मंत्री  1969  में  22  शिकायतें  दर्जे की  गयीं  ।  1970

 wa  तक  फाटक  पर  6  शिकायतें  परज  कीਂ  गयी  हैं  ।

 करई  बार  गाड़ियों  की  retire  आवाजाही  ate  शंटिंग वे  लिए  एस  समਂ  पर  पर  फाटक

 को  काफी  लम्बे  बसें  के  लिए  वाद  रखा  जाता  लेकिन  फिर  क  को  धा  घन्टा  बन्द  रखने
 के  वसर  कम  कराते  हैं

 ।  1969
 में  फाटक  को  इतने  लम्बे  समय  के  निए  केव  न  एक  घार  बन्द  रखा

 था

 इस  समपार  पर  रेल  तौर  सड़क  दोनों  तरफ  का  रहत श्र  प्रिक  या  यात  रहता है है  ।

 लिए
 इस  समस्या  ऊपरी  सड़क  पुल

 बनाया
 जा  रहा  है

 इस  सम्बन्ध में  निय  पों  को  शिथिल  करना

 सम्भव  नहीं  क्योंकि  इससे  संरक्षा  की  दृष्टि  से  खतरा  पैदा  हो  जायेगा  ।

 Restrictions  on  Filing  of  Election  Petitions

 *350.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri

 Shri  Atam  Das

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to  st-te

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Election  petitions  are  filed  in  a  lar;  number  as  there  is
 no  on  them;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  most  of  the  Election  Petitions  are  fied  merely  to  ent-

 agle  the  other  party  without  any  concrete  ground;  and

 (c)  whether  Government  are  contemplating  such  measures  as  to  impose  restrictions  so
 that  only  just  petitions  are  filed  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  (Shri  Govinda  Menon) ;  (a)  No,  Sir.

 (bo)  This  is  a  statement  of  opinion
 (0)  Does  not  arise

 रेलवे  satay

 *351.  शी  एकीकरण  :
 कया  न्र लव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 हुई  हैं

 नवम्बर  तथा  1969 झर  1970
 में  कुल  कितनी  रेल  दुर्घटनाएं
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 इन  दुर्घटना त्रों  में  मर  तथा  गंभीर  रूप  से  घायल  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 कौर

 ऐसी  घातक  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  :  1-11-69  से  31-1-70

 भारत की  सरकारी  श्लोक  में  गाड़ियों  की  गाड़ियों  के  पटरी  से  उतर  समपारों  पर  गा  क्यों

 का  सड़क  यातायात  if  टकरा  जाने  गौर  गाड़ियों  में  भाग  लगने  की  224  दुर्घटनाएं  हुई  ।

 इन  दुर्घटनाओं में  39  व्यक्ति मारे  गये  झर  46  को  गम्भीर चोटें  बायीं  ।

 केवल  दुर्बटपाझओं के  कारणों  को  निमंत्रित  किया  जा  सकता  क्योंकि  उनके  परिणामों

 का  पहले  से  अनुमान  हीं  लगाया  जा  सकता  कौर  उन  पर  नियंत्रण  नहीं  रखा  जा  चाहे

 वह  हताहतों  की  संख्या  हो  या  क्षति  की  लागत  ।  इसलिए  रेल  प्रशासन  सभी  दुर्घटनाओं  पर  चाहे  उ  तका

 परिणाम कुछ  भी  समान  गम्भीरता कौर  संजीदगी  से  विचार क  रता  ताकि  उन  कारणों का  यता

 लगाया  जा  सके  जिनसे  ऐसी  दुर्घटनाएं  होती  ate  उनके  निवारण  के  लिए  उपाय  किये  जा  सकें  ।

 अधिकतर  दुर्घटनाएं  मानवीय  भूल  के  कारण  होतीं  हैं  ।  इसे  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  विभिनन
 श्रेणियों  के  रेल  कर्मचारियों  को  सम्यक  प्रारम्भिक  प्रशिक्षण  श्र  जहां  आवश्यक  होता  सावधिक

 पुनश्चर्या  प्रशिक्षण  भी  दिया  नाता है  ।  इसके  अलावा  यह  देखने  लिए  कि  वे  संरक्षा  नियमों  का
 घन  न  करें  ।  कमंचारियों  के  काय  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है  तथा  विभिन्‍न  श्रव्य-दृश्य  साधनों

 से  संरक्षा  मूलक  कार्य  कम  ae  कर्मचारियों  से  व्यक्तिगत  सम्पर्क  स्थापित  कर  संरक्षा  अभियान  चलाया

 जाता  है  ।  कर्मचारियों  के  शिक्षण  कौर  उन्हें  प्रेरणा  देने  पर  विशेष  बल  जाता  तथा

 मानवीय  भूल  से  बच  के  उप नन ब्य  संसाधनों  के  भ्रन्त्गत  alc  समग्र  श्रग्रताश्रों  के  आधार

 साधारण  प्रारम्भिक  अन्तर्जाल  व्यवस्था  से  लेकर  ट्रेक  सक्रिर्टिंग  कौर  स्व चल  गाड़ी  नियंत्रण  प्रणाली  जैसे

 विविध  औद्योगिक  स  रनों  का  उत्तरोत्तर  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  लेकिन  यह  बात  ध्यान  में  अवश्य

 रखी  जाये  कि  प्रौद्योगिक  युवतियों  से  मानवीय  तत्व  को  पूरी  तरह  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  इन

 युक्तियों  के  अनुरक्षण  के  लिए  तकनीकी  जानकारों  की  आवश्यकता  होगी  और  इन  मानवों  हारा  की

 गई  गलतियों  के  कारण  दुर्घटनाएं  हो  सकती  है  ।  इसलिए  भारतीय  रेलों  में  संरक्षा  की  पक्की  व्यवस्था

 करने  का  उपाय  यह
 है  कि  जड़ा  तक  व्यावहारिक  एक  कौर  औद्योगिक  युक्तियों  को  भ्र पना या  जाये

 भ्र  दूसरी  भोर  रेल  waft  के  पये  वे क्षम  उन्हें  संरक्षा  के  प्रति  जागरुक  प्रेरणा

 देने  की  विश्व-पूर्ण  व्यवस्था  की  जाये  ।  मनोवैज्ञानिक  नुक़सान  भी  किया  जा  रहा  है  ताकि  ऐसे

 परीक्षणों  का  प्राविष्छार  किया  जा  सके  जिनसे  यह  जाना  जाये  कि  रेल  कर्मचारियों  में  सुरक्षित  रूप  से

 बर  कुशलतापूर्वक  अपना  काम  करने  की  सनो-शारीरिक  योग्यता  है  या  नहीं  ।  संरक्षा  की  पक्की

 व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  विभिन्न  उपायों  के  फलस्वरूप  भारतीय  रेलों  में  दुघंटनाओओं की

 संख्या  उल्लेखनीय  कमी  हुई  है  ।

 कलकत्ता  के  लिए  वृत्ताकार  रेलवे

 *352.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  में  वृत्ताकार  रेलवे  चलाने  की  दिशा  में  कितनी  प्रगति

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;
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 किए

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  कया
 कौर

 क्या  यह  कार्य  चौथी  योजना  की  अवधि  में  पूरा  हो  जायेगा  ?

 निष्क्रमण  लाइनਂ  के  लिए  दमदम रेलवे  मंत्री  :

 से  प्रिंसेपघाट  तक  अन्तिम  मार्ग-निर्धारण  सर्वेक्षण  का  काम  1969  में  शुरू  हुमा  ।

 कार्य  लगभग
 20 प्रतिशत पुरा  हो  चुका  है  ।  राशा  है  कि  यह  कार्य  1971  तक  पुरा  हो  जायेगा  |

 दमदम
 से  जि सेप घाट  के  अलावा  रेलवे  के  किसी  खंड  की  फिलहाल  जांच  नहीं  की  जा  रही

 a

 कलकत्ता  महानगर  योजना  संगठन  ने  कलकत्ता  महानगर  जिले  के  लिए  व्यापक  ATAT-

 यात  art  परिवहन  अध्ययन  शुरू  क्रिया  है  ।  इस  प्रकार  से  प्राप्त  आंकड़ों  का  उपयोग  योजना  आयोग

 के  महानगर  परिवहन  दल
 ०टी  ०टी  ०)

 द्वारा  कलकत्ता  की
 परिवहन  समस्या

 के  अध्ययन  में  किया

 गया
 है  ।

 महानगर  परिवहन  दल  टी०  टी  °)  ने  कलकत्ता  की  परिवहन  समस्या  की  समानता

 निम्नलिखित  में  की  है
 —nene

 (1)  सियालदह  शौर  हावड़ा  में  रेलवे  पर्यन्त  पर  पहुंचने  वाले  दैनिक  यात्रियों  का  भारी  संख्या

 में  निष्क्रमण
 ।

 fo \  =  )  अन्त  नगरीय  परिवहन  यातायात  के  लिए  परिवहन  के  साधनों  की  व्यवस्था  ।  एम ०

 zTo  टी०  ने  उपनगरीय  गाड़ियों  द्वारा  पहुंचने  वाले  दैनिक  यात्रियों  के  निष्क्रमण

 के  लिए  निष्कर्ष  लाइन  का  सुझाव  दिया है  ।
 श्रान्तर  नगर

 परिवहन  यातायात  के  लिए  एम०  टी ०  टी  ०
 ने  एक  व्यापक  शीघ्रगामी  परिवहन

 प्रणाली  की  सिफारिश  की  है  जिस  में  दो  गलियारों  के  साथ  महानगर  रेलवे

 एक  उत्तर  दक्षिण  चितरंजन  जवाहरलाल  नेहरू  रोड़  शर  श्राशुतीष  मुखर्जी

 रोड  झोर  दूसरी  पुर्व-पश्चिम  सियालदह को  हावड़ा  से  मिलाने  वाली  होंगी  ।

 नगरीय  निष्क्रमण  लाइन  का  मार्ग  निर्धारण  दमदम  जंकशन  के  दक्षिण  से  शुरू  होता

 सर्कुलर  नहर  कौर  पोट  कमिश्नर  रेलवे  के  मार्ग  निर्धारण  के  साथ  चलता  शोभा

 वड़ा  बाजार  थौर  फेयरली  प्लेस
 से  होकर  गुजरता  है

 भर  प्रिंसेपघाट

 पर  समाप्त  होता  है  ।  प्रस्तावित  निष्क्रमण  लाइन |  सामान्यतया

 स्कूल  र  रेलवे  के  लिए  पहले  gad  गये  मार्ग-निर्धारण  के  एक  भाग  के  शपथ-साथ

 पड़ती है  |

 निष्क्रमण  लाइन  के  लिए  उन्तीस  मार्ग  निर्धारित  सर्वेक्षण  1971

 तक  पूरा  हो  जायेगा  ।  इस  सर्वेक्षण  जो  आंकड़े  प्राप्त  होंगे  उनके  अधार  पर  उपनगरीय  निष्क्रमण

 लाइन  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  विनिश्चय  किया  जायेगा  ।  उपनगरीय  निष्क्रमण  लाइनਂ  के  निर्माण

 को  कार्य  शुरू  करने  की  तारीख  से  लगभग  चार  वर्षों  में  पुरा  हो  जाने  की  आशा  की  जाती  है  ।

 भ्र तु मान  है  कि  उत्तर-दक्षिण  ate  पूर्व-पश्चिम  गलियारों  के  साथ  महानगरीय  रेलवे  लाइनों
 के  जिए  तकनीकी  अधिक  अध्ययन  1971  तक  पूरा  हो  जायेगा  ।  दो  गलियारों  के  साथ
 नगरीय  रेलवे  लाइनों  के  पूरी  हो  जाने  की  तारीख  के  बारे  में  अभी  नहीं  बतलाया  जा  सरकता  ।
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 लिखित  उत्तर 19  1891

 Broad  Gauge  Line  from  Delhi-Shahdara  to  Saharanpur

 *353.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Wi:!  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  204  on  the  25th  November,  1969  regarding
 broad  gauge  line  from  Delhi-Shahdarato  Saharanpur  and  state  :

 (a)  whether  the  survey  has  since  been  completed  and  considered  by  the  Railway  Board;

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  construction  work  is  likely  to  be
 started

 and  completed;
 and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda):  (a),  (0)  and  (c)  The  survey  reports  for  the
 line  are  being  finalised  by  Northern  Railway  and  are  likely  to  be  submitted  to  the  Railway
 Board  shortly.  A  decisicn  regarding  the  construction  of  the  line  will  be  taken  after  the  survey
 reports  have  been  received  and  examined  by  the  Railway  Board.

 निर्वाचन  में  उम्मीदवारी  के  लिए  किसी  मंत्री  की  निरहूंता के  बारे  में  लोक  प्रतिनिधित्व

 झ्र धि नियम  में  संशोधन

 *354.  थी  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  fafa  तथा  समाज  कल्याण  मन्ती यह बताने यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे कि  :

 क्या  सरकार  से  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  इस  श्राशय  का  संशोधन  करने  की

 मांग
 की

 गई  है
 कि  यदि

 किसी  मंत्री  के  मामले  में  यह  सिद्ध  हो  जाये  कि  उसकी  किसी  कार्यवाही
 से

 सरकारी
 खजाने  को  हानि  हुई  है  अथवा  किसी  न्यायालय  अथवा  जांच  आयोग  द्वारा  उसको  किसी  प्रकार  के

 चार  के  लिये  दोषी  पाया  गया  तो  उसको  किसी  भी  निर्वाचन  में  उम्मीदवारी  के  लिये  गिरहें  घोषित

 करने  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ;

 यदि  तो  इस  मांग  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  कौर

 यदि  उपर्युक्त  भाग  का  उतर  नकारात्मक  है  तो  क्या  सरकार-स्वस्थ

 त्मक  प्रयासों  बनाये  रखने  हेतु  इस  विधि  में  स्वयं  ही  संशोधन  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  गोविन्द  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 निर्वाचन  आयोग  ने  निर्वाचन  विधि  के  संशोधन  के  लिए  विस्तृत  प्र स्थापनाएँ  भेजी

 हैं  जिनकी  परीक्षा  सरकार  द्वारा
 की

 जा  रही  है
 ।

 Production  of  Amlai  Paper  Factory  in  Madhya  Pradesh

 *355.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  Will  the  Minister  of  Industrial
 Development,

 Internal
 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  quantity  of  paper  produced  in  the  Amlai  Paper  Factory  in  Madhya  Pradesh  dur-

 ing  the  last  three  years;  and

 (७)  the  quantity  of  bamboo  used  by  the  said  factory  and  the  amount  paid  to  the  Govern-
 ment  of  Madhya  Pradesh  as  royalty  during  the  said  period  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhru-
 ddin  Ali  Ahmed)  :  (a)  The  quantity  of  paper  produced  by  Messrs.  Orient  Paper  Mills  Ltd.
 in  the  Amlai  paper  factory  in  Madhya  Pradesh  during  the  last  three  years  was  as  under:—

 1967  64,691  tonnes
 1968  62,211  tonnes
 1969  73,112  i-nnes

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 5/Lok  Sabha/70—7
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 भारतीय  रेलों  क  कुछ  संगठनों  को  बन्द  करना

 *356,  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल

 डा०  सुशीला  शेयर  :

 श्रीमती  साबित्री  प्यास

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ay  1970-71  में  तथा  आगामी  तीन  वर्षों  में  भारतीय  रेलों  के  कूछ  सैक्शन ों

 को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उन  सैक्शन ों  के  नाम  क्या

 इन्हें  बन्द  करने  के  क्या  कारण

 यात्री  जनता  की  सुविधा  के  लिये  वैकल्पिक  व्यवस्था  क्या  की  जा  रही  है  ?

 रेलवे  मंत्री  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं
 है

 लेकिन  चूंकि  लाभप्रद  शाखा  लाइन  1969 की  रिपोर्ट  कभी  सरकार  के  विचाराधीन  है

 इसलिए  फिलहाल  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  इस  रिपोर्ट  के  श्राघार  पर  होने  वाले  निर्णय  के  फल

 स्वरूप  झागामी  तीन  वर्षों  में  इस  तरह  कोई  नया  प्रस्ताव  सकता  हैं  या  नहीं  |

 प्रश्न के  भाग  का  उत्तर  देखते  सवाल  नहीं  उठता
 |

 हादजाज  रेलवे  पू चर्स चालन  बोर्ड  का  दौरा

 4357,  श्री  fao  नरसिम्हा  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  हादसा  रेलवे  पुनर्सचालन  बोर्डे  की  ओर  से  एक दल
 ने  भारत  का

 दौरा  किया

 यदि  तो  इस  दल  के  साथ  हुई  बातचीत  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 वार्ता  के  दौरान  कया  निर्णय  किये  गये  तथा  क्या  करार  हुए  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  ar  |

 चार  व्यक्तियों  के  प्रतिनिधि  जिस  सें  arcana  रेलवे  पु नर्स चालन  बोर्ड  के  अध्यक्ष

 श्र  सदस्य  ने  विभिन्न  रेलों  झर  श्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  का  दौरा  इस  उद्देश्य  से  किया  ताकि  देश  में

 उत्पादन  किये  गये  विभिनन  प्रकार  के  चल  स्टाक  शौर  त्रन्प  रेल  उपस्करों  पौर  भारतीय  रेलों  पर  इस

 उपस्कर  के  उपयोग  की  सफलता  की  प्रारंभिक  जानकारी  प्राप्त  की  जा  सके  |  बाद  में  प्रतिनिधि  मंडल

 ने  यात्रा  के  दौरान  प्राप्त  अनुभवों  पर  रेलवे  बोर्ड  से  विचार-विमर्श  किया  ।

 किसी  औपचारिक  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हु  क्योंकि  हादज़ाज  रेलवे  परियोजना

 ने  कभी  तक  अपनी  परियोजना  के  लिए  टैंडर  नहीं  मंगाया  है  ।

 कनिष्ठ  संवर्ग  के  माल  लिपिकों  की  ऊंचे  संवर्ग  के  पदों  पर  पदो नन  तियां
 *358.  शी  हुकम  चन्द  कछवाय :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जूनियर  के
 के  माल-लिपिकों  से  ऊंचे  संवर्ग  के  पदों  का  कार्य

 लिया जा  रहा
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 यदि  तो  उन  हत  स्थानों  पर  वरिष्ठ  कर्मचारियों  को  त  न  करने  के  क्या

 कारण  झ्र

 परदा  सा  >  Gra  पर ऊंचे  संद  के  ऐसे  पदों  की  7  संख्या  Wal  हग  नर  निम्न  संवर्ग  के  लिपिकों  से  काम

 लिया  जा  रहा  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है

 सभानपटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 बाबकौक  एण्ड  विलकौक्स  लिमिटेड  का  बन्द  होना

 #359,  श्री  गणेश  धोष  :

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :

 क्या  प्रौद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  बालकों  एण्ड  बिल कौ कस  कलकत़्ता  के  बन्द  होने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सरकार  इसको  बन्द  होने  से  बचाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही कर  रही

 क्या  सरकार इस  कम्पनी  के  वित्तीय  मामलों  के  बारे  में  जांच  करने  का  विवार  कर  रही

 और

 यदि  at  उसका  क्या  ब्यौरा  है  ?

 श्रौद्यो शिक  श्रान्त रिक  व्यापार  तथा  सम  वाव-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  सर  ली
 तथा  कम्पनी के  30  1968  तक  के  तुलना-पत्न  के  कलकत्ता

 स्थित  कम्प  पो  विधि  जोडें  के  प्रादेशिक  निदेशक  कम्पनी  प्रीमियम  की  धारा  439  (6)  के

 1969  कम्पनी  पश्चिमी  बंगाल  द्वारा  की  गई  इस  प्रार्थना  कि  चूंकि  वहू  कम्पनी

 झपने  कूल  ऋणों  की  झ्र दाय गी  नहीं  कर  सकती  इसे  परिसमापित  कर  दिया  के  विरुद्ध  किसी

 प्रकार  का  दन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कम्पनी  से  पूछते  उसे  एक  कारण  भ  जी  नोटिस  प्रेषित
 कर  दिया  ।  कानों  ने  प्रतिकार  के  कारण  अपनी  कठिनाइयां  बताते  एक  अभ्यावेदन  प्रस्तुत

 एवं  ७५ अपन  व्यापार  को  लगातार  करने  को  ऋतुमति  चाही  ।  अभ्यावेदन  की  दृष्टि  प्रादेशिक  निदेशक

 कम्पनी  के  परिसमापन  के  लिये  कार्यवाई  करने  को  स्वीकृति  रखी  तक  प्रेषित  नहीं  की  थी  ।  विभाग

 के  पास  कम्पनी  के  प्रापत  समाप्ति  की  बाबत  wea  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 (a)  कम्पनी  के  कम्पनी  प्रीमियम  के  अन्तर्गत  जांच  पड़ताल  करने

 के  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 (=)  wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 Supply  of  Uncovered  Wagons  to  Sindri  Fertilizer  Factory

 *360.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Railways ways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Sindri 1  tilizer  Factory  incurred  heavy  loss  last  year because  covered  wagons  were  not  made  availa  in  adequate  number  by  the  Railways;  and
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 in  future  ?
 (b)  the  steps  b  ing  taken  by  Railways  to  ensure  that  such  situation  does  not  arise  again

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  AGS} '
 fa)  Only  covered  wagons  are  supplie 1  for

 loading  fertilizers  from  Sindri  Fertilizer  Factory

 (b)  Does  not  arise

 मॉंनियापोलिस  को  नेकोਂ  द्वारा  नायकों  बीवल  गियर्स  श्राफ  इण्डिया को  पुराने  ate  घिसे

 हुए  उपकरणों  की  बिक्री

 2201  श्री  बाब  राव  पटेल  कया  ऑद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा

 समवाय-काय  मंत्री  यह  बताने  की  FAT  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  27  1969 के
 पोस्टਂ

 में
 प्रकाशि  इस

 समाचार  की  ब्रोकर  दिलाया  गया  है  कि  नैनो  are  मोनि या पोलित  ने  ममी  नायकों  बीवल  गया  ATH

 इण्डिया को  पुराने  ate  घिसे  हुए  उपकरण  28,  07,000  डालर  (  2.1  करोड़  में  बेचे
 जबकि  उन

 का  वास्तविक  मूल्य  9,  09,000  डालर  (68.18  लाख  कौर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध

 म  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  अमरीका  की  सरकार  ने  मीनीपोलिस  नामक  फर्म
 के  खि

 नाक

 मुकदमा  दायर  किया  sa  उस  पर  धो खेंचा जी  झूठे  दावे  तथा  जालसाजीਂ  के  आरोप  लगाय  हैं

 क्या  भारत  में  उन  लोगों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाह  की  गई  है  जिन्होंने  यह  सौदा  किया

 था  ait  यदि  तो  उनके  नाम  कया  कौर

 यदि  कोई  कार्य  वाही  नहीं  की  गई  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार त  या  समवाय-कार्य  मंत्रो  फघरुद्दी  न
 प्ली

 सरकार  ने  उल्लिखित  विशिष्ट  समाचार  में  नहीं  देखा  है  ।  तो  भी  सरकार  को  यह  जानकारी

 है  फि  रोको  समाचार  पत्रों  में  यड़  प्रकाशित  होता  रहा  हैं  कि  मीनिय।पोलिस  की  कम्पनी  मैं
 ०

 कि

 एण्ड०  इत्कारवोरेशन  ने  पुराणो  तथा  जिंसी  विदाई  मशोनों  को  अपन  भारतीय  सहयोगियों  को  उस  के

 वास्तविक  मूल्य  से  कहीं  अ्रधिक  मूल्य  पर  बेचा  है  ।

 यह  समझा  जाता  है  कि  wader  के  न्याय  विभाग  ने  मुकदमा  चलाया  है  |

 तथा  सरकार  को  यह  भी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  प्रम  रीकी  सहयोगी  ने  अत्यन्त

 पुरानों  तथा  श्रसन्तोबजनक  मशीनें  दी  इत्यादि  शिकायतों  की  ध्यानपुवेंक  जांच  के  पश्चात्‌

 सरकार  ने  अपनी  स्वीकृत  में  यह  व्यवस्था  कर  दी  कि  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  भारत  में  मशीनों  के  पहुंचते
 ही  उन  का  निरीक्षण  किया  जाए  att  यदि  कोई  मशीन  त्रुटिपूर्ण  पाई  जाएगी  तो  उस  को  विदेशी  कम्पनी

 प्रपने  खच  पर  बदलेगी  |  यह  निरीक्षण  न  हो  सका  क्योंकि  मामला  तब  तक  न्यायालय  में  पहुंच  चुका

 ततपश्चात  इस  शिकायत  की  प्राप्ति  पर  कि  भारतीय  फर्म  ने  अदायगी  की  किश्त  का  तथा

 रिकी  सहायता  अधिकारियों
 से

 प्राप्त
 ऋण

 के  ब्याज  को  समय  पर  नहीं  दिया  कौर  पंजाब
 सर सरकार  ने

 फर्मे  द्वारा  किए  गए  बन्धक  करार  के  उपबन्धों  पर
 भ्रमण  करते  हुए  कम  की  आस्तियों पर

 9  1967
 को  अधिकार  कर  लिया  ।
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 ऋण  की  कार्यवाही  के  लिए  न्याय  लया  ba  |
 ory

 इस  ya  से  raf  धत  भुल  के  भुगतान  की  प्रतीक्षा

 करनी  पड़ेगी ।

 कृषि  उपकरणों  के  आयात  पर  रॉक

 2202,  श्री  बाब  राव  पटल  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हैरो  ौर  ताबेदार  हलों  जैसे  विभिन्‍न  प्रकार  के  कृषि

 उपकरणों  के  नायाब  पर  अचानक  रोक  लगा  दी  है  fresh  परिणामस्वरूप इन  उपकरणों  को  aq  चोरी

 छिपे  बहुत  भ्रमित  दामों  पर  बेचा  जा  रहा  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  हैरो  शौर  रवेदार  हलों  का  जितना  उत्पादन  देश  में  होता  है

 उससे  मांग  को  तत्काल  पुरा  नहीं  किया  जा  क्योंकि  उनके  निर्वाण  में  काम  वालें  हाई  कारबन

 स्टील  की  बहत  अधिक  कमों  है

 क्या  सर्कार  इस  फ्राय  के  लिए  wafers  विशेष  प्रकार  के  इस्पात  का  प्रख्यात  उस

 समय  तक  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  जब  तक  कि  वसा  इस्पात  देश  में  ही  पर्याप्त  मात्रा  में न

 बनने  लगे  ;  wiz

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  आस्ट्रिया  व्यापार  तथा  समुदाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  शर्ली

 न्य ) श्रनल  1969 से  मैच  1970  की  चाल  रायात  नीति  के  श्रन्तगंत  मान्य  श्रायातकों
 को  ऋषि  भ्रौजारों  के  आयात  की  झलकती  ast  है  ।  तो  भी  व्यापार  योजना  में  कृपि  सन्तों  रुपये  में

 भ्र दाय गी  वाले  देशों  थे  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  रायात  का  प्रावधान  है  ।  ट्रैक्टरों  की  तोहफा

 (  )  योजना  के  तगत  कृषकों  को टैक्टर  के  ay  कृषि  यन्त्रों  के  sara  की  श्रीमती  है

 हां ।

 तथा  सरकार ने  डिस्क  उत्पादकों  को  भ्र पनी  श्रावश्यकताझओं  के  अनसार

 विशिष्ट  इस्पात  के  स्वायत्त  की  santa  दी  है  ।

 चोंगी  योजना  में  anal  फी  कमी

 2203,  श्री  य०  ४. है  प्रसाद

 को  रॉस  चन्द्र  वीरप्पा

 [  taa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  योजना  के  बाद  के  वर्षों  में  रेल  के  माल  डिब्बों  की  कमी  श्र

 यदि  तो  उक्त  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 रेलवे  मंत्री  नन्दा )  atc  रेलों की  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में

 लगभग  एक  लाख  भाल  डिब्बे  प्राप्त  करने  की  व्यवस्था  फिर  यातायात  की  वास्तविक  आवश्यक

 तारों  के  श्रतुसार  ag  प्रति  ad  उत्पादन  कार्यक्रम  को  विनियमित  किया  जायेगा  ।  चौथी  पंच-वर्षीय

 योजना  की  अवधि  में में  माल  डिब्बों की  उपलब्धता  में  किसी  कमी  की  नहीं  है  |
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 कगार  लि

 कोरों  का  उत्पादन

 2204.  श्री  स०  राठ  देवघर :  नल  नाइजर क्या  sv  पो  ine  fasta,  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा

 काय  मंत्री  यह  बचने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गरी  तीन  वर्षों  में  देश  में  कारों  फिएट  तथा  का  वधिक  उत्पादन

 कितना  gut

 देश  में  इनकी  कितने  प्रतिशत  मांग  पुरी  की  जा  रही

 (7)  कया  हमारे  देश  में  बनी  कारों  की  विदेशों  में  भी  मांग  कौर

 यदि  तो  कित  किन  देशों  को  कारों  का  निर्यात  फिया  जाता  है  ?

 औद्योगिक  श्रास्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  tay

 देश  में  निर्मित  होने  वाली  तीनों  मेकों  की  कारों  का  उत्पादन  विगत  3  वर्षों  में  निम्न

 प्रकार
 a

 1967  1968  1969

 एम् पसे डर  20515  22687  21641

 10055  12276  12218 फिट

 इं  2769  2345  1405

 33339  37308
 35264

 कारों  a  बेईमान  arise  मांग  को  पृथक  से  नहीं  आका  गया  फिर  मशीनी

 उद्योग  के  योजना  दल  के  ग्रनुसार  1973-74  तक  कारों  की  मांग  75200  प्रतिवर्ष  अनुमानित  है  ।

 कौर  वर्तमान  में  देश  में  निर्मित  कारों  के  लिए  कोई  महत्वपूर्ण  निर्यात  बाजार

 नहं  फिर भी  1969 में  लंका  को  13  fare  कारें  निर्वात करके  ate  क  र  दिया गया  है  ।

 केन्द्रीय  इंजी निर्वा रण  सेवायों  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  grata  द्वारा  श्रभ्यधियों  का  चयन

 2205,  श्री  एस०  डी०  सौमपुन्दरम  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यए  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केंद्रों  इंजीनियरिंग  सेवा  के  लिये  संव  लंक  सेवा  आयोग  द्वारा

 fret  एक  त्र  में  चुने  गये  उम्मीदवारों  को  जाद  की  उम्मीदवारों  की  सूची  की  घोषणा  हो  जाने  के  बाद

 सेव  में  नहीं  लिया  are

 यदि  तो  संच  लोक  सेवा  अयोग  द्वारा  परिणाम  की  घोषणा  की  जाने  के  कब  तक

 केन्द्रीय  सेवाओं  में  शामिल  होने  की  भ्र नुम ति  दी  जाती  है  ?

 रेलवे
 मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 उम्मीदवारों  को  निमुक्ति-त्रों  में  श्रतुबंधित  जो  एक  महीना

 होती  के
 श्रन्तगंत  काम  पर  उपस्थित  होता  पड़ता  है  ।  काम पर  उपस्थित  हूं  ने  का  समय  बढ़ाने  के

 are
 में

 यदि  कोई  भ्रावेदन  प्राप्त  होते  हैं  तो  उन  पर  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोष  के  आधार  पर  विचार
 किया  जाता  है  ।
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 मध्य  प्रदेश  में  रेलवे  लाइनों  का  विकास

 2206.  श्री  दे०  वि०  fag  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सन  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  एक  हजार  जनसंख्या  या  100  शग  मील  क्षेत्र  के

 हिसाब  से  रेलवे  लाइन  की  सम्बाई  देश  में  सबसे  कम  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  मध्य  wea  संघ  राज्य  क्षेत्रों  तथा  ग्रसित  भारत

 के  तत्सम्बन्धी  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या

 मध्य  प्रदेश  में  अपेक्षाकृत  कभ  fara  के  क्या  कारण  ड

 (=)  1970-71 में  मध्य  प्रदेश  भ्रमित  रेलवे  लाइने  बिछाने के  लिए  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?  4

 रेलवे  मंत्री  :  से  रेलवे  लाइनों  की  जमीन  लम्बाई  के  बारे

 में  सूचना  अलग-प्रलय  राज्यों  के ग्रतुचार  नहीं  बल्कि  क्षेत्नीय  रेलों  के  ग्र तु सार  संकलित  की  जाती  है  ।

 31  मैच  ,  1969  को  चालू  ae  निर्नागाधीत  लाइनों  के  मार्ग  ff0  सी ०  का  विवरण  भारतीय

 सांख्यिकीय  1968-69  पर  रेलवे  बोर्ड  द्वारा  रिपोर्ट  के  पूरक  के  विवरण  8
 में  दिया  गया है

 जिस

 की  प्रतिलिपियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  दो  रेलवे  लाइनें  यानी  सिंगरौली-कटनी  (  254  कि०मी ०  )  प्रौढ़

 मसी  (192  fro  Ato )  पहले  से  ही  निर्माणाधीन  हैं  ।  19  70-71  में  किसी  wer  लाइन के
 ।  निर्माण

 का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 mited दि  है  ६.६३ M/s.  Goicha  Properties  (Private)  Li

 2207.  Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  ,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Golcha  Properties  (P)  Limited,  Delhi  had  started  a  fixed

 loan  deposit  scheme;

 (b)  प  50,  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Golcha  Organisation,  Delhi  has  got
 appointed  a  Government  Liquidator  after  filing  a  suit  against  the  said  firm;

 (c)  ifs,  the  date  of  the  appointment  of  liquidator  and  the  name  of  the  property  and  pic-
 ture-houses  under  him  at  present  and  his  annual  income  and  the  amount  of  expenditure  in
 the  form  of  liquidator’s  commission  etc.;

 (d)  whether  Government  propose  to  make  immediate  payment  from  the  present  income
 to  those  of  the

 Golcha
 Creditors  whose  hundis  are  for  less  than  Rs.  1,000;  and

 (e)  if  so,  when  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhrud-
 din  Ali  Ahmed):  (a)  The  erstwhile  management  of  the  company  had  been  accepting  deposits
 from  public  on  fixed  deposit  terms,

 (b)  The  winding  up  petition  was  filed  by  some  of  the  Creditors  of  the  company.  The

 winding  up  order  was  passed  by  the  High  Court  of  Rajasthan  on  )-5-1968  and  the  Official

 Liquidator  attached  to  the  Court
 was

 appointed  liquidator  of  the  company.
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 His (८)  The  Official  Liquidator  was  appointed  as  provisional  liquidator  on  5-12-1967.

 appointment  was,  however,  stayed  by  a  Division  Bench  of  Rajasthan  High  Court.  The  stay

 order  was  vacated  cn  24-2-1968.  He  was  again  appointed  as  Official  Liquidator  on  10-5-1968.

 The  company  has  a  free-hold  Cinema  House  at  Delhi,  namely  ani  another  12850- 11010

 Cinema  House  at  Eombay  namely  ‘‘Maharatha  Mandir’  and  a  lease  hold  Cinzma  under  construc-

 tion  at  Jaipur.  The  net  annual  income  being  earned  by  the  Official  Liquidator  is  about  Rs.  20

 lakhs.  The  commission  to  be  paid  to  the  Central  Government  is  laid  down  in  Rule  291  in  the

 Company’s  (Court)  Rules,  1959.

 (d)  &  (e).  The  dividend  /payments  to  all  classes  of  creditors  can  only  be  made  on  direc-

 tions  of  the  High  Court.  The  claims  of  all  the  creditors  have  been  invited  by  the  Official  Liquida-
 tor  and  last  date  for  filing  of  such  claims  was  31-1-1970  as  ordered  by  the  Court.  The  claims

 received  by  that  date  are  being  investigated  and  processed.  No  peyment  can  be  made  to  any
 creditor  except  under  the  orders  of  the  Rajasthan  High  Ccurt.  No  special  treatment  can  be

 allowed  to  claimants  of  smaller  amounts.

 Messrs  Golcha  Properties  (Private)  Ltd.

 2208.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  ह
 e

 Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Official  Liquidator  of  Golcha  Properties  (P)  Ltd.  Delhi

 has  not  so  far  made  any  payments  to  the  creditors  and  is  delaying  the  payment;

 (9)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  said  Liquidator  gives  contract  of  the  Golcha  Picture

 House  of  Delhi  to  his  own  men  on  lower  quotations  instead  of  giving  it  to  the  highest  quota-
 tion  which  results  in  the  loss  to  the  creditors;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact
 that

 lesser  income  is  shown  in  the  books;

 (d)  whether  Government  propcse  to  expedite  the  payment  to  the  creditors;  and

 (e)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhru-
 ddin  Ali  Ahmed)  :  (a)  Payments  to  creditors  of  the  comp:ny  in  liquidation  can  only  be  made

 after  all  the  claims  against  the  company  are  decided.  The  last  date  for  receipt  of  the  claims

 was  31.1.1970  and  the  Official  Liquidator  is  taking  steps  to  investigate  the  clair:.;  filed  and  pay-

 ment  to  the  claimants  will  be  made  cn  finalisation  of  the  claims  and  as  directed  by  the  Court.

 (b)  The  Official  Liquidator  has  to  seek  directions  from  the  Court  for  giving  the  contract
 of  the  cinema.

 tc)  The  accounts  of  the  com  pany  in  Jiquidation  are.  audited  by  the  auditors  appointed
 by  the  Court.

 Tlie  dividend/payment  to  all  the  classes  of  creditors  of  the  company  can  be  made  on
 the  directions  of  the  Court  and  not  the  Government.  As  ited,  the  Official  Liquidator  is  taking
 necessary  steps  to  decide  the  claims  against  the  company  and  the  questicn  of  payment  will  be
 considered  by  the  Court  cnly  after  the  claims  are  decided.

 (e)  Does  not  arise.
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 लानत  Ste  ELS  ४  तायल ey  में  एक  की  स्थापना

 2209,  श्री  गाडिलिंगन  गौड :  क्या  श्रोद्यो गीत  श्रास्तरिक  व्यापार
 तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  द्वारा  की  गई ई  सिफारिशों  के  भ्र तु सार  क्या
 सरकार

 ने

 लागत  कौर  प्रफुल्ल  के  सम्बन्ध  में  एक  आयोग  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  किया है

 यदि हां  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  az

 यह  अ्रापाग  कब  तक  अपना  कार्य  आरम्भ  कर  देगा

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्रो  (att  फखरुद्दीन  चली

 अहमद  )  :  सरकार  ने  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्यों  के  एक  ब्यूरो  की  स्थापना  का  निश्चय  किया

 है  न  कि  लागत  तथा  sen  के  ग्रा योग  का  जैसी  कि  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  सिफारिश

 थी

 )  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्यों  के  ब्यूरो  की  स्थापना  करने  वाले  संकल्प  की  एक  प्रति

 सभा-पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  प्रिया  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 प्र रोके  लिए  कभी  तक  कोई  नियुक्ति  नहीं की  गई  ब्यूरो  के  शीघ्र  गठन  के  लिए

 प्रयास किए  जा  रहे  हैं  ।

 Absence  of  light  in  a  bogie  of  a  Truin  going  to  Delhi  from  Bareilly

 2210.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  was  no  light  in  the  First  Class  bogie  going  to  Delhi  from

 Bareilly  vie  Aligarh  at  the  Bareilly  Staticn  on  the  night  of  30th  January  1970

 (b  whether  it  is  also  a  fact  that  a  Member  of  Parliament  had  written  a  complaint  in  the

 Complaint  Book  of  the  Guard  of  that  train;

 (c)  whether  it  is  further  a  fact  that  the  Assistant  Station  Master  threatened  on  that  written

 complaint  that  the  compartment  of  the  train  going  to  Delhi  would  be  detached  if  the  chain  of  the

 train  was  pulled;  and

 (d)  whether  any  action  has  been  taken  against  the  Assistant  Station  Master  and  the  em-

 ployees  at  fault  who  had  not  made  arrangement  for  light  in  the  compartment  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  (a)  and  (b).  Yes

 (c)  No  threat  was  held  out  by  the  Assistant  Station  Master.  An  assurance  was  given
 that  lights  would  be  available  in  the  coach  after  the  train  started  Inspite  of  this,  when  the  train

 was  not  permitted  to  start,  it  was  explained  to  the  passengers  that  there  would  be  no  alternative

 except  to  detach  the  coach

 (d)  The  matter  is  being  enquired  into  and  staff  found  guilty  would  be  suitably  taken

 up

 Lek  Sabha  70--8  39



 Written  Answers  March  10,  1970
 i

 रांची  शोर  दुर्गापर  é  इस्पात  कारखानों  में  बनाये  गये  उपकरणों  के  बारे  में

 रुस  के  मंत्री  प्रतिवेदन

 2211,  को  तेन ने टि  विश्वानाथ  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  को

 क्रिया  करेंगे  कि

 क्या  रूस  के  भारी  विद्युत  तथा  उद्योग  मंत्री  श्री  व ेसिली  ने  सरकार  को  या

 दुर्गापुर  तथा  रांची  इस्पात  कारखानों  के  महा  प्रबन्धकों  को  इस्पात  कारखानों  में  बनाये  गये  उपकरणों

 के  बारे  में  कोई  सरकारी  प्रतिवेदन  दिया  शौर

 x क्या  सरकार  ने  उनकी  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  है  कौर  यदि  2  तो  सरकार  इस

 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्धारग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 इन्ही  dena  केरल

 2212,  श्रीमती  सुशीला  गो  पालन  :

 श्री  fo  के०  नयनार  :

 शनी  सी०  क०  चक्रपाणी  :

 श्री  के०  एम०  अब्राहम  :

 क्या  श्रौॉद्योगिक  श्रान्त  रिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1967-68,  1968-69  तथा  1969-70  के  इंस् ट्र  पटवन
 केरल  राज्य  में  त्रलोक  वर्ष  केतन  तथा  भत्ता  के  रूप  में  कूल  कितनी  धनराशि  वितरित  की  गई

 औद्योगिक  श्रमिक  व्यापार  समवाय-किये  मंत्री  फजरुद्दीन  wat

 :  ट्रस्ट  dina  लिमिटेड  के  मैकेनिकल  gee  पेंट्स  पालघाट  के  कर्मचारियों  को  दिये

 गये  वेतन  शौर  भत्ते  की  कुल  नीचे  दी  गई  है  :--

 1967-68  71257.00  रुपये

 1968-69  2371  0.00  रुपये

 1969-70  6383.00  रुपये

 Establishment
 of  Mitk-Powder  Industry  in  Bharatpur  (Rajasthan)

 2213.  Shri  Brij  Raj  Singh  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  are
 and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  received  any  application  for  the  establishment  of  m/‘ik-
 powder  industry  in  Bharatpur  (Rajasthan);

 (0)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto;
 (c)  the  annual  production  ca  pacity  of  the  proposed  factory  and  the  time  by  which  it  culd start  functioning:  and
 (d)  whether  the  said  industry  would  depend  u

 would  also  be  requ  ued ired  th  erefor  ?
 pon  indigenous  resources  or  foreign  exchan  ge
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 The  Minister  of  industrial  Development  ह  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri

 Fakhruddin  Ali  Ahmed):  (a)  to(d).  M/s.  Northern  Dairies  India  Ltd.,  New  Delhi  have  been
 ner granted  a  letter  of  intent  dated  17th  December,  1969,  valid  for  a  Perio  d  of  six  months,  for

 setting  up  a  new  undertaking  at  Dholpur,  Distt.  Bharatpur  in  the  State  of  Rajasthan  for  the

 manufacture  of  :

 Malted  Milk  4000  tonnes  per  annum.

 Skim  Milk  Powder  1000  tonnes  per  annum.

 Industrial  Casein  37  tonnes  per  annum.

 The  proposal  of  the  firm  involved  import  of  capital  equipment  partly  against  forcign
 equity  investment  and  partly  against  foreign  exchange  loan.  No  import  of  raw  materials  is

 कृषि  उत्पादों  में  वायदे  के  सौदों  पर  प्रतिबन्ध

 2214.  श्री  हिम्मतसिंह  जी  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-कार्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कृषि  उत्पादों  में  वायदे  के  सौदों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  प्रश्न  पर  विचार

 कर  रही

 यदि  तो  किन  मदों  के  वायदे  सौदों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  प्रश्न  विचाराधीन

 भ्रौ प्र

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  निर्णय  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फजरुद्दीन  wat

 ait  सरकार को  इस  आशा  का  एफ  सुझाव  मिला  है  जिसमें  सभी  प्रकार

 के  कृषि  उत्पादों  के  वायदा  सौदों  पर  तुरन्त  प्रतिबन्ध  लगा  देने  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 सुझाव  के  कानूनी  पहलू  सहित  सभी  पहलुओं  पर  सरकार  द्वारा  बिचार  किया  जा  रहा

 केरल  में  काजू  उद्योग  में  संकट

 2215,  श्री  Fo  गोपालन

 श्री  के०  श्रनिरुद्धन  :

 श्री  पी०  पी०  एथोस  :

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 क्या  औद्योगिक  श्रान्तरिंक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  केरल  में
 काजू  उद्योग  इस  समय  भारी  संकट  से  गुजर  रहा

 यदि  तो  गत
 तीन  वर्षों  में  कितने  कारखाने बन्द  हुये  हैं

 सनौर
 उनके  कितने

 श्रमिक

 बेरोजगार  शौर

 (at):  उद्योग
 को  बचाने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 a1
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 व्यापार  समवाय-कार्य  मंत्र  फखरुद्दीन  aa

 ae  केरल  सरकार  ने  बताया  है  कि  72  काजू के
 कारखाने  गत  तीन  पों

 स  बन्द  पड़े हैं  31038  कर्मचारी  बेकार  हैं  ।

 काजू  उद्योग  अपनी  70  प्रतिशत  से  भ्रमित  की  आवश्यकता  की  पूति  के  लिये  आयातित

 ग्रगरिप्कृत  काजू  पर  निर्भर  है  तथा  वर्तमान  संकट  विशेष  रूप  से  कच्चे  काजू  के  आयत  व्यापार  के  ढंग

 में  हुई  गड़बड़ी  के  कार  ग  उत्पन्न  वर्तमान  सकट  को  मिटाते  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाये

 गये  तै  न् a

 ्  परिष्कृत  काजू  का  आयात  निर्वाध  गति  से  चलते  रहने  के  लिये  बैंक  भारत  में  श्रायात

 किये  जाने  वाले  शत  प्रतिशत  कच्चे  काजू  के  मूल्य  के  शाख  पत्र  जारी  करेंगे
 |

 केरल  में  शेव  सम्पूर्ण  अपरिष्कृत  काजू  का  भण्डार  तथा  भविष्य  में  केरल  के  लिये  आयात

 किया  जाने  वाला  सब  काजू  केरल  के  कारखानों  में  ही  तैयार  किया  जायेगा  ।

 (3)  काजू  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  आयातित  काजू  पर  निर्भरता  को  कम  करने  के  लिये

 उठाये  जाने  वाले  कदमों  को  निश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  के

 लिए  वंसदीय्र  सलाहकार  समिति  की  एक  उप-समिति  का  गठन  किया  गया  है  |

 पितमो  बंगाल  में  औद्योगिक  प्रगति  के  बारे  में  परिश्रमी  बंगाल  के  राज्यपाल  की  टिप्पणियाँ  :

 2216,  श्री  मंगलाधुमाडोम  :

 थी  लखनलाल  कपूर  :

 ait  मोहन  स्वरूप  :

 श्री  स०  कुन्द  :

 कपों  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समराथ-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यपाल  ने  पश्चिमी  बंगाल  में  sia

 प्रगति  के  सिलसिले  में  केन्द्रीय  सरकार  की  नीतियों  को  दोषी  ठहराया

 यदि  तो  किस  ब्रिटेन  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के

 साथ  सहयोग  नहीं  किया  कौर

 क्यो  केन्द्रीय  सरकार  का  भविष्य  में  भी  जैसीं  ही  नीति  अपनाये  रखने  का  विवार
 s+ ?
 &

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 :  से  .  बताया  गया  है  कि  21  1970  को राज्य  विधान  सभा

 में  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यपाल  ने  अपने  वक्तव्य  में  मन्दी  में  धी  में  सुधार  के  संदर्भ  में  इस  प्रकार  का

 उल्लेख  किया  है  कि  इञ्जीनियरी  उद्योग  की  केन्द्रीय  सरकार  के  क़यादेशों  पर  निर्भरता  तथा  राज्य  की

 एंडी  रता
 तथा  बड़ी  समस्याओं  के  प्रति  केन्द्र  की  निरन्तर  उपेक्षा  ही  इसकी  उत्तरदायी  हैं  ।

 इस  वक्तव्य  में  पश्चिमी  बंगाल  में  औद्योगिक  प्रसार  के  संबंध  में  केन्द्र  की
 किसी  विशेष  नीति

 के  बेरे  में  प्रा लोच ना  नहीं  की  गई  है  ।  जहा  तक  wife ser F aedt HT उद्योग  में  मंदी  का  संबंध  यद तो
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 rt  sarvit  में  त  क्ष सारे  देश  में  इंजीनियर  रा  उद्योग  म  एंव  सामान्य  तथ्य  है  जो  देश  के
 ग्र शि कतर

 भागों  में  कुछ  हद  तक  बम

 हो  गया है  ।

 एक  वैज्ञानिक  द्वारा  गणतंत्र  दिवस  पुरस्कार  स्वीकार  करने  से  इन्कार

 2217.  श्रीमती  इला  पाल चौंध री  :

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 श्री  fo  Fo  नयनार  :

 श्री  उसा  नाथ  :

 श्री  पी०  राममूर्ति  :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दस  पुरस्कार  विजेताओं  में  से  एक  वैज्ञानिक  श्री  एन०  पलनीएन्डी

 ने  भारत  के  राष्ट्रपति  के  सचिव  के  नाम  अपने  पत्न  में  उस  गणतंत्र  दिवस  पुरस्कार  को  स्वीकार  करने  से

 कथित  इन्कार  कर  दिया  है  जो  उन्हें  एक  आविष्कार  के  लिये  दिया  गया  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  करली

 श्री  एन०  पलनीएन्डी  ने  अपने  आविष्कार  हाट-प्लेट-कम  प्रेशर  कुकर

 पर  जिसके  द्वारा  उन्होंने  प्राग  और  गरमी  पैदा  करने  के  लिये  नष्ट  होते  वाले  कार्बनिक  श्रायल/तेल  में

 सदुपयोग  करने  का  दावा  किया  है  ।  पुरस्कार  प्राप्त  करने  के  लिये  आवेदन  किया  था  ।  विशेषज्ञों  की

 राय  जानने  तथा  कार  का  प्रदर्शन  देख  लेने  के  बाद  आविष्कार  के  विभिन्‍न  पहलों  पर  श्री  पलनीएन्डी

 के  साथ  विचार  विमश  क्रिया  गया  ।  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  द्वारा  जिसके  पास  इस  प्रकार  के  मामले

 ग्र।विप्कार  सम्बन्धी  बोड़ें  द्वारा  भें  जे  जाते  हैं  श्री  प  लनीएन्डी  के  आविष्कार  का  निरीक्षण  किया

 समिति  ने  तो  उनके  ड्यूटी  उत्पादन  सम्बन्धी  दावे  से  और  न  अधिकतम  तापमान  बढ़ाने  से  ही  सन्तुष्ट

 हुई  fat  भी  यह  देखते  हुए  कि  श्री  पानी  एनडी  एक  उच्च  शिक्षित  व्यक्ति  न  होते  हुए  भी  घरेलू  उद्योग
 के  यन्त्र  के  सूजन  के  भाव  को  लेकर  बढ़े  हैं  जिसके  द्वारा  होने  वाली  बचत  कभी  निश्चित  की  जानी

 समिति  ने  यह  निश्चय  किया  है  कि  उनका  उत्साह  बढ़ाया  ही  जाना  चाहिये  तथा  इस  प्रकार  उनके

 कार  के  लिए  पुरस्कार स्वरूप  500  रुपये  देने  की  सिफारिश  की  है  ।

 विदेशी  नियोजन  पर  स्वामित्व  की  दरों

 2218.  श्री  मंगलायुमाडोम  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विदेशी  नियोजन  को  प्रोत्साहन  देने  के  उद्देश्य  से  सरकार  स्वामित्व  की

 दरों  का  पुनरीक्षण  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  ak

 यदि  al  तो  wa तातार  1  ब्यौरा  कमा  है  ?
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 प्रौद्योगिक  शारीरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  (  श्री  फरहीन  चलो  )
 :

 नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 छोटे  निर्यातकों  के  लिये  बेक  सहायता

 2219,  श्री  बे०  Fo  दास चौधरी  :  कया  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंग  कि  :

 क्या  भारतीय  ae  उद्योग  संस्था  संघ  न  देश  में  छोटे  निर्यातकों  के  लिये  बैंक  सहायता

 की  व्यवस्था  करने  का  प्रतिरोध  किया  निसार

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  कौर  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  |

 प्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 तथा
 अपने  नवें

 वारिक
 सम्मेलन  में  फेडरेशन  ने  एक  प्रस्ताव

 पारित  किया  था  जिस  के  भ्रनुसार  सिफारिश  की  गई  थी  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंक  अपना  पृथक  अनुभाग  लघु

 उद्योग  क्षेत्रों  के  निर्यातकों  को  वित्तीय  सहायता  आसान  शर्तों  पर प्रदान  करे  जो  कि  जहाज़  पर  लदान  तथा

 लदानोपरान्त  दोनों  ही  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करें  निर्यात  बाजार  के  लिये  उत्पादों

 के  विकास  के  लिये  भी  यह  सहायता  उपलब्ध  हो  ।  यह  भी  सुझाव  दिया  कि  निर्यात  शुल्क  के  कुछ  अंश की

 वापसी  को  उन  व्यावसायिक  कों  से  जोड़ा  जाये  जिन  के  द्वारा  निर्यात  के  पत्रों  का  श्रमदान  प्रदान  क ु

 है  ताकि  मूल्य  की  आंशिक  वापसी  शीघ्र  सुविधाजनक  बन  सके  |

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 fasta  प्रकार  के  क्रोमियम  मिश्र  angel  का  उत्पादन

 2220.  श्री  Fo  Fo  दास चो धरी  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  देश  में  निम्न  तथा  उच्च  कार्बन-फेरो  क्रोम  शौर  स्लिको  क्रोम  जैसी  विशेष  प्रकार

 की  क्रोमियम  मिश्र  ara  at  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  गया

 (@)  क्या  यह  कारखाना  किसी  के  सहयोग  से  स्थापित  किया  गया  कौर  यदि  तो

 इसका  ब्यौरा  क्या

 (1)  क्या  उपरोक्त  धातुक्रमों  निर्यात  भी  किया  गया  है  कौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा

 बया है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 mit  (@)  मैसेज  फेरो  एलियन  कारपोरेशन  दस  68  से  उच्च wit  निम्न  फेरो
 क्रोम  प्र  सिलिका-क्रोम  मिश्र  धातु सों  का  उत्पादन  कर  रहे  स्वीडेन  के  मैसर्स  arena  के  साथ  उनका
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 ये क की  |  भाो  श्राफ  उड़ीसा  ने  भी  उच्च  का बन सहयोग  है  ।  हाल  में  मैसेज  इण्डस्ट्रियल  डवल

 -- अ
 क्रोम

 का  उत्पादन  शुरू  किया  है  स्वीडेन  के  मेसर्स  To  वी०  मेटालर्जी  कंसल्ट  के  साथ  उनका  सहयोग

 न्र  |

 मौतें  फेरो  एलियन  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  1969-70  के  दौरान  1000  दन  निम्न

 कार्बन  फेरो-क्रोम  शौर  500  टन  सिलिका-क्रोम  के  निर्यात  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  मेसर्स  इण्डस्ट्रियल

 डेवलपमेंट  कारपोरेशन  श्राफ  उड़ीसा  को  भी  550  टन  उच्च-कार्बन  फेरो-क्रोम  के  निर्यात  की  अनुमति

 दी  गई  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 के

 निधितकों  के  लिये  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  पृथक  अनुभाग

 2221,  श्रीमती  इला  पालाजोरी  :  क्या  औद्योगिक  ध्रान्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  1969 के  भ्रस्तिम  सप्ताह में  भारत  के  लघु  उद्योगों

 के
 संघों

 के  महासंघ  की  दिल्ल  में  हुई  नवीं  वार्षिक  बैठक  में  पारित  किये  गये  इस  संकल्प की  कौर  दिलाया

 गया  है  जिसमें  सिफारिश
 की

 गई  है
 कि  (1)  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  निर्यातकों

 को
 आसान  शर्तों  पर  धन

 देने

 के  लिये  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  एक  पृथक  तू  भाग  खोला  जाना  कौर  (  2)  लघु  उद्योगों  के  निर्यातकों

 को  उपलब्ध  वर्तमान  राजकोषीय  तथा  वित्तीय  प्रोत्साहनों  भ्रध्ययन  करने  तथा  लघु  उद्योग  क्षेत्र

 से  निर्यात  को  तीब्र  गति  से  बढ़ाने  के  लिये  एक  उपयुक्त  प्रणाली  बनाने  के  लिये  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त

 समिति  नियुक्त  की  जानी

 क्या  भारत  सरकार  को  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  मामले  के  संत्रंध  में  उक्त

 महासंघ  से  कोई  ज्ञापन  अथवा  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  शुभ्रा  ;

 यदि  तो
 उसका

 ब्यौरा  क्या  कौर

 उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रौद्योगिक  श्रास्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 अहमद )
 :  शौर  हां  ।

 {7)  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 faa  ण

 द्  io फेडरेशन  ने  1969  में  हुए  नवें  वार्षिक  सम्मेलन  में  नदी  थ  t  ललित  प्रस्ताव  को

 पारित  ्

 (1)  फेडरेशन  इस  विषय  पर  चिन्ता  व्यक्त  करती  है  कि  लघु  उद्योग  एककों  को  निर्यात

 के  लिये  वितीय  सहायता  प्राप्त  करने  में  कभी  भी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता
 a  इस  सम्बन्ध  में  जापान  में  प्रचलित  ऋणਂ  प्रणाली  का  अ्रध्ययन  करना

 लाभकारी  है  जिसके  अ्रन्तर्गत  वित्तीय  सहायता  तकनीकी  ऋण  प्राप्तकर्ता

 की  साख  तथा  सच्चाई  ग्रोवर  उत्पादों  की  बिक्री  की  योग्यता  के  आधार  पर  दी  जाती

 है  ।  फेडरेशन  यह  सिफारिश  करती  है  कि  राष्ट्रीय  बैंक  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  निर्यातकों
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 को  आसान  शर्तों  पर  ऋण  ने  के  लिये  TH  पृथक  ग्रनुभाग  खोलें  कौर  यह  ऋण

 जहाज  पर  लदान-पुर्व॑  तथा  लदान-पश्चात  प्रौढ़  निर्यात  बाजार  के  लिये  उत्पाद  के

 विकास  के  लिये  भी  उपलब्ध  हो  ।  निर्यात  शल्क  की  आधिक  वापसी  की  प्रणाली  को

 ऐ
 से  व्यावसायिक  अं  कों  के  साथ  जोड़ा जाये  जिन  के  माध्यम से  निर्यात  पत्रा  का  झ्रादान

 प्रदान  होता  है  जिससे  निर्यात  शुल्क  की  शीघ्र  वापसी  भी  सुविधाजनक  हो  जाये  |

 |  )  णश्सा  देखा  गया  है  कि  ga:  पूर्ति  के  लाइसेंस  तथा  नकद  सहायता  प्रदान  करने  में  होने

 वाला  विलम्ब  aq  उद्योग  निर्यातकों  को  हतोत्साह  कर  देता  है  शरर  इन  प्रोत्साहन

 के  उद्देश्यों  को  ही  परास्त  कर  देता  है  ।  फेडरेशन  यह  आग्रह  करता  है  कि  प्रक्रियाओं

 को  सु प्रवाही  कर  इस  बिलम्ब  को  समाप्त  कर  दिया  जाये  ।  फेडरेशन  ने  पराग  यह

 सुझाव  भी  दिया है  कि  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  झ्रायकर  गणना  में  निर्यातकों

 के  कल  लाभ  में  x  निर्यात  की  राशि  का 5 5  प्रतिशत  घटा  दिया  जाना  चाहिये  ।

 (3)  फेडरेशन ने  आगे  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  aq  उद्योग  निर्यातकों  को  प्राप्त  विज्ञापन

 विद्यमान  राजकोषीय  तथा  वित्तीय  प्रोत्साहनों  के  अध्ययन  के  लिये  एक  उच्च स्त  राय

 समिति  बनाई  जाये  र  इस  क्षेत्र  के  निर्यात  के  त्वरित  संवर्धन  के  लिये  TH
 समुचित

 ढंग  निकालें  ।

 पाक  लघ  व्यापार  वित्त  निगम  की  स्थापना

 2222.  श्री  रा०  कु०  बिजली  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  क ्य  )  क्या  यह  सच  है  कि  जापान  की  भांति  एक  पृथक  लघु  व्यापार  वित्त  निगम  की  स्थापना

 का  प्रस्ताव  स्थगित  कर  दिया  गया

 यदि  at  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 इस  योजना  पर  विचार  सर्वप्रथम  कब  किया  गया  था  तौर

 इस  रोजना  को  स्थगित  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  लघु  व्यापार  गृहों  को  किस  तरीके

 से  वित्तीय  सहायता  दी  जायेंगी  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फजरुद्दीन  चली

 mana )  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 एर्नाकुलम में  लघ  उद्योग  बोर्ड  की  1968  में  हुई  बैठक  में  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हैवी  इंजीनियरिंग  रांची  के  गैस  प्लॉट  में  मशीनों  के  पुर्जों  की  चोरी

 2223  श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  इस्पात  तथा  भारों  इंजीनिधारेग  मंत्री  यह  बताने  की  क्या
 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हैवी  इंजीनियरिंग  रांची  के  वेगस  प्लान्ट  में

 छ कम्बन दो ध  मशीन  के  पुर्जों  तथा  गैस  प्लॉट  के  सामान  की  बर्बादी  wits  के  अनेक  मामले  कारपोरेशन  के
 उप-समाप्ति  के  ध्यान में  नात mai  में  गये  थे  लथ 2  |  प  तथा  एक  जांच  कार्यवाही  का  yea  दिया  गया
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 ea  परिणाम  निकला

 है

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  बन्दर  :

 से  हाल हाल  में  सं  मद  के  एक  सदस्य  ने  कम्पनी  के  उपाध्यक्ष  का  ध्यान  भारी  इंजीनियरी

 fama के  ढलाई  गढ़ाई  कारखाने  के  गस  प्लांट  में  अभिकथित  बर्बादी  शादी के  कुछ

 मामलों  की  झोर  दिलाया  द्र  ।  कम्पनी के  प्रबन्धक  gq  बारे  में  जांच-पड़ताल  कर  रहे  हैं  ।

 औद्योगिक  विकास  के  सम्बन्ध  में  दत्त  लाइसेंसिंग  समिति  की  सिफारिशों  का  प्रभाव

 2224.  श्री  स्वतंत्र  सिह  कोठारी  क्या  ध्रौलो गिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा

 समवाय-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  प्रौद्योगिक  संगठनों  ने  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  गत  ला

 सेंसिंग  समिति  की  सिफ़ारिशों  को  कार्यान्वित  करने  से  औद्योगिक  उत्पादन  कम  हो  जायेगा ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  देश  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 रिशों  की  जांच की  कौर  ्

 क्या  सरकार  पंजी  निर्माण  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  उद्योगों  को  लाइसेंस  देने  में

 शीघ्रता  से  कार्य  करेगी  ?

 आद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार  मंत्री  फखरुद्दीन  welt

 :
 प्रौद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  की  सिफारिशों  पर  बहुत  से  व्यक्तियों

 तथा  उद्योग  संघों  ने  विचार  किया  था  तथा  सरकार  के  विचार  gray  दष्टिकोण  से  मत  व्यक्त  किये

 जब्र  कि  उनमें से  कठ  समिति  की  सिफारिशों के  पक्ष  में  भ्रमण  या  तो  उसके  पक्ष  में  नहीं  थे  या  उसमें

 कछ  सुधार  करने  के  पक्ष  में  थे  ।  सरकार  ने  देश  में  तेजी  से  औद्योगिक  विकास  करने  की  आवश्यकता  तथा

 छ  हाथों  में  श्रमिक  शक्ति के  केन्द्रीकरण  को  रोकने  तथा  हाल  में  किए  गए  निर्णयों  को  ध्यान  में  रखते

 इन  विचारों  को  समझ  लिया  है  र  समिति  को  सिफारिशों  पर  स्वतंत्र रूप  से  विचार  भी  किया  है  ।

 दस  बारे  में  सरकार  द्वारा  18-2-1  970  को  शभ्रतारांकित  प्रश्न  सं०  270  के  उत्तर  के  संलग्नक में

 पटन पर  रख  दी  गई  थी  ।  कछ  सामान्य  उपबन्धों  के  साथ  लाइसेंस  की  सीमा  25  लाख  रूपये  से  बढ़ाकर

 1  करोड  रु०  कर  दो  ग  ऐसो  तराशा  है  कि  देश  में  आगामी  ae  में  प्रौद्योगिक  विकास  तथा  पूंजी  में

 पर्याप्त  वृद्धि  हो  जाएगी  ।

 विदेशी  सहयोग  की  नीति

 2225  श्री  सीताराम  केसरी  कया  औद्योगिक  श्रांत रिफ  व्यापार  तथा

 समवाय-क्यो  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  18  1970  को  भुवनेश्वर  में  इंस्टीट्यूशन  श्राफ

 ईजीनिपर्ष  के  wrest  महाधिवेशन  के  उद्घाटन  समारोह  में  प्रसिद्ध  धातु  कर्मवीर  डा०  एम०  एन ०

 दस्तूर  द्र  दिये  गये  वक्तव्य  की  भोर  दिलाया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  विदेशी  सहयोग  की  अपनी

 नीति  भें  कछ  परिवर्तन  करने  का  शर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ
 ?
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 औद्योगिक  श्रांत रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फचस्टॉग  ख watt

 ):  जी  at

 तथा  विदेशी  तकनीक  के  प्रख्यात  के  प्रश्न  की  निरन्तर  संवीक्षा  होती  रहती

 है  ।
 विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  सरकारी  नीति  व्यापक  तौर  पर  पूर्ववत  ही  है  पर  देश  में  स्थापित  पुदीन

 औद्योगिक  ग्रा घार  तथा  देश  में  उत्पादित  माल  के  निर्यात  संवर्धन  की  आवश्यकता  देशीय  श्रनसंघान

 परामशंदात्नी  सेवायों  तथा  सुविधाश्रों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  मौलिक  नीति  के  ढांचे  में  सीमित  रहते  हुए

 उल्लेखनीय  पूनर्विन्यास  किया  गया  है  ।  विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  आवेदनों  पर  स्वीकृति  प्रदान  करने

 में  न  केव ल  व्यापक  रूप  में  चयनात्मकता  बढ़ती  जा  रही है  बल्कि  प्रत्येक  मामले  के  निपटारे  के  लिये  कुछ
 mare  सिद्धांत  भी  बनाये  गये  हूँ  ।  एक  ही  प्रकार  के  उत्पादों  के  उत्पादन  के  लिये  बार  बार  किये  जाने

 वाले  ग्रा यात  को  रोकने  के  विचार  जब  कि  करीब  एक  ही  समय  में  उसी  प्रकार  की  वस्तुएं  बनाने  के

 लिये  ote  एककों  की  स्थापना  की  जा  रही  हो  समन्वित  वार्ता  कराने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  श्राम

 तौर  पर  तकनीकी  सहयोग  समझौते  उत्पादन  प्रारम्भ  होने  से  केवल  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिये

 ही  स्वीकृत  किये  जाते हैं
 ।  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  भारतीय  एकक  इस  प्रकार  की  तकनीकी

 जानकारी
 को  ग्रहण  कर  लें  श्र  जहां  तक  सम्भव  हो  भारतीय  निर्माण  एककों  को  पर्याप्त  अनुसन्धान

 तथा  विकास  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाये  ।  जहां  तक  सम्भव  होता  है  यह

 सुनिश्चित  करने  प्रयास  किये  जाते हैं  कि  सहयोग  समझौतों  में  उत्पादित  माल  का  निर्यात  किये  जाने

 पर  किसी  प्रैकार  के  प्रतिबन्धित  लगायें  जायें  तथा  समझौते  में  इस  प्रकार  का  प्रावधान  किया  गया  है

 जिसके  sata  आवश्यकता  पड़ने  पर  wea  भारतीय  कम्पनियों  को  भी  विदेशी  सहयोगी  तथा  सभी

 बधित  लोगों  द्वारा  पारस्परिक  समान्य  तथा  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  शर्तों  पर  जानकारी  उपलब्ध  कराई

 जा  सकेगी  ।  भारतीय  परामर्शदात्री  सेवायों  के  ग्रघिकतम  उद्योग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  यह  भी

 प्रावधान  किया  गया  है  कि  जहां  तक  हो  भारतीय  परामर्श  दाती  सेवाओं  मात्र  का  ही  प्रयोग  किया  जाये

 are  जहां  विदेशी  परामर्शदात्री  सेवायों  का  उपयोग  आवश्यक  हो  वहां  भारतीय  परामर्शदाताओं  कों

 भो  याय  रवा  जाये  are  भारतीय  रास गे  दाता  श्रमिक ग  स्जप्रधम  का  सिद्धांत  सत्य  होना  चाहिए  |

 इस्पात का  निर्यात

 2226.  श्री मणि भाई जे०  पटेल  कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  ठेकों  के  ग्रन्तगंत  इस्पात  की  सप्लाई  के  संबन्ध  में  विदेशों  को  इस्पात
 की  सप्लाई के  ठेके  श्रतुसूचि  के  श्रतुसार  नहीं  हो  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  यह  भी  सच है  कि  weet  तीन

 महीनों

 में  इन  ठेकों  को  पुरा  करन ेके  लिये  इस्पात
 की  शिक्षा  सप्लाई  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है

 ऐसे  ठेकों का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यक  को  पुरा  करने  के  लिये  कितने  इस्पात  की  rasa.
 कता  ग्रोवर

 ms
 (  )  क्या  सरकारी  क्षेत्र

 के
 इस्पात  कारखानों  के  अध्यक्षों  का  एक  सम्मेलन  1970

 में तूं नाया  गया  था  are  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  yar  कृष्ण  चंद्र
 से से  निर्यात  के  लिये  किये  गये  ठेकों  को  पूरा  करने  में  देरी  |  हुई  है  जिसके  कारण  इस्पात की  माल

 मे  जने  के  लिये  जहाज  में  जगह  न  मिलना  शादी  है  ।  इन  ठेकों  को  य
 था  शीघ्र  पुरा  करने के  लिये  उत्पादकों  at  निर्यातकों  द्वारा  सतत  प्रयत्न  किये  जा  2B
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 1891  ( wa ) )  लिखित

 उत्तर
 ee  treet  लसलस

 निर्यात  के  लिये  किये  गये  अलग-प्रलय  समझौता  की  संख्या  बहुत  अधिक  ग्रोवर  इनकी

 सूचना  का  व्यौरा  बड़ा  विस्तृत  हो  जायेगा  ।  ऐसे  ब्यौरे  मंत्रालय  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 काय  के  पुनरीक्षण  के  लिये  श्राम  त्रैमासिक  बैठक  के  अलावा  कोई  बैठक  नहीं  i

 Invention  of  a  balanced  water  pump  for  lrrigation  Purpose

 2227.  Shri  Molahu  Prashad  Will  the  Minister  of  Industrial  Development.  Internal  Trade
 and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Member  of  Parliament  had  forwarded  an  application  of
 some  inventor  to  the  Director,  Inventions  Promotion  Board,  39,  Ring  Road.  Lajpat  Nagar,
 New  Dethi-14  on  the  11th  January,  1968  in  which  the  inventor  had  claimed  that  he  had  in-
 vented  a  Balanced  Water  Pump  for  irrigaticn  purpcses  at  a  cost  of  Rs.  400  only  and  that  it  can
 work  with  slight  motion  and  draw  out  water  which  could  be  the  quantity  that  comes  out  of
 a  hand  pump  and  he  had  requested  for  financial  and  other  assistance  for  his  invention:  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  so  far  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri
 Fakhruddin  Ali  Ahmed) :  (a)  and  (6)  It  has  not  been  possible  to  trace  the  application,  from  the
 details  given  in  the  question.  Details  have  been  requested  to  enable  a  reply  to  be  प्ापाइपीट्त

 Aid  to  farmers  of  Madhya  Pradesh  for  Bee-Rearing

 2228.  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internat  Trade
 and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  nature  and  extent  of  assistance  (in  the  form  of  loans,  grants,  technical  know-how
 and  training)  provided  to  the  farmers  of  Madhya  Pradesh  for  bee-rearing  during  the  last  three
 years;  and

 (b)  in  case  no  such  assistance  has  been  provided,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri
 Fakhruddin  Ali  Ahmed)  (a)  The  Khadi  and  Village  Industries  Commission  has  stated  that  it
 gave  grants  and  loans  in  accordance  with  the  patterns  of  assistance  approved  from  time  to  time

 to  the  Madhya  Pradesh  State  Khadi  and  Village  Industries  Board  and  Servodaya  Samiti,  Sarguja
 in  order  to  set  up  about  15  Bee-keeping  Extension  Units  in  the  districts  of  Sarguja  and  Raigarh
 which  possess  wide  potentiality  for  development  of  this  industry.  Details  of  the  grants  and
 loans  given  from  1966-67  to  1969-70  are  as  ‘under

 (Rupees)
 ct नल  क

 Agency  1966-67  196 67-68.
 1968-69  1969-70

 ——  नलिन

 State  Board
 16,333 Grant

 Loan  7,000

 Sarvodaya  Samiti,  Sarguja
 16,918  9,209  6,585 Grant

 Loan  2,000

 _

 Besides,  two  technical  personnel  (apiarists)  of  the  Commission  assist  the
 implementing  agencies

 and  artisans  in  their  various  technical  problems.
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 March  10,  1970

 bi  tten  Answers

 Since,  only  certain  pockets  of  Madhya  Pradesh  State  are  suitable  for  the  development

 of  Bee-keeping,  the  Commission  is  making  sustained  efforts  to  develop  the  industry  in  these

 areas.

 (b)  Does  not  arise.

 हिन्दुस्तान  मदीन  eva  लिमिटेड  द्वारा  विदेशों  से  निर्यात  क्र यादेश

 2229.  थी  एन०  दि वे प्पा  :  क्या  औद्योगिक  श्रांत रिक  व्यापार  तथा

 जनाबे  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  com  लिमिटेड  ने  आगामी  तीन  बर्ष  के  लिए  विदेशों  से  गारंटी

 निर्यात  क्रयादेश  प्राप्त  किये

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  कया  हैं  ate  इस  निर्यात  क्रयादेश
 eats

 कौनसी

 बस्तुएं  होंगी  ;  अ्रोर

 लगभग  कितनी  विदेशी  gar  अजित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  !

 श्रौद्योगिक  श्रांत रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 कौर  हिन्दुस्तान  मशीन  cea  लिमिटेड  द्वारा  विदेशों में  नियुक्त

 किताबों  ने  1969  से  के  5  वर्षों  में  लगभग  5  करोड़  रुपये  के  निर्यात  व्यापार  प्रा श्वा सन

 दिया  निर्यात  किये  जाने  वाले  देशों  में  मं
 ०

 रा
 ०  पूर्वी  पौर  पश्चिमी  यू

 आस्ट्रेलिया  तथा  सम्मिलित  है  ।  निर्यात  की  जानें  वाली  वस्तुओं  में  मीटिंग
 मशी  नें

 रेडिया  सिलेंडर  प्रेस  तथा  हाइड्राल्कि  चेक्स  सम्मिलित  है  ।

 बिहार  में  उद्योग

 2230.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक
 व्यापार

 तथा  समवाय
 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  बिहार  में  चालू  किये  गये  नये  उद्योगों  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या

 भविष्य  में  उन  राज्यों  में  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  में  किन  नये  उद्योगों

 को  ares  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  बिहार  सरकार  ने  कुछ  भारी  उद्योगों  के  आबंटन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से
 प्रार्थना

 की  कौर

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रति  कया  है  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 अहमद )  :  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  अरोरा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 गाँधी  शताब्दी  ag  में  राज्यों  ह।रा  मद्य निषेध  को  समाप्त  करना

 2231.  श्री  अधीन  :  क्या  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 उन  राज्य  सरकारों के  नाम  क्या  हैं  जिन होंने  गांधी  शताब्दी  वर्ष  में  मद्य निषेध  को
 समाप्त

 समाप्त  किया  अथवा  उसमें  छट ८५  अर
 उसका  ब्यौरा  है  ?
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 19  1891
 लिखित  उसर

 fafa  मंत्रालय  शौर  समाज  कल्याण  विचार  Seeer  aah NIV  MAY  |
 far  {  arte a.  फूलरेण

 :

 तथा  (7)  प्राप्त  हुई  सुचना  के  अनसार  ग्रोवर  प्रदेश  सरकार  ने  मायने  को

 1  1969  से  राज्य  के  11  जिलों  जहां  बह  पहले  लाग  हटा  लिया  है  ।

 ग्राम  सम्बन्धी  समस्यायें

 2232,  श्री  मुहम्मद  इराक  क्या  औद्योगिक  विकास  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रपति  ने  ग्राम  संबंधी  मस् पार  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  संगठनों  की  उदासीनता
 पर  चिन्ता  व्यक्त  की  है  कौर  कहा  है  कि  आविष्कार  वर्धक  बो  जैसी  पस्तान  को  प्रेरित  किया  जाता

 चाहिये  कि  वे  व्यक्तियों  तथा  संस्थानों  को  उन  में  काय  करने  के  लिए  उत्साहित  और

 यदि  at,  तो
 उस

 पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  att  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय

 किये  गये  हैं
 ?

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  समुदाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 )  राष्ट्रपति  ने  कहा  है  कि  ग्राविष्कार  संवर्धन  बों  जेसी  संस्थानों  के  लिए  यह

 है  फि  बे  उन  लोगों  की  बिशेष  सहायता  करें  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  मं  बाधित  समस्याश्मों पर  कार्य  कर  रहे
 हैं  ।

 मामला  आविष्कार  संवर्धन  बोर्ड  की  ard  विधि  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  गठित

 एक  तदयं  समिति  के  विचाराधीन  है  ।  आशा  है  कि  समिति  अपनी  रिपोर्ट  को  शीघ्र  ही  अंतिम  रूप  देगी

 जिसमें  निश्चय  ही  इस  पहल  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  हरिजन  लड़कियों  के  लिए  एक  छात्रावास  कां  निर्माण

 2233.  at  हिम्सतसिहका

 श्री  रामगोपाल  धबालवालें

 क्या  fafa  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हरिजन  लड़कियों  के  लिए  एक  छात्रावास  बनाने  क  ग  fren
 Hl  1404  प्रशासन का  विचार

 @)

 यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर  उक्त  होस्टल  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय

 सहायता  श्रथवा  अ्रचदान  मंजर  किया  गया  कौर

 किन  परिस्थितियों  के  कारण  हरिजन  लड़कियों  के  लिए  एक  wea  छात्रावास  का

 निर्माण  करना  झ्रोवश्यक  बन  पड़ा  तथा  हरिजन  लड़कियों  को  लड़कियों  के  अन्य  छात्रावासों  में  स्थान

 दिलाने  के  लिए  उपयुक्त  वातावरण  पैदा  न  किये  जा  सकने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  ऐसा  वातावरण

 शीघ्र  पैदा  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 बिधि  मंत्रालय  कौर  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sto  हिरण
 तथा  दिल्‍ली  प्रशासन

 सें
 इस  सुचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  है  तथा  प्राप्त

 होने  पर  उसे  सभा  पटल  पर  रख  जाएगा
 ।

 |  ह



 Written.
 antisWeks  Maren

 10,
 ume ua  ee

 ange  विकेट  मिल  ats क्षमता  का  प्रयोग  न  किया  जाना

 2234.  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  त्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कूछ  मशीनों  के  बन्द  डो  जाने के  कारण  दुर्गापुर  विकेट  मिल  पुरी

 क्रिया  से  कार्य  नहीं  कर  रही  है  कौर  इन  मशीनों  को  ठीक  करने  में  कौर  कई  महीने  लगेंगे

 क्या  यह  सच है
 कि  इसके  वावजूद  कि  इंग्लैंड  से  वे  पुर्जे  जिनकी  तुरन्त  झ्रावश्यकता

 थी  बहुत  पहले  पहुंच  गये  दुर्गापुर  कारखाने  में  मशीनों  के  बन्द  रहन ेसे  निरन्तर  हानि  हो  रही

 (7)  यदि  at,  तो  इसके  नया  कारण  कौर

 मिल  की  पूरी  क्षमता  का  प्रयोग  म  किये  जाने  के  कारण  कारखाने  को  अ्रवमानत  कितनी

 हानि  हो  रही

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने
 का  मिल  1969  के  अन्तिम  सप्ताह

 में  बंद  हो

 गया  था

 सरे

 मिल  की  क्षमता  पर  तो  कोई  कुप्रभाव  नहीं  पड़ा  परन्तु  उत्पादन  क्षेत्र  कुछ  सीमित

 हो  गया  |

 ग्राम  यह  सत्य  नहीं  है  कि  यू  ०के०  को  फालतू  पुर्जों के  लिये  दिये  गये  आदेशों
 में

 से  अ्रधघिकांश  मिल  गये  हैं  ।  फालतू  पुर्जों  के  लिये  आदेश  दो  किश्तों  में  दिए  थे  जिनका  मूल्य

 लगभग  1.8  करोड़  कौर  7  करोड़  रुपये  है  ।  जबकि  पहली  किश्त  के  लगभग  ae  फालतू

 पुर्जे  मिल  हैं  शेष  पूर्व  oat  ort  हैं  ।

 क्योंकि  मिल  स्लीपर  बार  का  उत्पादन  नहीं  कर  सका  स्लीपर  प्लांट  के  उत्पादन

 पर  प्रभाव पड़ा  है  ।  जनवरी से  ज  1970  की  प्रविधि  में  स्लीपर  प्लांट  के  उत्पादन  में  गिरावट  के  कारण

 हई  हानि  का  तूमा  26.56  लाख  रुपये  है  |

 शिलाई  इस्पात  कारखाने  में  निमित  ढांचों  का  निर्यात

 2235,  श्री  देवकीनन्दन  पाटो  दिया  :  कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजी  निर्धारण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1970  में  भिलाई  इस्पात  कारखाने  से  ढांचों  की  सप्लाई  के  लिए

 सरकार  तथा  रूस  के  बीच  एक  करार पर  हस्ताक्षर  हो  गये

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 इस्पात  .  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कुष्ठ  चन्द्र

 शर  aq  1970  म्रवधि में  2,00,000  ea  संरचनात्मक ों  के  संभरण  हेतु

 22  1970  को  हिन्दुस्तान  स्टील  लीं  झ्र  सोवियत  समाजवादी  गणराज्य  संघ  के  मेसर्स

 प्रो मसी रियो  इम्पोर्ट  के  बीच  एक  समझौता  gar  था  ।  माल  मार्च  और  1970  के  बीच  दिया

 जाना  है  ।.  समझौता  किये  गये  माल  की  कीमत  और  जहाज  तक  प्रभार  का  मलय  लगभग  24  करोड़  रुपये

 1968,  1969  शौर
 1970

 में  2,00,000 टन  प्रति  वर्ष  के  हिसाब से  6,00,000  टन  संरचनात्मक

 का
 निर्यात

 करने  के  लिये  1968  में  हुए  समझौते  की  यह  भाखरी  किश्त  है  ।

 $2
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 mara  orate  तथा  निदेशकों  े  वेतनों  को  प्रतिकार  सीमा  का  उल्लंघन  करने  बवाल  समवाय

 2236,  श्री  मुहम्द  इस्माइल  :

 श्री  के०  एम०  प्रवाह  :

 शमी  कए०  रस  :

 श्री  विश्वनाथ  मेनन  :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समुदाय-कार्य  मंत्री  यह  बतान

 की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत सी  कम्पनियां  प्रबन्ध  एजेन्टों  तथा  निदेशकों  के  वेतनों

 तथा  अन्य  पूर्वाधिकारों  पर  लगायी  गई  शभ्रधिकतम  सीमा  का  उत्लंघन  कर  रही  है  :

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  के  नाम  तथा  उनकी  संख्या  कया  है  जो  इस  अधिकतम

 सीमा  का  उल्लंघन  कर  रही  wie

 इस  बारे  में  उन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  ell

 :  कम्पनी  जो  उनके  पास  मिसिल  किये  गये  तुला-पत्तों  की  संवीक्षा  करते

 को  सावधिक  रिपोर्टों से  श्रतुमोदित  पारिश्रमिक ों  की  सीमा  किसी  बड़े  पैमाने  पर  श्रतिक्रमण

 का  पता  नहीं  चलता  ।  जहां  कहीं  थोड़े  से  विषयों  में  इस  प्रकार  के  अतिक्रमण  नोटिस  में  art  तो

 निदेशकों  निदेशकों  अधिकतम  सीमा  से  परे  लिये  गये  पारिश्रमिक ों  को  वापिस

 विनियमित  कराये  जाते  हैं  ।  कुछ  में  कम्पनी  विधि  बोर्ड  के  संतुष्टीकरण  के  लिये  दिये  गये  वेध

 कारणों  ली  गई  अधिक  राशि  के  वापिस  करने  के  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है  ।

 तथा  1969  के  वर्ष  की  सुचना  संग्रह  की  जा  रही  है  व  सदन  के
 पटल

 पर  प्रस्तुत कर  दी  जायेगी  ।

 Loss  to  Depositors  due  to  Private  Firms  becoming  Bankrupt

 2237.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi
 Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  fact  that  several  private  firms  such  as  ‘Golcha
 Properties  Private  Limited,  accept  de»asits  from  the  public  and  especially  the  Govern-
 ment  employees  for  which  the  firms  promise  to  pay  interest  at  the  rate  of  12  per.cent  per  annum,

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  many  such  firms  become  bankrupt  later  on;
 (c)  whether  Government  are  also  aware  that  this  affects  the  efficiency  of  the  Government

 employees  because  the  an  nounts  saved  by  them  with  great  difficulty  are  thus  grabbed  by  big  indus-
 trialists;

 (d)  whether  Government  propose  to  make  itcompulsory  for  suchfirms  to  imsure  the
 enti  re  fund  raised  by  them  as  in  the  case  of  savings  accounts  in  the  banks:  and

 if  so,  when  and  if  not,  the  reasons  thereof,
 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri Fakhruddin  Ali  Ahmed)  :  (a)  and  (b).  Yes,  Sir.
 {c)  Government  is  not  aware  of  any  such  -instanice.
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 (d)  and  (e)  Government  have  no  such  proposal  under  consideration.  However,  the

 Reserve  Bank  of  India  issued  directions  vide  Notification  No.  DNBC.2/FD(S)-66,  dated  the

 29th  October,  1966,  and  these  directions  which  are  applicable  to  non-banking  companies  prohibit

 acceptance  of  short-term  deposits  and  lay  down  certain  ceiling  and  liquidity  requirements.  These

 directions  are  primarily  intended  to  introduce.  in  due  course.  some  discipline  among  the  com-

 panies  in  the  matter  cf  acceptance  ef  public  deposits.  The  fact  remains,  however,  that  persons
 who  deposit  their  moneys  with  such  companies  do  so  at  their  own  risk  as  such  transactions
 are  in  the  nature  of  a  contract  between  the  depositors  and  the  companies  and  in  the  event  of  de-

 fauk  in  the  repayment  of  deposits  the  depositors  would  have  to  have  recourse  to  civil  proceedings
 for  recovery  of  amounts  due  to  them.

 तकनीकी  विकास  महानिदेशक  के  विरुद्ध  जांच

 2238,  श्रीमती  सावित्री  ध्याम  :

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :

 डा०
 सुशीला

 :

 शो  कंवर  लाल  गीत  :

 क्या  आद्योगिक  रास्त  रिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मंत्री  तकनीकी  विकास

 महानिदेशक  के  विरुद्ध  जांच  के  बारे  में  9  1969  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  3213  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशक  के  विरुद्ध  अपनी  जांच

 कार्यवाही  को  इस  बीच  alan  रूप  दे  दिया

 यदि  at,  तो  विलम्ब  का  कारण  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  कपा  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य-संत्रो  फखरुद्दीन  श्रली

 :  से  पहले  उत्तर  में  बतलाए  गए  दो  उपक्रमों  से  संबंधित  आरोपों  में  विवरण

 जांच  संस् निहित  है  जो  भ्र भी  पूरी  नहीं  हुई  है  ।  जांच  चल  रही  है  ।

 15  डाउन  गोहाटी  लखनऊ  एक्सप्रेस  का  पटरी  सें  उतर  जाता

 2239,  शी  भयावन  :

 श्री  दण्ड पाणि  :

 थो  चंगलराया  नायडू
 ७

 थी  नि०  र०  भास्कर

 थी  सामिनाथन

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  8  1970  को  गोहाटी के  समीप  कैथल  कविता  स्टेशन  के

 पास  15  डाउन  गोहाटी-लखनऊ  मेल  के  दो  सवारी  डिब्बे  उलट  गये  थे  श्र  चार  अन्य  डिब्बे  पटरी  से
 उतर  गये  थे  ;

 यदि  तो  दुर्घटना के  कारण  क्या  कौर

 कुल  हानि  कितनी  हुई  तथा  दुर्घटना  में  कितने  व्यक्ति  सारे  गये
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 र्व  मंत्री  :  जी  ait

 गाड़ी  के  पटरी  से  उतरने  का  कारण  as DIMAS  था  कि  चलती हुई  गाड़ी  के  नीचे  की  रेल  पटरी

 एकाएक  गयी  थी  ।

 रेल  सम्पत्ति  को  लगभग  8,400  रुपये  की  हानि  होने  का  अ्रनुमान है है  ।

 इस  देखना  में  किसी  की  मृत्यु  नहीं  हुई  ।  लेकिन  6  व्यक्तियों  को  मामूली  चोटें  रहीं  ।

 हैवी  इंजीनियरिंग  रांची  में  काम  कर  रहे  विदेशी  विशेषज्ञ

 2240.  श्री  श्रीफल  खा

 श्री  एन०  शिवप्पा  :

 श्री  सी०  मुत्तु स्वामी  :

 श्री  रा०  रा०  सिंह  देव  :

 श्री  सीठा  लाल  मोना  :

 कया  इस्पात  TAT  भारी  इंजी  निर्धारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  रांची  स्थित  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  में  काम  कर  रहे

 चेकोस्लोवाकिया  तथा  रूस  के  तकनीकी  विशेषज्ञों  के  सम्बन्ध  में  12  1969  के  इकोनोमिक

 टाइम्स  में  छपे  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  चेकोस्लावें किया  के  विशेषज्ञ  रांची  में  काम  कर  रहे  रूसी  विशेषज्ञों

 के  विरुद्ध  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त )

 भारी  इंजीनियरी  निगम  ने  बताया  है  कि  रूसी  तथा  बैंक  विशेषज्ञों  में  कोई  वैमनस्य

 नहीं  है  झ्र  वे  पहले  की  तरह  सामान्य  रूप  से  काय  कर  रहे  हैं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 मेंडिस  work  डस  एन्ड  संनुफंबर्चारंग  कम्पनी

 2241.  श्री  जाज  फरनेन्डोज  :

 श्री  स०  मो०  बुर्जों  :

 क्या  झौंद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  dad  स्टैण्डर्ड  ड्रम

 एण्ड  बैरल  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  द्वारा  बैरल  संपत्र  को  सेबरी  से  ट्राले  ले  जाने  के  बारे  25

 1969  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  1313  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपरोक्त  प्रश्न  के  भाग  तथा  के  सम्बन्ध  में  शभ्रपेक्षित  जानकारी

 इस  ala  एकत्न  की  जा  चुकी  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 ऑद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  ा दि दि दि दि थ  मंत्री  फजरुद्दीन  झ्र्लो

 ate  अपेक्षित  जानका गे  कभी  तत्काल  उपलबध  नहीं  है  शर  उसे  शीघज्

 इकट्ठा  करने  के  प्रयास  किए जा
 aw

 द
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 रामसर  स्टैण्डर्ड  डम  एण्ड  बरल  मैनुफैक्चरिंग  बम्बई

 2242.  को  att  फरनेन्डीज  क्या  श्रौद्योगिद  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  dad  स्टैंड  ड्रम  एण्ड  वाल  मैनुफैक्चरिंग  बम्बई  के  बारे  में  2

 1969  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2342  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसेज  usd  ड्रम  एण्ड  बैरल  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  द्वारा  सेबरी  से  ares  ले
 जाई

 गई  मशीनों  तथा  उपकरणों  की  सूची  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  इस  बीच  की  जा  चुकी

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  उनके  द्वारा  सेबरी  में  ही  छोड़े  as  छोटे  ड्रमों  का  निर्माण  करने  वाले  संयंत्र  का

 ब्यौरा  भी  इक्ट्ठा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  कौर

 यदि  तो  विलम्ब के  कारण क्या  हैं  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 :  से  मे
 ०  स्टेण्डड  ड्रम  तथा  बैरल  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  द्वारा  वर्ष  1959 में  शिवड़ी

 से ट्राम्त्रे  में
 ल ेजाई  गई  मशीनों  ate  उपकरणों  की  विस्तृत  सूची  के  बारे  में  अपेक्षित  जानकारी  तथा  उसके

 बाद  उसमें  किए  गए  अधिकार  आर  शिवड़ी  के  संयंत्र  के  बारे  में  विस्तृत  जैसा  कि  पार्टी  द्वारा

 भेजा  गया  सलंग्न  उत्तर  के  विवरण  में  दिया  गया है  ।  में  रखा  गया  ।

 देखिए  टी  ०-2792/70]

 सजी  तथा  बैरल  उद्योग  में  कच्चे  साल  की  कमी

 2243.  At  जाने  फारवेन्डीज  :  क्या  औद्योगिक  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  लघू  उद्योग  में  प्रतिबन्धित  उद्योग  की  स्थापना  के  बारे में  23  1969  के

 कित  प्रश्न  संख्या  755  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कमी  तथा  बैरलਂ  उद्योग  की  समस्या  क्षमता  की  कमी  नहीं  हैं  बल्कि

 वर्तमान  एककों  को  पूर्ण  क्षमता  पर  चलाने  के  लिए  पर्याप्त  कच्चे  भाल  की  श्रनुपलबुधता

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  को  किसी  उद्यमी  को  नया  एकक  स्थापित  करने  की

 अनुमति
 न  देने

 के  बारे  में
 निदेश

 न  दिये  जाने  के
 क्या  कारण

 क्या  उपभोक्ताओं  को  ड्रमों  तथा  बैलों  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  उनको

 मिलने  वाली  स्वदेशी  अथवा  आयातित  gard  कच्चे  माल  को  छोटे  पैमाने  के  एककों  को  देने  की  अनुमति

 है  ;  अर

 घ \  यदि  तो  ऐसी  नीति  का  पालन  करने  के  बारे  में  न्याय संगतता  कया  है  ?

 औद्योगिक  श्रास्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  wall
 ौर  ड्रम  तथा  ब

 रल  उद्योग  के  लिए  आवश्यक  देशीय  कच्चे  माल  की  कमी
 हू  विदेशी  मुद्रा  स्त्रोतों  के  अनुरूप  इस  अभाव  की  पूर्ति  आयात  द्वारा  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 ०५  2  कि
 किसी  भी  वैधानिक  के  न  होने  के  कारण  ऐसे  उचारो  छाट  प  मान

 के  एककों  के  गठन
 पर

 बन्ध  लगाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करना  कठिन  है  यद्यपि  सरकार  ऐसे  एककों  के  गठन  को  हतोत्साहित

 करने  के  उद्देश्य  मे  उन्हें  आयात  किए  जाने  वाले  कच्चे  माल  तथा  पुर्जों  कं  देश  में  कम  उपलब्ध  होने

 वाले  माल  के  लिए  सरकारी  सहायता  नहीं  देती  है  ।

 ड्रमों  तथा  बै  रलों  के  निर्माण  के  लिए  देश  में  मिलने  वाले  इस्पात  का  आवंटन

 एककों  में  निर्माण  सम्बन्धी  उपलबध  सुविचारों  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जाता है  ।  चालू  ग्रायात  नीति

 केअनुसार  उन  उपभोक्त ग्र ों  को  भी  जिनके  पास  भ्र पना  निर्माण  करने  का  संयंत्र  नहीं  है  अपनी

 तदनुसार  भ्र पनी  रुचि  के  ड्रम  तथा  ब  रल  बनवाने  के  लिए  इस्पात  चादरों  की  आयात  की  अनुमति  दी  जाती

 है  ।

 रेलवे  कर्मचारियों  को  वर्दी  की  सप्लाई

 2244.  श्री  do  कठ  गोपालन  :

 श्री  qo  गोपालन

 श्री  गणेशा

 श्री  सत्य  नारायण fae  :

 रेलवे  मंत्री  रेलवे  कर्मचारियों  को  वर्दी  की  सप्लाई  के  बारे  में  9  1969  के

 म्तारांकित प्रश्न संख्या प्रश्न  संख्या  3279  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्दी  समिति  ने  रेलवे  कर्मचारियों  की  वर्दी  की  सप्लाई  सम्बन्धी  अपनी

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  कौर

 ,
 यदि  तो  इसके  कब  तक  पेश  किये  जाने  की  संभावना  है  कौर  विलम्ब  का

 कारण

 रेलवे  मंत्री  :  से  वर्दीसमित्ति  की  रिपोर्ट  4-3-70  को  सिल

 गयी
 थी

 ate  भ्र भी  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 गैर-सरकारी  समवायों  द्वारा  नया  पूंजी  निवेश

 2245.  श्री  न०  कठ  सांघी  :  क्या  औद्योगिक  श्रान्त  रिक
 व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गैर-सरकारी सेवायों  द्वारा  1969 को  समाप्त  हुए
 6  महीनों में  कुल  कितनी

 गई
 पूंजी  निवेश  किया  गया  ;  शौर

 क्या  इन  आंकड़ो ंमें  1969  के  इन  आंकड़ों की  अपेक्षा  काफी  गिरावट  ae है  शौर
 यदि  तो

 इस  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  श्रास्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्प  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 :  31  1969  को  पैट-मास  wats  के  प्रदत्त  पूंजी  में  वृद्धि  के

 पूंजी  सुरक्षित  पूंजीकरण को  छोड़  निजी  निगम  क्षेत्र  19.64  करोड़
 रुपयों था

 57



 Written  Answers  March
 10,  1970

 वास्तव  निजी  निगम  क्षेत्र तरकी  हयय  की  प्रदत्त  पूंजी  31

 69  की  फैट-मास  श्रीवास  समाप्ति  गत  वर्ष  की  इसी  mata के  16.35  रुपयों  के  इसी  प्रकार

 के  ऑ्रांकडों  की  3.29  करोड  रुपये  अधिक  ्

 घ्न्न्य  रेलवे  यातायात  लेखा  दिल्ली  में  की  पदावनति

 2246.  श्रीमती  सीला  गोपालन

 श्री  नम्बियार

 श्री  विश्वनाथ  सेना

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  रेलवे  के  दिल्‍ली रि स्थित  ्य  रेलवे  यातायात  लेख  कार्यालय  में  12

 1961 के  रेलवे  बाइ  के  पत्र  संख्या  Fo  एम ०  आई ०  /  39  में  दिये गये  wart

 के  भ्रनसार  कल  कितने  की  पदावनति  की  गई  थीं

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  बोर्ड  ने  12  196  के  उपर्युक्त पत्र  के  प्रसार

 इस  प्रकार  पदावनति  किये  गये  कर्मचारियों  को  यथास्थिति  रखने  के  लिए  3  1969  के  अपने

 qa  संख्या  fo  61  पी०  एम०  श्राई०/ 39  के  द्वारा  अनुदेश  जारी  किये  थे

 यदि  तो  क्या  सम्बन्धित  क्यारियों  को  बोले  के  3  1962  के  पत्र

 के  श्रीनगर  प्रो फार्मा  निर्धारण  का  लाभ  दिया  गया  wie

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  segue  कर्मचारियों  के  साथ  न्याय  करन

 के  लिये  सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेलवे  मंत्री  दो

 जी  नहीं  ।  चूंकि  वर्तमान  श्रनदेशों  में  वेतन  के  प्रोफार्मा  नियंत्रण  की  व्यवस्था  नहीं

 सवाल  नहीं  उठता  |

 क़न्दील  समाज  कल्याण  ats  के  सचिव  को  नियत  करने  की  प्रक्रिया

 2247,  को  सी ०  मत स्वामी

 श्री  धन  दीपा

 शी  रा०  Flo  जमीन

 श्री  मीठा  लाल  मीना

 श्री  दे०

 क्या  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोड़ो  के  सचिव  के  पद  पर  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्ति

 की  जाती है  ;

 यदि  तो
 क्या  सरकार  ने  इस  पद  पर  नियुक्ति  करने  के  बारे  में  कोई  बनाये

 कौर  यदि  तो  क्या  उसकी  उक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  कौर

 )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  कौर  एसे  नियम  कब  बनाये  जायेंगे

 58



 19  1891  अप  दधि  लिखित  उत्तर

 विधि
 मंत्रालय  कौर  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य

 मंत्रो  डाक्टर  मती )  फॉरेन
 जो

 ~
 al,

 नहीं  ।

 केन्द्रीय समाज  कल्याण  srs  के  परमाणु  से  भर्ती  नियम  बनाये  जा  रहे  हैं  ।

 टाटा  अ्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  का  wafers  scr

 2245.  श्री  भगवान  दास  :

 श्री  पी०  राममूर्ति  :

 श्री  मुहमद  इसमाइल  :

 श्री  उमा  नाथ  :

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजी  निर्वाचन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  टाटा  श्रीधरन  एण्ड  स्टील  जमशेदपुर  अपने  संयंत्र  का  ग्राधुनिकीकरण
 करूगा  ;

 यदि  तो  प्रबन्धकों  का  इस  सम्बन्ध  में  फीस  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  का  विचार

 ्  अपर

 इन  उपायों  का  संयंत्र  को  रोजगार  स्थिति  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 टाटा  इंडस्ट्रीज  प्राइवेट  लि०  जो
 के

 मैनेजिंग  एजेंट  सरकार  को  सूचना  दी

 है
 कि  टीकों  भ्र पने  कारखाने  के  आधुनिकीकरण  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 के  इस  प्रस्ताव  में  एक नई  प्लेट  मिल  की  स्थापना  कौर  45 वर्ष  पुरानी  वर्तमान

 स्टील  मैटिंग  शाप  का  प्रतिस्थापन  शामिल  है  |

 aro
 उन्होंने  सुचना  दी  है  कि  वर्तमान  इकाइयों  के  बन्द  ale  से  जो  श्रमिक  निर्मुक्त  होंगे

 उन्हें  कई  इकाइयों  में  लगाया  जायेगा  |

 पश्चिम  तथा  उत्तर  रेलवे  के  लेखा  तमंचा  रियों  की  asa

 2249.  श्री  भगवान  दास  :

 श्री  नस्थ्रियार  :

 श्री  सत्यनारायण  सिह

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  दिल्ली  किशन  गंज  में  पश्चिम  तथा  उत्तर  रेलवे  के  लेखा  कर्मचारियों  की

 22  1969  को  हुई  विशाल  बैक  में  पारित  एक  संकल्प  प्राप्त  gat है  जिसमें  रेलवे  बोड़  द्वारा

 दिनांक  25  1969  की  पत्न  संख्या  एक  ०एम  99  द्वारा  जारी

 किये  गये  प्रादेशों  को  रह  करने  की  मांग  की  गई  कौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  हां  ।

 कुल  मिलाकर  कर्मचारियों  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  भ्रादेशों  को  रद  करना
 सरकार  अवश्यक  नहीं  समझती  |
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 काय अन्य  रेलवे  यातायात  an  दिल्‍ली  (afra
 के

 तमंचा  रियों  को  मानदेय

 2250.  श्री  भगवान  दास  :

 श्री  पी०  पी०  एथोस  :

 श्री  विश्वनाथ  मनन  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  ग्रन्थ  रेलवे  यातायात  लेखा  दिल्ली  के  कर्मचारियों

 को  मानदेय  के  बारे  में  9  1969  के  Daria TIA Feat प्रश्न  संख्या  3292  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  मामले  की  इस  बीच  जांच  कर  ली  गई  है  कौर  इस  पर  निर्णय  कर  लिया  गया

 &  सनौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं ग्र ौर  कब  तक  ata  निर्णय  कर  लिया

 जायेगा

 रेलवे  मंत्री  :  जी  स्थिति  की  समीक्षा  की  गयी  है  ae  मूल  रूप

 से  प्रस्तावित  मानदेय  की  रकम  की  मंजूरी  दे  दी  गयी  है

 सवाल  नहीं  उठता  |

 मणिपुर  में  कागज  मिल

 2251.  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  :  क्या  प्रौद्योगिक  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मंत्री  मणिपुर  में  एक  कागज  मिल  स्थापित  करने  के  बारे  में  11  1969  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  2576  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस  मामले  में
 इस

 बीच  afer  निर्णय  ले  लिया  गया  कौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 आद्योगिक  अन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 हमद )  नहीं  ।

 चतु  पंचवर्षीय  योजना  में  मणिपुर  में  खोज  कौर  उस  खोज  के  परिणामस्वरूप  एक

 या  इस  से  अधिक  परियोजनाओं  में  जिनमें  कागज  का  कारखाना  भी  सम्मिलित  में  आंशिक  विनियोजन

 के  हेतु  50
 लाख  रुपये

 की
 व्यवस्था

 की
 गई  है

 ।
 खोज  में

 की
 गई  प्रगति  मणिपुर सरकार  से  प्रतीक्षित

 है  ।

 Substitute  Railway  Employees  in  Danapur  Division  (Eastern  Railway)

 2252.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  Department-wise  number  of  the  substitute  Railway  employees  in  the  Danapur
 Division  of  the  Eastern  Railway:

 (b)  the  minimum  and  maximum  hours  of  duty  of  those  employees;
 (c)  the  reasons  and  justification  for  keeping  them  as  substitutes  for  such  a  long  period;

 whether  it  is  a  fact  that  the  Railway  Officers  are  mai
 is  a  great  disconte  OUT tm

 ह  amono  the  ly  responsible  for  this  and  there
 among  the  employees  against  them;  and
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 (e)  if  so,  the  remedial  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  (a)  to  (6).  The  information  is  being  collected

 and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha.

 Demand  for  taking  of  Oath  of  Allegiance  towards  Principles  of  prohibition  by  M.Ps.  and  Legis-

 lators

 2253.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be

 Pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Gandhi  Centenary  International  Prohibition  Conference
 held  in  Dethi  towards  the  end  of  January,  1970  had  passed  a  Resolution  wherein  a  demand  has

 een  made  to  Government  that  it  should  be  made  compulsory  for  the  Members  of  Parliament
 and  Legislators  to  take  oath  of  allegiance  towards  principles  of  prohibition  along  with  oath  of

 allegiance  to  the  Constitution;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of  Social  Welfare

 [Dr.  (Smt.)  Phulrenu  Guha]  :  (a)  The  relevant  recommendation  of  the  Conference  reads  as
 follows

 should  amend  the  election  Law  and  rules  so  as  to  require  the  candida-
 tes  for  election  to  Parliament  or  the  State  legislatures  to  subscribe  allegiance  not

 only  to  the  Constitution  of  India  in  general,  but  also  to  the  principles  contained
 in  the  Fundamental  Rights  and  Directive  Principles,  particularly  concerning

 (0)  The  Resolution  of  the  Conference  is  under  examination.

 छोटी  ates  स्टेशन  रेलवे  के  कर्मचारियों
 का  बीमार  होना

 2254,  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेलवे  र्म त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  15  1970  को  कोटा  डिवीजन  रेलवे  )  के

 छोटी  कोदई  स्टेशन  के  सारे  क्मेंचारी  बीपारी की  छुट्टी  पर  चले  गये

 यदि  तो  ऐसी  सामूहिक  बीमारी  के  क्या  कारण

 इसके  कारण  जिन  गाड़ियों  को  रुकना  पड़ा  उन  का  पूरा  व्यौरा  क्या

 क्या  कर्मचारियों  ने  जीवन  की  परमावश्यक  सुविधाओं  को  प्राप्त  करने  के  लिये  यह

 कार्यवाही  की  थी  तौर  यदि  तो  क्या  उन  की  मांगों  को  पुरा  कर  लिया  गया  कौर

 (=)  क्या  सरकार  का  विचार  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  15-1-1970 के  अपराह्न  में  10  कर्मचारी  बीमारी

 के  जैसा  कि  उन्होंने  छुट्टी  पर  चने  गये  थे  ।

 द  थ ee  कारण  केवल  यह  था  कि  पानी  सम्बन्धी  कछ  कठिनाई  थी  |

 ग्यारह  गाड़ियों  को  सात  मिनट से  लेकर  पन्द्रह  मिनट  तक  रुके  रहना  पड़ा  क्योंकि  अन्य
 स्टेशनों  से  कर्मचारियों  को  वहां  तैनात  करना  पड़ा  |
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 इदत  को  देखते  हुए  कोई  ग्रुप  मांग  पूरी  किये  जाने  का  प्रश्न  नहीं  ्  पानी

 सम्बन्धी  समस्या  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 न ~ |  )  डाक्टरी  ग्रा घार  पर  छुट्टी  देने  के  वारे  में  रेल-प्रशासन  नियमानुसार  सामान्य  कार्रवाई

 कर  रहा  है  |

 रेलवे  कर्मचारियों  की  उपलब्धियों  में  विषमताओं  को  कम  करता

 2255.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :

 att  जीमो  विश्वास  :

 या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  )  क्या  निम्न  तथा  उच्च  श्रेणी  के  रेलवे  कर्मचारियों  की  उपलब्धियों  में
 विषमताश्रों

 को  कम  करने  के  लिये  कोई  सुझाव  सरकार  के  समक्ष  कौर a

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  कौर  रेल  कर्मचारियों  सहित  केन्द्रीय  सरकार  के

 कर्मचारियों  की  सभी  कोटियों  की  परिस्थियों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  एक  वेतन

 आयोग  स्थापित  करने  का  पहले  से  ही  विनिश्चय  किया  जा  चका  है  |

 यातायात  लेखा  दिल्‍ली  में  ग्रेड  दो  के  पलकों  की  पदोन्नति

 2256.  श्री  ई०  के०  ताय नार  :

 थ्रो  के०  एस०  श्रब्नाहम  :

 श्री  क०  रसानी  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यातायात  लेखा  दिल्‍ली  (  उत्तर  रेलव े)  ग्रेड  एक  के  क्लर्कों  की

 पदोन्नति  के  सम्बन्ध  में  9  1969  के  झ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  3344  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  ग्रह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यातायात  लेखा  वरिष्ठता  एकक  उत्तर  दिल्ली  किशन  गंज

 में  ग्रेड  एक  के  क्लर्कों  के  सब  हैड  तथा  टो  ०  ग्राहक  के  पदों  पर  पदोन्नत  हो  जाने  के  फलस्वरूप  रिक्त

 पदों  पर  ग्रेड  दो  के  पलकों  को  पदोन्नत  न  किये  जाने  के  बारे  में  दिनांक  24  1969  का  कोई

 ग्रम्यावेदन  प्राप्त  ओप्रा  शौर

 यदि  तो  रिक्त  स्थानों  पर  पात्र  कर्मचारियों को  पदोन्नत  करके  उनके  प्रति  न्याय

 करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 सवाल  न  गी  उठता  ।

 परचम  रेलवे  के  wey  रेलवे  यातायात  लेखा  कार्यालय  में  फालतू  कमंचारियों  को  खपाना

 2257.  श्री  ई०  Fo  नयनार

 श्री  सो ०  Fo  चक्रपाणी  :

 शनी  fro  Fo  मोहक  :

 क्या  रेलवे  कन्नी  पश्चिम  रेलवे  के  ger  रेलवे  यातायात  लेखा  कार्यालय  में  फालतू  कर्मचारियों
 क  खपाने  के  बारे  में  2

 10
 ig  69  के

 पता  रोहित  प्रश्न  संख्या  2398  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  थ्फ्
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 मनाता

 क्या  इस  माता  में  इस  ars  afaa  निर्णय  कर  दिया  गया है  कौर

 यदि  कोई
 1

 ह्  ता  उसका  क्या  कारण हैं  सौर  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्गंध

 कत  तक
 कर  लिया  जायेगा

 ?

 रेलवे  मंत्री  )  जी  नहीं  ।

 इस  माथ  र  प्रभो  विवार  ह  रहा है
 शौर  उस  सम्बन्ध  में  यथा  गर्मी

 शास्  निर्णय

 किया  जायेगा

 Officers  working  against  Posts  carrying  / Additia: at dditional  Pe  cuniary  benefits

 2258,  Shri  Molahu  Prashad  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  stzte

 (a)  the  category-wise  number  of  officers  who  have  been  working  on  the  posts  carrying
 extfa  gains  continuously  for  three  years  in  the  various  Departments  and  Attached  Officers  under
 his  Ministry;  and

 (b)  the  reasons  for  which  they  have  not  been  transferred  to  other  places  in  accordance
 with  the  provisions  contained  in  the  Home  Ministry’s  D.O.  letter  No.  11/3/57-O&M  dated  the
 6th  September,  1957  ?

 41440 प् ५14  on  is  being  collected The
 >

 Minister  of  Railways  (Shri  Nanda) :  (a)  &  (b).  The  info
 and  will b  2  laid  on  the  table  of  the  Sabha

 Working  on  a  Post  carrying  extra  gains  for  three  year:

 225  Shri  Molahu  Prashad  Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleas-
 ed  to  state

 (a)  the  category-wise  nunyber  of  officers  who  have  been  wor  kino  on Alily,  Vil  the  posts  carrying
 cxtra  gains  continuously  for  three  years  i  the  various  departments  and  attached  offices  under
 his  Ministry;  and

 (b)  the  reas  ons  for  which  they  have  not  been  transferred  to  other  places  in  accordance
 with  the  provisions  in  the  Home  Ministry’s  D.O.  letter  No.  11/3/57-O&M,  dated  the
 6th  September,  1957  ?

 The  Minister  of  State  in  the  M  nistry  of  Law  and  in  the  Department  of  Social  Welfare
 (Dr.  (Smt.)  Phulrenu

 Guha]
 :  (a)  and  (b),  A  statement  giving  the  tequisi  information

 is  attached.  [Placed  in  Library]  See  N35

 Security  arrangements  and  Posting  of  Police  on  the  Trains

 2261.  Shri  Molahu  Prashad  Will  the  Minista:  of  Railways  be  pleased  to-refer  to  the
 Question  reply  given  to  Unstarred  No.  5013  on  the  23rd  December,  1969  regarding  report
 Committee  of  the  High-powered  Divisional  Superintendent’s  Office,  Lucknow  and  state

 (a)  whether  a  decision  has  since  been  taken  by  Government  on  the  recommendations
 of  tae  High- ~Powered  Committee  in  regard  to  security  arrangements  in,  and  posting  of  Police
 on,  the  trains  w  hich  were  under  consideration  of  Gz  »vernment;

 (b)  if  so,  the  complete  details  the’  1८01:  and

 (c)  if  mot,  the  reasons  for  the  delay  ?

 3/Lok  Sabha/70—  {1
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 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  (a)  and  As  already  stated  in  reply  to

 Unstarred  Question  No.  2486  on  11-3-1969  and  1208  on  29-7-1969,  no  High  Powered  Com-

 mittee  as  such  was  set-up  for  the  Office  of  the  Divisionz1  Superintendent,  Lucknow  However

 the  cone  referred  to  in  reply  to  Unstarred  Question  No.  5013  en  23-i2-1969,  has  made  some

 recomnendaticns  relating  to  security  arrangements  in  trains,  and  the  same  are  still  under

 consideration  of  the  Government  This  Committee  has  not  made  anv  recommendation  in

 {rains regard  to  the  posting  of  ‘Police’  on  goods  or  passenger

 The  recommendations  require  detailed  scrutiny  and  consultation  with  different  Minis-

 tries;Departments  which  takes  time

 पूर्वी  रेलवे  में  खले  माल डिब्बों  का  पता  चलना

 2261.  श्री  Ho  हात्दर

 श्री  मज़हरी  महतो

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु

 कण  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1968-69  में  पूर्वी  रेलवे  के  पूरक-पूरक  प्रत्येक  डिवीजन  में  कितने  खुले

 डिब्बों  का  पता  चला  तथा  50  रुपये  से  अधिक  की  कितनी  कमी  की  घोषणा  की

 ब्र  1968-69  में  पूर्वी  रेलवे  के  पदक-पाक  प्रत्येक  डिवीजन  में  कितने  डी०  डा०

 aaa  जारी  किये  गए

 क्या  उर रोका  भाग  कौर  में  निर्दिष्ट  सभी  मामले  पंजीकृत  कर  दिय  गय

 ना  रिपोर्ट  कर  दी  गई हैं  तथा  पूर्वी  रेलवे  के  TAFT h  प्रत्येक  डिवीजन  द्वारा  पुलिस  में  प्रथम  सुच

 अर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 रेलवे  मंत्री  (att  )  से  सुचना  इकट्ठी  की  दी  है  शौर  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ट्यूब  रेलवे  हारा  तंज  गति  से  यात्रा

 2262.  श्री  स०  ०  सामन्त  :  क्या  रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  ध्यान  नौवत  तथा  परिवहन  मंत्रालय  के  सलाहकार  प्रा

 एल०  to  नेल्सन  के  इस  आशय  के  सुझाव  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  यातायात  नियंत्रण  की  वर्तमान

 प्रणाली  को  बदल  कर  तथा  समय  को  eqQ  जाने  से  रोक  कर  ट्यूब  रेलवे  से  तेज  गति  से  यात्रा  ढारा

 दिन  att  जाने  घण्टों  को  कम  कर  श्रुति  घर  से  काम  के  स्थान  पर  प्रतिदिन  जाते  जाने  में  चाहें  कोई

 सरकारी  कर्मचारी  हो  अश्वा  म्रौसतन  दो  से  तीन  घण्टों  की  बचत  कर  ग्रसित  दक्षता

 सुनिश्चित  की  जा  सकती है  wert  कि  हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  पीठ  3,  कालम  5  कद यार  6  इन
 0.0

 चिर  faé  शीर्षक  के  श्रन्तगत  कहा  गया है  कौर  यदि  तो  बड़े  नगरों  में  ट्यूब  रेलवे  को  व्यवस्था

 करने  के  लिए  योजना  बनाने है eg  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ौर

 क्या  उसका  मंत्रालय  ट्यूब  रेलवे  वधवा  सर्कुलर  ae  के  प्रत्तावीं  पर  पहले  ही  विचार
 कर  रहा  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है और  उन्हें  कार्यरूप अ  द  व  ठ  देने  के  सामने में  कितनी  प्रगति

 हुई  है
 ?
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 रेलवे  मंत्री  :  ह  1970  के  टाइम्सਂ
 में  प्रकाशित

 महानगर  परवीन
 के  सवाल पर  प्रो  ०  एन०  ए०  हनुमान  के  सुझाव की  पत्र  मंत्रालय  दय  ध्यान  दिलासा

 = गया  |

 योजना  आयोग  1965  में  महानगर  परिवहन  के  सम्बन्ध  में  एक  म्रध्ययन  दल
 नियवत भ्च्न

 किया

 था  जिसके  विचारार्थ  विषय  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 दिल्‍ली  मद्रास  के  लिए  बृहत  द्रुत  परिवहन  प्रणाली  रेल

 प्रणाली  )
 के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  श्रमिक  शव यता  श्श् ययन  की  जिम्मेदारों  भारतीय  रेलों  पर  डाली

 गयी  है  ।

 (a)  दिल्‍ली  wiz  दास  की  परिवहन  सम्बन्धी  समस्याओं  पर  महानगर
 दल  (Wo  qo

 = °)  ने
 पानी  अन्तरिम  रिपोर्ट  ae  कलकत्ता  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  रिपो

 (Mo  To  Zo  नें  कलकत्ता  बम्बई  रार  मद्रास  के  यातायात  कौर  परिवहन  का  व्यापक  अध्ययन

 करने  का  काम  समृद्ध  राज्य  सरकारों  के  समीकरणों  को  सौंप  दिया  है  !  दिल्‍ली  के  लिए  इस  प्रकार  का

 म्रध्ययन  करने  का  काम  केन्द्रीय  सड़क  ग्रनुसंघान  संस्थान  को  सौंपा  गया  है  ।  कलकत्ता  के  लिए  यातायात

 सम्बन्धी  अध्ययन  पूरा  हो  गया  है  ।  भ्रमण  तीन  नगरों  के  लिए  श्रध्ययत  अभी  पूरे  होने  बाकी  हैं  ।

 महानगर  परिवहन  दल  ने  जो  mena  किया  उससे  निम्नलिखित  बातें  सामने  करायी

 क

 i if (  )  दिल्‍ली  अर  मद्रास  की  ग्रन्तनंगरीय  परिवहन  सम्बन्धी

 तारों  को  पूरा  करने  के  लिए  बृहत  द्रुत  परिवहन  प्रणाली  रेल  प्रणाली ) ह
 की  व्यवस्था  करना  जरूरी  है

 (2)  इनमें  से  प्रत्येक  नगर  के  लिए  सबसे  उपयुक्त  किस्म  की  बृहत  ga  परिवहन  प्रणाली

 के  सम्बन्ध  में  विनिश्वय  करने  के  लिए  तकनीकी--श्रमिक  अध्ययन  करना  होगा  ।

 रेल  प्रसाधनों  ने  कलकत्ता  कौर  बम्बई  में  महानगर  परिवहन  संगठन  स्थापित  कर  दिया  है

 ताकि  इन  दोनों  नगरों  के  लिए  बृहत  द्रुत  परिवहन  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में
 तकनी  की-प्राधिक-राम्यता  अध्ययन

 किये  जा  सकें  ।

 दिल्‍ली  अर  मद्रास  के  लिए  यातायात  ate  परिवहन  सम्बन्धी  व्यापक  अध्ययन  के  परिणाम

 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 योजना  आयोग  का  महानगर

 परिवहन  दल

 feat  fara

 मद्रास  भ्र ौर  दिल्‍ली  के  नगरों  की  वर्तमान  श्रावश्यकता्ों  के  सन्दर्भ
 में  सड़क  परिवहन  wie  रेल  परिवहन  सहित  परिवहन  की  वर्तमान  सुविधाश्रों  की  पर्याप्तता  कौर

 सीमितता  का

 महानगरीय  विकास  तौर  वाणिज्यिक  और  अन्य  गतिविधियों  वही  समग्र
 योजनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  नगरों  में  सवारों  ate  माल  परिवहन  की  दीर्घकालिक
 जाएं  सुनिश्चित
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 परिवहन  के  साधनों मंकी  प्रावश्यक  IEG  a  qa  =  के  जिए  विभिन्‍न

 वों  को  व्यास  ड्ारिकता  का  म्रथ्ययन  करना  करो र  अपेक्षित  सुविधाओं  के  विकास  के  लि  जिसमें  लागत

 ate  प्रति
 कल

 के  घन  लगाते  के  उपाय  कौर  निष्पादन  को  यो  जना  शामिल  चरणबद्ध

 सर्प  की  सिफारिश  कर

 महानगर  परिवहन  सेवायों  के  परिचालन  के  लिए  उपयुक्त  प्रगासी  स्कोर  ग्रहण  प्रबन्ध

 सूझना

 fo  rr:
 ऐसी  a  सय  TORT  रगें  का करना  जो  ग्रावश्यक  समझी  जायें  |

 इस्पात  सम्बन्धी  भूगतान  की  बातों  पर  इंजीनियरी  एककों  को  असंतोष

 2263  श्री  qoqo  सामन्त

 श्री  ज्योति  बसु

 श्री  सत्य  नारायण  fag

 कया  इस्लाम  तथ  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रो  यह  बताते  को  क़ता  करेंगे  कि

 ज  a4 jyo7  0  के  इकानामिक  में (%)  क्या  सरकार  का  ध्यान  16

 सम्बन्धों  भुगतान  की  शर्तों  पर  इंजीनियरी  एककों  को  असन्तोष  बक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  हुये  समाचार
 र

 की  कौर  चिल्लाया  गया  अर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 इस्पात  तथा  भारों  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र

 )  हां

 ग्र दाय गी  की  शर्तों  संबंधी  प्रणाली  कारखाने  ate  खरोदारों  की  जायसी  बात

 जिन  पर  सरकार  स्रष्टा  सबकत  संपत्र  समिति  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 तमिल  ate  द्वारा  इस्पात  पर  प्रतिबन्ध

 2264.  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  दाह  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 सें  बिना क्या  यह  सच  है  कि  तमिलनाडू  सरकार  ने  हाल  4  |  कि  लि  ३  2  परमिट  के  इस्पात  की  दुर्लभ

 किस्मों  के  देने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  ;

 यदि  क्या  इस्पात  पर  से  नियंत्रण  हटा  लिये जाने  के  बाद बनी  भा  बाद  तमिलनाडु  सरकार

 को  ऐसे  wer  जारी  करने
 का

 अधिकार  कौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा

 को  गई  उपचारात्मक  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 (#)  से  सूचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 डाइनिंग  ee एण्ड

 2265.  att  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  az  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 ५
 क्या  यह  सच  है  कि  31  1969  तक  माइनिंग  एण्ड  स्लाइड  मशीनरी

 दुर्गापुर  को  हुई
 मुन

 हानि  ने  उक्त  उपक्र  की  ऋत  गेयर  इजी  को  समाप्त  कर  दिया

 क्या  चान वर  में  कुछ  ae  हानि  होने  की  सम्भावना  है  शौर  यदि  तो  उनका  ग्रनुमान

 क्या हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  उपक्रम  के  गत  तीन  वर्षों  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  से  यह  पत्ता

 चला  है  ि  हानि  को  समाप्त  करने  अथवा  कम  से  कम  उसे  कम  करने  के  लिये  कुछ  विविध  को  यो  जना

 बनाई  जा  रही  कौर

 यदि  at.  ता  विविधीकरण  योजनाओं  के  ar  में ग्य  तक  क्या  लोग  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजी  निर्वा  रग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  31

 1969  तक  कारखाने  को  कन  20.16  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  जबकि  31  1969

 को  कंपती  ऑ्रभिदत्त  पंजी  19.06  करोड़  रुपये  की  थी  ।

 वर्ष  1968-69  की  638.69  लख  रुपये  की  हानि  की  तुलना  में  वर्ष  1969-70

 में  526.61  लाख  रुपे  की  हानि  होने  का  अनुमान  है  ।

 हां  ।

 कंपनी
 ने  कूछ  ऐसी  वस्तुतया  का  निर्माण  प्रारंभ  कर  दिया  है  जिनकी  कूछ  सांग  है  ।

 में  बंदरगाहों  पर  किये  माल  को  झ्र धिक  परिमाण  में  लादने  भोर  उतारने  के  कोयला  शासन

 शालाओं  में  काम  बात  वाले  हाइड्रोलिक  फ़िगन  गढ़ाई  झ्र  संरचनात्मक

 संबंधो  उपकरण  शामिल  हैं  ।

 बोकारों  इस्पात  कारखाने  को  हैवी  इंजीनिर्धारंग  कारपोरेशन  द्वारा  उपकरणों  की  सप्लाई

 2266.  श्री  बीरेन्द्र  कुमार  शाह  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  बोकारों  इस्पात  कारखाने  को  उपकरणों  की  सप्लाई के  लिये  हैवी  इंजीनियरिंग
 का  रोरेर  रांची  द्वारा  सल  रूप  में  दी  गई  समय  सूची  का  ब्यौरा  कया  है  ग्रोवर  इस  ग्रंथसूची  के  अनुसार

 क्या  वास्तविक कार्य  हुआ  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी
 इंजी  निर्धारित

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  )  :  9
 1969  को  बोकारो  स्टील  लि०  ae  भारी  इंजीनियरी  निगम  के  बीच  हुए  करार  के  भ्रनुसार  भारी
 इंजीनियरी  निगम  को  दिसम्बर  1971  के  sd  तक  लगभग  72,000  टन  उपकरण  कौर  27,210
 टन  इस्पात  संरचनात्मक  रा प्लाई  करने  थे  ।  प्रदान  के  क्रमिक  कार्यक्रम  के  म्रनुसार  जनवरी  1970  के
 गर्त  तक  19,200  टन  उपकरणों  कौर  23,600  टन  संरचनात्मक ों  की  आपूर्ति  हो  जानी  चाहिए
 थी

 ।
 वास्तव

 में
 जनवरी  1970 के  अंत  तक  10,840 टन  उपकरणों  प्रौर  20  7520  टन  संरचनात्मक

 प्राप्त  हुए  हैं  ।
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 उत्तर  रेलवे  यातायात  लेखा  दिल्ली  किशनगंज  में  कल्क
 ग्रेड  एक  के  पदों  पर  पदोर्न्ता  तत

 2267  श्री  प०

 श्री  पी०  रामर्मात  :

 श्री  महम्मद  इस्माइल  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  (1)  कर्मचारियों  के  उच्च  पदों पर  पदोन्नत  किये  जाने  अथवा

 (2)  कर्मचारियों  के  30  दिन  से  ग्रसित  दिनों  के  लिये  छुट्टी  पर  जाने के  कारण  रिक्त  हुए  कलक

 ग्रेड  1  संवर्ग  के  पदों  पर  उत्तर  रेलवे  ara  लेखा  वरिष्ठता  दिल्‍ली  किशनगंज  में  किसी  को

 शी  पदोन्नत  नहीं  किया  गया  wir

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  कर्मचारियों  की  उनके  पदोन्नति  के  उचित

 अधिकार  से  वंचित  रखने  के  लिये  उत्तर  रेलवे  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  :  (1)  कौर  (2)  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  गैर-सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्रों  में  रिक्त  पदों  के  आरक्षण  के  लिए  विधान

 2268.  श्री  WeMo  प्रसाद  :

 श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा

 करा  fata  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यट  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  विधान  बनाने  का  है  जिसके  ead  गैर-सरकारी

 कौर  सरकारी  क्षेत्नों  के  नियोजकों  के  लिये  अपना  फर्मों  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिये  रिक्त  पदों  की  एक

 निश्चित  प्र तीव्रता  आरक्षित  करना  अनिवार्य  होगा  ;  तौ

 दि  तो  सरकार  द्वारा  ऐसी  कार्यवाही  कब  तक  की  जायेगी  ?

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में
 राज्य  मन्त्री  )  फलरणु थि

 तथा  सरकार  विकलांग  व्यवितयों  के  खोली  जगहें  ग्रा रक्षित  करने  की  सम्भावना  के  बारे

 में  सम्बन्धित  धमाका  रियों  के  साथ  परामर्श  कर  रही  है  |

 मध्य  रेलवे  में  असिस्टेंट  इंस्पेक्टर  श्राफ  वैसे  तथा  हाउस  मिस्त्री  के  पदों  में  aaa
 ह

 2269.  श्री  रामस्वरूप  विद्यार्थी  :  क्या  tad  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  पक

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  रेलवे  में  निर्माण  शाखा  के  लिये  आरक्षित  असिस्टन्ट  इन्सपेक्टर

 साफ  बक्से  के  स्थायी  पदों  की  संख्या  172  ग्रोवर

 यदि  तो  उक्त  रेलवे  में  निर्माण  शाखा  के  लिये  आरक्षित  बक्स  मिस्त्रियों  के

 स्थायी  पदों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  इन  दो  संवर्गों  में  अनुपात  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  :  जी  101  पद  हैं  ।

 (@)  कासं  मिस्त्रियों  की  कोटि  में  निर्माण  ग्रा रक्षित  (Construction  Reserve)  के  कोई
 स्थायी  पद  नहीं

 रेलवे  बोर्ड  द्वारा  1968  में  आयोजित  ए  परीक्षा
 2270.  श्री  रामस्वरूप  विद्यालयों  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  tad  बोर्ड  द्वारा  1968  में  AT)  जित  अपेंडिक्स  पा  ए
 परीक्षा  में  weal  पर  श्रद्धा  रित  बुक-कीपिंग  विषय  के  प्रश्न-पत्र  में  1 qv  00  अंकों में  से  40  तक  वाला
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 बैलेंस-गिट
 सम्बन्धी  उक  प्रश्न  पूछा  गया  था  तथा  इस  प्रश  के  कारण  इस  परीक्षा  i  पाम  होने  वाले

 शादियों  की  प्रतिशतता  गत  वर्ष की  परीक्षा  की  तुलना  में  कम  रही  ;

 क्या  war  लेखा-पद्धति  रेलवे  अथवा  अन्य  विभागों  में  अतर  भी  प्रचलित  हे

 करार
 यदि  तो  ऐसा  प्रश्न  पुछना  कहां  तक  न्यायसंगत  है  :

 क्या  सरकार  को  मालूम
 है  कि  बुक-कीपिंग  के  इस  गतिविधि  अध्याय  सम्बन्धी  प्रश्न  के

 कारण  रेलवे  के  लेना  कमंचारियों  में  बड़ा  असन्तोष  फैला  है  कौर  यदि  तो  इन  सम्बन्ध  में  कया

 ौर उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है

 वर्ष  1965-1968 के  दौरान  झ्र का ऊंट  प्रत  पत्र  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  पत्र  की  मध्य  रेलवे  के  कितने
 परी  पार्थियों  ने  य  रो  जा  दो  थो  झोर  कितने  इसमें  उत्तीर्ण  हुए  तथा  कितन

 अनुत्तीर्ण  हए  परन्तु  जिन्हें  उत्तीण  अफक  प्राप्त  हुए  थे  ?

 रेलवे  मंत्री  यह  सही  है  कि  1965  में

 शिष्ट  11  परीक्षा में  कमर्शियल  qa
 कीपिंगਂ

 के  प्रश्न पत्र  में  100  ग्र कामे
 में

 40  we
 ५,

 तुलना-पत्र  तैयार  करने  के  लिए  भ्र निवार यं  प्रश्न  था  लेकिन  यह  सर्द  1  नह ग  है  कि  पीछे नी  परीक्षा की  तुलना
 में  इस  परीक्षा  में  पास  होने  का  प्रतिशत  इस  प्रश्न  के  कारण  बहुत  कम  था  |

 यद्यपि  लंबा-विधि  की  सिंगल  एंट्री  प्रणाली  रेलों  पर  प्रयुक्त  नहीं  होती  फिर  भी

 एडवांस्ड  कमर्शियल  तुक  कीपिंग  के  श्रध्पयन  के  लिए  सिफारिश  की  गयी  पाठय-पुस्तक  अर  इस  वियर

 पर  अरन्य  माना  पुस्तकों  में  इसकी  व्याख्या  की  गयी  है  ।  बुक  कोचिंग  की  कज एन्टी  प्रणाली  की

 सापेक्ष  वरीयता  को  कोई  तभी  पूरा  तरह  समझ  सकता  है  यदि  वह  एंट्री  प्रणाली  की  भ्र पूर्ण  तत्वों
 ग्रोवर  कमियों  को  जानता  हो  ।

 सरकार  को  उक्त  प्रश्नपत्र  में  इस  प्रश्न  को  शामिल  करने  के  बारे  में  कर्मचारियों  की

 अय  टाइ ग्रोवर  से  शस् पा वेदन  मिजा  है  ।  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  उपचार  cH ना  उयों  का  सवाल  नहीं
 उठता

 4 (  लंबा-पत्र  का  ब्यौरा  थे  माननीय  सदस्य  का  शाण  an  प्रप्त

 में  पूछे  गये  आंकड़ों  से  है  ।  सूचना  इस  प्रकार  है  :--

 भंडार  लेखा पत्र  की  परीक्षा  में  रम्य  रेलवे  से  परीक्षा

 देने  वाले  उम्मीदवारों  की  संख्या  12

 18 इस  परीक्षा  पत्र  में  उत्तीगं  उम्मीदवारों  की  संख्या
 1958  की  परोसा  में अ पुररोणं  उम्मीदवारों  की

 संख्या  जिन्हें  1965  में  उत्तीर्ण  अंक  प्राप्त  हुए  थे  ।  12

 Subsidiary  Industries  set  up  in  the  vicinity  of  Steel  Plants
 2271.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi

 Shri  Bansh  Narain  Singh  :
 Will  the  Minister  of  Steel  al  nd  Heavy  Engineering  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given to  Unstarred  Question  No,  930  on

 Steel  Plants,  and  state
 the  25th  February,  1969  regarding  raw  materials  stolen  from

 (a)  the  number  and  names  of
 Steel  Plants,  along  with  the  names  o

 tivate  subsidiary  industries  set  up  in  the  vicinity  of  the  three
 f  their  owners:
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 (8)  the  mimes Sof  engineers  and  officers  of  these  three  Plants  who  fave  connections  with
 the  said  subsidiary  industries:

 (c)  whether  Government  propose  to  keep  an  eve  on  the  monthly  expenses  of  the  said  en-
 gineers  and  officers

 (d)  the  value  ef  raw  material  and  other  material  supplied  annually  by  these  three  Piants
 to  the  said  subsidiary  industries  separately  and  the  total  value  of  goods  manufactured  by  those

 and

 (e)  whether  Government  propose  to  institute  an  enquiry t2  ascertain  whether  the  said

 subsidiary  industries  sell  their  goods  without  maintaining  any  accyunts  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  otf  Steel
 Pant)

 &  Heavy  Engineering  (Shri  K.C
 (2)  to  (0):  The  subsidiary  industries  do  nt  come  under  the  purview  of  this  Ministrs

 ind  hence  we  heve  no  information

 रूरकेला  इस्पात  कारखने  में  टासफोरमरों  के  लिए  चादरों  का  उत्पादन

 2272,  श्री  चिन्तामणी  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यद  बतान

 की  कपा  करेंगे  कि

 ca  )  क्या  सरकार  का  बिचार  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  टांसफोरमरों  के  लीटर  आवश्यक |

 चादर  फा  त्वचा  करने  के  लिये  रूरकेला  इस्पात  कारखाने  में  एक  नया  एकक  स्थापित  करने
 ्य  शश  सर

 यादि  तो  इस  एकक  पर  कितना  घन  खर्च  होगा  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  (१)

 हिन्दुस्तान  स्टोन  लिमिटेड  ने  चतुधे  योजना  में  ट्रान्सफार्मर  उद्योग  के

 लिए

 रूरकेला में

 रोलडय्रेत  प्रोरिएर्ट ee  बीट्स  का उ  eat  करने  के  लिये  एक  प्रस्ताव  भेजा है

 श्रमी  तक  प्रायोजना  पर  खर्च  होने  वाले  धन के  अ्रवमानों  को ब  रूप  ait  fear

 गया है  |

 हिमाचल  प्रदेश  में  नहान  फाउन्डरी

 2273.  श्री  प्रेम  चन्द  क्या  श्रौदोगिक  शांत  रिक  ब्या  पार  तथा  समवाय

 मंत्री  यह  बतान ेकी  कर्मो  करेंगे  कि :

 (  क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  स्थित  नहान  फाउन्डरी  एक  संहकारी  उपक्रम

 पा  य  ale
 x  fsq मिचल  प्रदेश  सरकार  के  नवीन  है  अथवा  कौर  राज्य  दोनों  सरकारों

 के  तथा  rr  करब  स्थापित  किया  गया  था  ;

 क्या  यह  कारखाना  कुप् नता सन  के  कारण  घाटे  पर  चल  रहा  है  यदि  ता  राज

 TH  ov  न्य ae  =!  इस  पर  लगाई  गई  पंजी  बा  कितना  प्रतिशत  सर

 क्या  यह  भी  सच है  फि  इस  समय  कारखाने  में  कोई  जनरल  मेनेजर  नहीं  तथा

 अ्रायूक्त  इसके  मामलों  की  कर  रहे  हैं  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 स्थिति

 में

 सुघार  करने  के  बारे  में  सरकार  का  क्यो  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 प्रौद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायें  मन्त्रों  (it  फखरुद्दीन  चलो

 अहमद  )  :  al

 यड़  एकक  1875
 में

 स्थापित  प्राय  था  इसका  प्रबन्ध इस  समय  हिमाचल  प्रदेश  सरकार
 चला  रही  ||

 हाल  डी  के  कुछ  वर्षों  में  नहान  फाउ  rs  Tar  जो  हानि  हुई  है  वह  कई  कारणों  से
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 1  मै
 लिखित

 उत्तर वि  a  se
 89]

 )  अर्य

 31  1969
 तक  कुल  हानि  7.68.  निल  ल  न  में  विनियोजित  पूंजी

 का  10

 प्रतिशत है  ।

 aga  महा  प्रबन्धक  को  सेवाएं  Wrasse AUT A AAT FT Te कारणों  से  समाप्त  की  गई  ।
 फॉम  को

 चलाए  रखने  के  लिए  यह  ग्रा वप् पक  था  कि  इस  पद  का  भार  सिरमौर  के  डिप्टी  कमिश्नर  को  सौंपा  जाप  ।

 पषऋ  fea  महा  प्रबन्धक  की  नियुक्ति  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  द्वारा  पग  उठाये जा  रहे  हैं  ।

 कलक  ग्रेड  एक  के  20  प्रतिशत  स्नातक  कोटे  के  पढों  पर  पदोन्नति  में  श्रलियमित ताय

 2274.  श्री  |. ह  एस०

 at  क०  रमानी

 श्री  सत्यनारायण fag

 क्या  ष् ८  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कनक  प्रेम  एक  के  20  प्रतिशत  स्नातक  कोटे  के  पदों  पर  पदोन्नति में  हुई

 मिलता के  बारे  में  28  1968  को  सरकार  को  प्राप्त  हुए  अभ्यावेदन  का  उत्तर  नहीं  दिया

 गया  है  यद्यपि  18
 महीने

 का  समय  व्यतीत  हो  गया  कौर

 यदि
 हां

 ,  तो  इस  भ्रत्यधघिक  विलम्ब  के  क्या  कारण
 हैं  शौर  इस  मामले  का  निवास

 करने  के  लिये  सरका र  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  इस  बिलम्ब  के  लिये  जिम्मेदार  अधिकारियों

 के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  are  सुचना  इकट्ठी
 की

 जा  रही  है  कौर  सजा-पटल
 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 एक  निवासी  सुधार  sata  की  स्थापना
 2275.  श्री  बलराज  मधोक :  पा  सिंधी  तबा  समाज  कल्याण  मली  यह  बताने  की  कृपा

 करा  कि :

 क्या  गत  बीस  वर्षों  के  अनुभवों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्वाचन  विधियों  का  पुनर्विलोकन
 ग्रोवर

 पुनरीक्षण  करने  के  लिए  एक  निर्वा  बन  सुधार  gray  स्थापित  करने  के  लिये  सरकार  को  कोई  सुझाव
 दिया  गया  और

 यदि  तो  उस  सुझाव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  गोबिन्द  सेना )
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 फा  के  श्रादिय्ासियों  द्वारा  मसाला-व्यापार

 2276.  शी  ए०  श्री  धरन  कया  बिधि  था  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कपा  सरकार  का  ध्यान  इस  कथित  समाचार  की  झोर  दिलाया गया  है  कि  नेफा  के

 कछ  ग्रा दि वासियों  ने  मानव-व्यापार  किया

 यदि  तो  ऐसे  असामाजिक  तथा  भ्र सभ्य  कार्यों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 काय वा हो  को  G  प  और

 कय  इस  प्रतिदाय  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  कानून  अपेक्षित है
 विधि  मन्त्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  सें  राज्य  मन्त्री  )

 :  से  नेफाप्रणासन को  इस  मामले  में  लिख  दिया  गया  है  ।  उसके  उत्तर की  प्रतीक्षा
 की  जा  रही  है  ।

 5/Lek  Sabba/76—12
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 इतर  यातायात  लेखा-कार्यालय  ———— (afaa
 से  कार्य  कर

 रहे  सेना
 से

 छटनी-कृत
 कर्मचारियों  को  सुविधायें

 2277,  श्री  क्‌०  श्निरुद्धन  :

 श्री  ato  के०  चक्रपाणी

 श्यो  उसा नाथ  :

 रेलवे  मंत्री  इतर  यातायात  लेखा  कार्यालय  में  कार्य  कर  रहे  सेना  से

 कर्म चा  रियों  को  दी  जाने  वाली  सुविचारों  के  बारे  में  दिनांक  2  1969  के  श्रतारांक्त

 प्रशन  संख्या  2394  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  इस  बीच  एकत्रित  कर  ली  गई  कौर

 इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ait  यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण

 हैं  तथा  इस  बारे  में  कब  तक  fern  निर्णय  कर  लिया  जायेगा  ?

 रेलवे  मन्त्री  सरदा )  ae  भ्रपेक्षित  सुचना  सलंग्न  विवरण  में  दी

 गयी है  ।

 विवरण

 विषय ae eee aaa  तारीक
 और

 हगता  टिप्पणियां

 पश्चिम  रेलवे  के
 |.

 12 सर्वे  श्री  To  के०  गोपालन  कौर

 गणेशा  घोष  द्वारा  2-12-1969  को  दिल्ली  स्थित  wea  रेलवे

 Tor  गया  प्रश्न  संख्या  यात  लेखा कार्यालय में  सेना  से

 23941  छटनी-कृत  कितने  कर्मचारी

 ऐसे  कितने  11

 रियों  को  उनकी  सैनिक  सेवा  का

 वेतन  निर्धारण  ore  के

 लिए  दिया  गया

 क्या  दूसरी के  रूप  में  केवल  एक

 काम  कर  रहे  कर्मचारियों  जो  21

 1947  को  चौकीदार  के सैनिक  सेवा  का  लाभ  नहीं

 दिया  गया  कौर  रूप  में  नियुक्त  किया  गया

 था  wit  जिसे  18

 53  से  दफतर के  रूप  में
 पदोन्नति दी  गयी  थी  ।  यदिਂ

 युद्ध  सेवा  का  लाभ  उसे
 दिया  भी  जाता  तब  भी

 दफ्तरी  के  रूप  में  नियत

 किये  गये  उसके  वेतन  में

 कौर  उसे  वेत  शौर  wa

 को  बकाया  स्वीकार्य  था  ।
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 लिखित  शर )

 तो  भ्रादेशों यहां  ा  सवाल  गरी  उठता

 के  समान  रूप  से  पालन  कराने के

 लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की  है  are  कर्मचारियों  को

 उनके  उचित  लाभ  न  देने  के

 लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों  के

 विरुद्ध  शा यं वाही  की  गई

 उ  ?

 Parliamen ntary  Consultative  ण तां तं९€ਂ  s  Report  on  D
 irgapur

 Steel  Plant

 2278.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri :  Will  the  Minis  ter
 of  Steel  &  Heavy  Engineering

 be

 pleased  to  state

 (a)  whether  itisafact  that  Members  of  the  Parliamentary  Consultative  Committee
 attached  to  his  Ministry  have  recorded  their  dissatisfaction in  a  report  elating  to  the  working
 of  the  Durgapur  Steel  Plant

 (b)  if  so,  the  broad  details  of  their  report  nd

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  Heavy  Engineering  (Shri  K.C.  Fant)
 (a)  No,  Sir.  No  report  on  Durgapur  Steel  Plant  has  been  received  by  Government  from  the

 Consultative  Committee  of
 Parliament.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise

 System  of  Distribution  of  Steel

 2279.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri
 Shrimati  Ha  Palchoudhuri
 Shri  Yashwant  Singh  Kushwah
 Shri  Himatsingka

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engineering  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  fact  that  the  present.  system  of  distributing
 Steelis  defective  and  scarce  categories  of  steel  are  sold  in  black  market;  and

 (b)  ्  so,  the  action  Government  propose  to  take  to  check  the  sale  of  Steel  in  black  mar-
 ket  and  to  streamline  the  distribution  system  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  &  Heavy  Engineering  (Shri  K.C.  Pant)
 (a)  &  (b):  Ast  here  is  no  control  on  the  price  of  steel  at  present,  there  is  no
 as  such.  The  distribution  policy  of  steel  is  however,  under  consideration  of

 Government,  in
 the  present  context  of  shortage  of  several  varieties  of  steel  products.

 Monopoly  of  Big  Industrialists  over  Industries

 2289.  Shri  Nathu  Ram  Abirwar  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  Internal
 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  big  industrialists  at  present  have  monopoly  over  big  as well  as  small  industries;
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 ee  ee  we

 (b)  ifse,  whether  Government  would  give  priority  to  small  entrepreneurs  cnly  to  run

 small  industries  and  would  allow  them  to  run  small  industries  near  the  big  ones  in  future;  and

 if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Industriaf  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri

 Fakhruddin  Ali  Ahmed)  (a)  and  (b).  Government  have  recognised  the  need  fcr  mod:fica

 tion  of  the  industrial  licensing  policy  with  a  view  to  curbing  the  larger  industrial  houses  from

 concentration  of  economic  wealth.  According  to  the  modified  policy  larger  industrial
 ha houses  with  toget  Daw.  1  foriegn  concerns  or  their  subsidiaries  would  be  expected,  along  with  other

 applicants,  to  participate  in  and  contribute  to  the  establishment  of  industries  in  the  core  and

 heavy  investment  sectors,  leaving  the  opportunities,  in  the  remaining  sectors  to  other  classes  0

 entrepreneurs.  In  so  far  as  small  entrepreneurs  are  concerned,  55  industries  have  been  reserved

 r  development  in  the  small  scale  sestor  exclusively.  Also,  in  the  middle  sector,  new  entrepre-

 neurs  have  been  left  [ree  to  set  up  sindustrie  and  to  expand  their  undertakings  upto  Rs.  1

 crore  in  fixed  axsset’s  subject  to  ceatrin  conditions  without  tne  ormality  of  obtaining  an

 industrial  licence

 c)  Does  not  arise

 Compensation  to  Families  of  Railway  Employees  who  die  while  on  duty

 2281  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  ;  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  no  provision  for  paying  compensation  to  the  families

 of  the  Railway  employees  getting  more  than  Rs.  400  p.m.,  who  die  while  on  duty;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  such  discrimination  among  the  employees  of  the  same  depart-
 ment

 (c)  whether  Government  propose  to  take  immediate  steps  to  remove  the  said  discrinuna-

 tion;  and

 (d)  if  not  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  (a),  to  (d)  Under  the  Workmen's

 Compensation  Act,  1923  no  wage  limit  is  applicable  for  statutory  payment  of  compensation  for

 employment  injuties  in  the  case  of  railway  servants  who  are  employed  in  any  of  the  capacities
 Rot  specified  in  Schedule  to  the  Act  A  monthly  wage  limit  of  Rs.  500  (and  not  Rs.  400)
 is  applicable  for  this  purpose  only  to  such  railway  servants  as  are  covered  by  Schedule  II.  This
 is  a  statutory  provision,  but,  in  deserving  cases  where  compensation  is  not  admissible  under
 the  statute,  the  Railway  Rules  provide  for  ex  gratio  payments  being  sancticned

 Late  arrival  of  Dethi-bound  Western  Railway  trains  at  Delhi

 2282.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  ;  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2275  on  the  2nd  December,  1969
 regarding  late  arrival  of  Delhi-bound  Western  Railway  trains  at  Delhi  and  state

 (a)  whether  the  requisite  information  has  since  been  collected
 (b)  if  so,  the  details  thereof:  and

 (c)  if  not,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  collected  and  laid  on  the  Table  of  the House  ?

 The  Minister  of  Roile
 Nailways  (Shri  Nanda) :  (a)  to  (c).  A  statement  is  attached
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 Statement

 Question  Answer

 (a)  Whether it  is  atact  that  3  Dn..  (a)  &  (0).  Information  for  the  period  January.
 19  Dn.,  25  Dn.  and  23  Dn.  Delhi-bound  1967  to  March,  1968  is  not  available.  During  the
 trains  of  the  Western  Railway  are  stopp-  period  April,  1968  to  December,  1969,  the  number
 ed

 between  Machura  and  Delhi  for  long:  of  days  on  which  detention  took  place  during  these
 21  months  on  these  various  trains  and  led  to  loss

 (b)  if  so,  the  number  of  times  of  time  in  Mathura-Delthi  section  ts  given  below
 these  trains  were  stopped  during  the  last

 3  Dn three  years  and  the  main  reasons  there-  78  days,
 for:  19  Dn  136

 25  Dn  129  bad
 23  Dn  44  फक

 The  nature  of  detentions  is  too  varied  for  enumera-
 tion.  Most  important  amcng  them  being  hmited

 capacity  between  Palwal  and  Minto  Bridge  where
 a  large  number  of  local  trains  are  running  for  the
 benefit  of  the  commuters,  alarm  chain  pulling  and
 failure  of  communications  due  to  wire  thefts.

 whether  it  is  a  fact  that  be-  (c)  Only  3°  Dn.  has  authorised  connection
 1152  of  the  late  arrival  of  the  said  trains  with  33  Up  Kashmir  Mail.  During  the  period

 at  New  Delhi  station,  the  passengers  are  April,  1968  to  December,  1969,  it  missed  connection
 unable  to  catch  the  connecting  trains  on  35  occasions  only,  mainly  on  account  of  breaches
 ani  सूडा  ers  of  Parliament  are  also  on  the  Western  Railway  in  the  month  of  August,
 delayed  for  attending  to  their  Parlia-  1968  when  rhis  train  ran  late  heavily.  The  Percen-
 mentary  work;  and  tage  of  right  time  arrival  of  3  Dn.,  19  Dn., 23  Dn.

 and  25  Dn.  at  Delhi/New  Delhi  during  this  period
 has  been  above  75%.

 {d)  if  so,  whether  some  compla-  (d)  Complaints  have  been  received.
 ints  have  been  received  in  this  conn-
 ection  ?

 Travelling  Ticket  Examiner  and  Ticket  Collectors  as  Running  Staff

 2283.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 Tefer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  5045  cn  the  23rd  December,  1969
 regarding  Travelling  Ticket  Examiners  and  Ticket  Collector  as  Running  Staff  and  State:

 (a)  whether  the  requisite  information  has  since  been  collected  ;
 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and
 (८)  if  not,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  collected  and  laid  on  the  Table  of  the  House  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda):  (8)  (b).  Governmentare  not  aware  of  any
 letter  of  the  description  stated  in  Unstarred  Question  No.  5045  on  the  23rd  December,  1969
 having  been  issued.

 (c)  Does  not  arise.

 Reer  uitment  of  works  mistries  in  Engineering  Department  by  Railway  administration  instead
 of  by  railway  service  commission

 2284.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  refer
 to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 recruitment  of  Wo

 1350  on  the  25th  Nove  ber,  1969  regarding
 tks  Mistries  in  the  Enginreeing  Department  by  the instead  of  by  the  Railway  Service  Commission  and  state  :

 ailway
 Administmtion
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 a  a:

 (a)  whether  the  requisite  information  has  since  been  collected;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (0)  if  not,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  collected  and  laid  on  the  Table  of  the

 House  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  to  (0).

 Sie
 Remarks

 _  Subject  2s  es  कण  क

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  works  (a)  Yes.

 relating  to  regular  recruitment  of  Works  Mis-
 tries in  the  Engineering  Department  was  handed
 over  to  the  Railway  Administration  from  the

 Railway  Service  Commission  ride  Railway
 Board  letter  No.  E.56RC/1/45/3,.  dated  the
 14th  March,  1956;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  Work  (b)  The  position  varies  from  Railway

 Mistries  are  recruited  frem  open  line  in  Works  to  Railway.  On  certain  Railways  Works

 and  Survey  Department  for  construction  Mistries  are  recruited  locally  from  the  open

 scheme;  market  while  on  others  they  are  drafted  from

 amongst  staff  on  the  Open  Line.

 (c)  whether  it  is  further  a  fact  that  (c)  (d}  No  Mistry  was  posted  on  other

 many  Works  Mistries  recruited  temporarily  junior  posts  on  Railways,  except  on  the  Cent-

 by  the  Divisional  Officers  and  Administrative  ral,  South  Eastern  and  Western  Railways
 Officers  for  the  Construction  Scheme  were  where  the  number  is  96,  126  and  103  respec-

 posted  on  other  junior  posts  under  economy  tively,
 drive  in  1966-67;

 (d)  if  so,  the  number  thereof;  and

 (e)  whether  Government  have  ‘under  (e)  Surplus  Works  Mistries  who  were

 consideration  a  proposal  to  give  same  benefits  recruited  through  the  prescribed  channels  of

 to  Works  Mistries  recruited  on  regular  basis  by  recruitment  and  absorbed  in  lower  grade
 the  Divisional  Officers  vide  Railway  Bcard  are  given  preference  for  absorption  in  their

 letter  No.  E(NG)I/67RE1/22  dated  the  2nd  original:  categofies  against  future  vacancies

 May,  1968  as  are  given  to  those  recruited  by  in  order  of  their  seniority.
 the  Railway  Service  Commission.

 औद्योगिक  क्षेत्र  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  सीमित  भागीदारी

 2285.  श्री  जा०  वाई०  कृष्णन  :  व्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-कार्यो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कथा  उन्होंने  विकसित  राज्यों  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  2  औद्योगिक
 क्षेत्र  में  सीमित  भागीदारी  का  अनुरोध  किया

 (@)  क्या  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  पिछड़े  राज्यों  को  कुछ  सुविधायें  प्रदान  की  हैं  ;  और

 (*T)  यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  दी
 कढी ढ  रा US  क्या है  ?

 ey श्रो्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  ता
 :  (*)  नहीं  । द  दि  हि  Qt

 समवाय-कार्य  मन्त्री  फलहीन  शाली
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 तथा  उद्योगों  के  प्रवर्धन  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  के  मिड  o क्षेत्रों  के  विकास  को

 बढ़ावा  देने  के  लिये  यो  जना  आयोग  ने  दो  कार्यका री  दलों  का  गठन  एक  तो  पिछड़ें  क्षेत्रों  की  पहचान

 के  लिए  मापदण्डों  की  सिफारिश  करने  के  लिये  तथा  cat  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  स्थापित  करने

 नये  राजकोषीय  तथा  वित्तीय  प्रोत्साहनों  की  सिफारिश  करने  के  लिये  ।  इन  दोनों  कार्यकारी  दलों

 क  प्रतिवेदनों  घर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  समिति  की  26  सितम्बर

 1969  को  बैठक  में  विचार  किया  गया  था  ax  समिति  द्वारा  लिये  गये  मुख्य  निर्णय  इस  प्रकार

 थे

 ऋण  प्रदायी  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  दी  रहटी

 रियायतें  सभी  राज्यों  तथा  संघीय  क्षेत्रों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  को  उपलब्ध  होनी  चाहियें  ।

 वित्तीय  तथा  ऋण  प्रदायी  संस्थान  औद्योगिक  विकास  के  लिये  प्रोत्साहन  के  योग्य

 पिछड़े  क्षेत्रों  की  पहचान  के  मापदण्ड  राज्य  सरकारों  तथा  योजना  आयोग  के  परामर्श

 से  निर्धारित करें  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  से  चुने  हुए  जिलों  में  प्रौद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  लिये  भारत

 सरकार  उपदान  दे  प्रौढ़  यह  उपदान  प्रत्येक  ऐसे  मामले  में  जहां  विनियोजन  50

 लाख  से  अघिक न हो न  परियोजनाओं की  पूंजीगत  लागत  के  10 प्रतिशत के  तुल्य
 हो  कौर  यह  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  मे ंलगने  वाली  परियोजनाओं

 के  लिये  उपलब्ध हों

 यह  उपदान  आर्थर  मध्य  निकाले

 राजस्थान  तथा  उत्तर  प्रदेश  इन  9  राज्यों  में  प्रत्येक  के  दो  जिलों  में  लगने

 वाली  औद्योगिक यो  जनाज़ों  के  लिये  उपलब्ध होगा  ।  अन्य  राज्यों  में  यह  उपदान  प्रत्येक

 के  एक-एक  जिले  के  लिये  उपलब्ध  होगा ।  प्रत्येक  संघीय  क्षेत्र  का  एक  जिला  भी

 इसका  भागीदार बन  सकेगा  |

 )  केन्द्रीय  सरकार  का  उपदान  तथा  वित्तीय  संस्थानों  से  प्राप्त  होने  वाली  यह  रियायतें

 राज्य  सरकारों  द्वारा  दिये  जा  रहे  प्रोत्साहनों  के  अतिरिक्त  होगी  ।

 चुने  हुए  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापन  के  लिये  उपलब्ध  रियायतें  तथा  प्रोत्साहन  ज्यों

 में  उ्नमियों  को  प्राप्त  होंगे  न  कि  राज्य  सरकारों  को  ।

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  लिए  उष्म सह

 2286  श्री  रवि  राय  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्धारग  मंत्री  यह  बताने  की

 क्रिया  करा  पक

 क्या  यह  सच  है  कि  कि  मन  भट्टियों  के  लिये  अपेक्षित  अच्छी  किस्म  की  उमस
 देश  में  उपलब्ध  नहीं है  ।

 यदि  हां  तो  क्या  यह  भीं  सच  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  एक  बन्द  उष्मसंह  को
 बोकारों  इस्पात  कारखाने

 क की  कैटिच  यूनिट  के  रूप  में  चलाने  के  लिए  ७ अपन  नियंत्रण में  लिया  जा

 सहा
 अर

 यदि हां तो  इस  संबन्ध  में  किस  फैक्टरी
 का  अधिग्रहण  किया  जा  रही  है  ?
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 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  कनरययका पगना सत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Gn  कृष्ण  चन्द्र

 देशीय  उप्मसह  उद्योग  इस्पात  उद्योग  की  कोकभटिटयों  में  काम  art  वाली  सिलिका

 ब्रिक्स  अर  मन  भट्टियों  में  काम  खाने  वाली  हाई  ग्राम  फायर  क्ले ब्रिक्स  की  श्रावश्यकत्ता  की  पूर्ति  करने

 में  श्रीसंथ है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  बहुत  से  उमस  उत्पादकों  के  पास  ऐसी  egal  के
 उस्ताद  के

 लिए  उचित
 सुविधाए  नहीं  हैं  सनौर  जिनके  पास  ऐसी  सुविधाएं  है  उनके पास  भ्रार्डर  पूर ेहो  चुके  हैं

 ।

 निजी  क्षेत्र  के  बन्द  उष्मसह  कारखानों  में  से  किसी  एक  को  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  लिये

 जाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  निर्माण  के  लिए  समय  सारणी  का  परीक्षण

 2287,  थो  रविवार  :

 श्री  करार  fag  देव  :

 श्री  हिम्मत  fag  :

 श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :

 श्री  रघुवीर  सिंह  शास्त्री  :

 क्या  इस्पात  लथा  भारी  इंजनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बोकारों  इस्पात  कारखाने  के  निर्माण  संबंधी  समय-सीमा  को  कौर

 साग  बढ़ा  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  प्रथम  अमन  भट्टी  तथा  समूचे  बोकारो  समूह  के  पूरा  होने  की  निर्धारित

 तिथि  क्या  है  ;  अझर

 (7)  इस  संबंध  में
 xa

 तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा क्या  है
 ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  संचालक  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 जी  at

 संशोधित  भ्रनुसुची  के  अनुसार  बोकारों  के  प्रथम  मन  भट्टी  समूह  का  निर्माण  कार्य

 1971  तक  कौर  संपूर्ण  प्रथम  चरण  क माच  1973  तंक  पूरा  हो  जाएगा

 282,440  टन  236,361  टन  इस्पात  संरचनात्मक ों  ौर  212,086

 टन  उमस  की  कुल  आवश्यकता  में  से  83,458  टन  60.251  टन  इस्पात  संरचनात्मक

 पत्रकार  17,804 टन  उच् मसह  1970  के  त्रस्त  तक  प्रायोजना  स्थल  पर  पहुंच  चुके  थे  |

 उपकरणों  शौर  इस्पात  संरचनात्मक ों  का  अधिष्ठापन-कार्य  तेजी  से  चल  रहा  है  ।  सिविल  इंजीनियरी

 क्षेत्रों  में  7.88  मिलियन  क्यूबिक  मीटर  भट्टी  का  काम  जो  कुल  काम  का  62.40  Tomo  है  प्रो  6  83

 लाख  क्यूबिक  मीटर  कंक्रीट  डालने  का  काम  जो  कुल  का  काम  38.7  फ़र्श  1970  के

 अन्त  तक  पुरा  हो  चुका  था  |

 आदिवासियों  तथा  हरिजनों  के  कल्याण  क  लिए  राज्यों को  श्रानंरित  धन  का  निपटारा

 2288.  श्री  रविवार  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  Fp  :
 क्या यह  सच  है  कि  उड़ीसा  के  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  ध्नुमूचित  आदिस  जातियों

 के  मंत्री  ने
 मांग  की  है

 कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आदिवासियों तथा  हरिजनों  के  कल्याण के  लिये  राज्य
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 को
 प्रोटीन

 धन  राज्य  में  हरिजनों  तथा  आदिवासियों  के  कल्याण  के  लिए  पूरी  तरह  इस  विशेष  मंत्रालय
 के  हाव  में  होना  चाहिए

 (a)  यदि  हां  तो  वर्तमान  प्रथा  कया  है  ;  कौर

 उड़ीसा  सरकार  के  इस  सुझाव  पर  केन्द्र  की  क्या  प्रतिक्रया  है
 ?

 विधि  मंत्रालय तथा  समाज  कल्याण  विभाग में  राज्य  मंत्री  [sto  फलरेण ध श  ]

 राज्य  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  ग्या है  ।  29

 जनवरी
 1970

 को  हुए  पिछड़े  वर्गों  के  कल्याण  के  कार्यभार  राज्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  उड़ीसा
 के

 मंत्री
 ने  कहा  था  कि  केन्द्र  द्वारा  भ्र गु सुचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  के  हेतु

 विकास  योजनाओं के  लिए  किए  गए  आवंटन  को  राज्य  के  श्रादिमजातीय  तथा  ग्रामीण  कल्याण  विभाग

 अथवा  समाज  कल्याण  विभाग  को  दे  दिया  जाए  ।

 राज्य  ग्रादिमजातीय  तथा  ग्रामीण  कल्याण  विभाग  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  धन  का

 समाज  कल्याण  विभाग  द्वारा  किया  जाता  है  ।  जहां  तक  राज्य  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  वित्त  मंत्रालय  ने

 राज्य  सरकार  को  दी दी  गई  ब्लाक  प्रत दानों चक  में  व्यवस्था  कर  दी  है  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता ।

 बिहार  के  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  को  वन्य  उपज  की  वसूली  सम्बन्धी  प्रथा गत  अधिकार

 2289.  श्री  भोगेन्द्र  झा  पा  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करा  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  के  श्रनुसचित  ख़ादिम  जातियों  की  वन्य  उपज  की

 वसूली  सम्बन्धी  प्रधान  अधिकारों  को  मान्यता देने  का  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उक्त  मामले  में  अधिकारियों  के  हस्तक्षेप  को  कैसे

 रोकने का  है  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  फलों
 तथा  aq  सूचना  राज्य  सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हैवी  इंजी निर्वा रग  कारपोरेशन  के  मुस्लमान  कर्मचारियों  के  लिए  क्वॉटर

 2290.  श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  इस्पात  तथा  भारी  एंजीनिर्यारिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करोंगे  कि

 हैवी  ईजोनियररिंग  कारपोरेशन  रांची  के  अल्पसंख्यक  वर्ग  के  कूल  कितने  कर्मचारी  दो

 होस्टलों  में
 रह  रहे  हैं  कौर  उनको  ऐसे  क्वार्टरों  में  जिनके  वे  अधिकारी  फिर  से  बसाने  के  लिये  हाल ही

 में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  क

 श्राविका  कबूले  में  कूल  कितने  क्या र  र
 हैं  ate  इस  भ्र तु शासनहीनता  के  लिये  संबधित

 व्यक्तियों
 के

 विरूद्व  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कौर  उन
 varia

 को  तत्काल  खाली  करवाने  के  लिये  क्या
 कार्यवाही  की  गई  और

 (7)  अ्रवधिक्ृत  कब्जों  के  लिये  सांठ-गांठ  करने  अ्रयंवा  उत्तेजित  करने  वाले  अधिकारियों
 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 S/Lok  Sabha/70—13
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 इस्पात  तथा  भारी  एंजी निया रिंग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 दोनों
 होस्टलों  में  रखे  गये  मुस्लिम

 कमेंदारियों  की  कुल  संख्या  के
 लगभग

 थी  ये
 कर्मचारी

 जिन  क्वार्टरों में  पहले  रहते थे  उन्हें  उनके  लिए  आरक्षित  रखा  गया  परन्तु  ये  कर्मचारी  उन

 में  लौटना  सुरक्षित  नहीं  समझते  थे  कुछ  समय  तक  ऐसा  रास्ता  निकालना  संभव  नहीं

 जिससे  उन्हें  एक  या  कई  क्षेत्रों  में  सामूहिक  रूप  से  बसाये  बिना  उनमें  सुरक्षा  की  भावना  उत्पन्न  की

 जा  सकती  |  करने  से  कुछ  लोगों  को  हटना  पड़ता  कौर  फलस्वरूप  वे  इसका  विरोध  करते  |

 समुचित  सामंजस्य  द्वारा  कौर  पन्थ  वर्गों  के  कर्मचारियों  के  सहयोग  से  उन्हें  बस्ती  में  सुविधाजनक

 ब्लाकों में  वापस  बसाने  के  लिए  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ae  किये  जा  रहे  1970 के  प्रारंभ

 में  इस  दिशा  में  कार्यारंभ  gar  श्र  उन्हें  120  क्वार्टर  एलाट  किये  गये  |  श्री  तक  38  कर्मचारी इन

 क्वार्टरों में  जा  चुके  हैं  ।

 विभिन्‍न  वां  के  और  कालोनी  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  स्थित  लगभग  200  क्वाँरों

 पर  कर्मचारियों  ने  श्रनधिक़त  रूप  से  अधिकार  कर  रखा  है  ।  उन्हें  क्वार्टर  खाली  करने  के  आदेश

 दे  दिए  गए  हैं  कौर  बिजली  ae  पानी  की  सप्लाई  काट  दो  गई  है  ।  कुछ  कर्मचारियों

 के  विरुद्ध  जो  अनधिकृत  रूप  से  क्वार्टरों  में  रह  रहे  भ्रनुशासनिक  कार्यवाही  की  गई ।  इसमें

 निलंबित  करने  कौर  चाजंशीट  देने  की  दोनों  ही  साथ  साथ  की  गई  हैं  ।  कुछ  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  जबरदस्ती  चूसने  के  जुर्म  में  मुकदमे  भी  चलाए  गए  ।  इन  कार्यवाहियों  के  फलस्वरूप

 भ्रनधिक्त  रूप  से  लिए  गए  कई  क्वाटर  खाली  करा  लिए  गए  हैं  कौर  इस  कार्य  में
 प्रगति

 जारी  है  ।

 अधिकारियों  द्वारा  अनधिकृत  प्रवेश  के  लिए  उकसाने  अथवा  इसकी  कौर  ध्यान

 देने के  लिए  स्पष्ट  प्रमाण  नहीं  मिल रहे  नगर  ऐसे  प्रमाण  उपलब्ध  होंगे  तो  उचित

 भ्रनुशासनिक  कार्यवाही  की  जाएगी  |

 राजेन्द्र  पुल  हाल्ट

 2291.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  राजेन्द्र  पुल  see  के  बारे  में  23

 1969  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  5075  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  इस  बीच  अपेक्षित  जानकारी  एकत्न  कर  ली  गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  राजेन्द्र  पुल  हाल्ट  को  ौर  दक्षिण  में  स्थानान्तरित  करने  के  मामले  पर  दरभंगा

 जिला  प्राथमिक  सिमियारियाघाट  मेल  यात्री  संघ  तथा  इस  मामले  में  रुचि  रखने  वाले  अन्य

 व्यक्तियों  के  सम्मुख  जांच  करवायी  जायेगी  जिससे  स्थान  लागत  कौर  सम्भावना  के  बारे  में  पूरे  तथ़्यों
 पर  विचार  किया  जा  तौर

 यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  हां  ।

 वाले  यात्रियों  की  संख्या  इस  प्रकार  थी

 (i)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजेन्द्र  पुल  हाल्ट  ate  हाथी दाह  स्टेशनों  पर  उतरने
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 cif
 हाथीदाह

 1967  12,850  79,826

 1968  15,070  1,03,022

 1969  69  14,180  1,04,787

 (11)  हाथीदाह  स्टेशन  पर  उतरकर  गंगा  पुल  को  पैदल  पार  करके  जाने  वाले  यात्रियों

 की  सही  संख्या  के  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  प्रस्ताव के

 राजेन्द्र पुल  हाल्ट  को  अपनी  वर्तमान  जगह  से  हटाकर  पुल  के  निकट  ले  भी

 पाया  जाता  तो  भी  इन  यात्रियों  से  कोई  प्रतिष्ठित  आमदनी  होने  की

 सम्भावना नहीं  है
 झर  (=)  राजेन्द्रपुल  हाल्ट  को  भ्र पनी  विंमान  जगह  से  हटाने  के  प्रश्न  की  जांच  सभी

 सम्बद्ध  पहलु द्र ों  को  ध्यान  में  सावधानीपूर्वक  की  गयी  है  कौर  वित्तीय  तथा  दोनों

 दृष्टियों  एसा  करने  का  औचित्य  नहीं  पाया  गया  है  ।  इस  प्रस्ताव  में  दिलचस्पी  रखने  वाले

 जन-प्रतिनिधि  यदि  चाहें  पूर्व  रेलवे  के  प्राधिकारियों  के  साथ  इस  मामले  पर  कौर  ग्रा

 विमर्श कर  सकते  हैं  ।

 मर था  शोर  कोरिया  में  हाल्ट  की  व्यवस्था

 2292.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  कया  रसे  मंत्री  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  मुरैना  कौर  कोरहिया  में

 हाल्ट  खोलने  के  बारे में  26  1969  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  5075  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  मुरैना  कौर  कोरिया में  इरा  शर्त  पर  कि  गांव  वाले  वहां  मिट्टी
 को  खुदाई  शादी  का  कराम  खुद  करेंगे  हाल्ट  खोलने  के  प्रश्न  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया  गया

 शौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निका  ?

 हज़रत  मंत्री  :  जी  हां  ।

 नयी  जांचों  से  पता  चला  है  कि  कमतौल  आर  जोगिया रा  स्टेशनों  सच  मुरझा  में
 तथा  जोली  जय नगर  के  बीच  कोरिया  में  एक  गाड़ी  हाल्ट  खोलने  का  वित्तीय  दुष्टि  से

 औचित्य  नहीं  है  ।  इसलिए  इन  प्रस्तावों  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका

 दियासलाइयां  बनाने  वाले  एकक

 2293.  श्री  एतबार  दामानी  :  क्या  ating  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय
 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  एकक  दिया सजा इयों  का  निर्माण  कर  रहे  वे  कहां-कहां  स्थित
 उनकी  क्षमता  कितनी  है  कौर  पिछले  तीन  वर्षों  में  उनका  वार्षिक  उत्पादन  कितना

 (a)  उनमें  से  कितने  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  तथा  वितरण  में  उनका  योगदान
 कितना  कितना  ak

 सरकार  इस  वस्तु  को  लघु  अथवा  कुटीर  उद्योगों  की  सूची  में  रखने  का  विचार
 कर  रही  है  बरा  a  विनियमनों  का  विवेकपूर्ण  ढंग  से  अनुसरण  किया  जाये  ?
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 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  att

 अहमद
 )

 इस  समय  दियासलाई बनाने  वाले  कुल  1325  एकक  हैं  जिसमें  से  अधिकतर  लग

 तथा
 कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  में

 63
 एकक  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय

 की
 सूची  में  दिए  गये  हैं

 |

 विगत  3  वर्षों  में  इन  63  एककों  का  राज्यवार  उनकी  कुल  क्षमता  तथा  वार्षिक  बिक्री  बताने

 वाला एक  विवरण  1)  संलग्न है  दियासलाई  के  उत्पादन  में  लगे  हुए  लघु  औद्योगिक  एककों
 के  इसी  प्रकार  के  ग्रा कड़े  अलग-अलग  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 6  एकक  मशीनी कृत  क्षेत्र  में  हैं  ।  श्रौद्योंगक  एककों  के  उनकी  अधिष्ठापित

 क्षमता  तथा  विगत  फोन  वर्षों  में  किये  गये  उत्पादन  को  बताने  वाला  एक  विवरण  2)  संलग्न

 है  |  प्रिन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढी ०
 |]

 दियासलाई  उद्योग  को  विकास  हेतू  पहले  ही  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  आरक्षित  किया

 गया है

 चौथी  तथा  पांचवीं  योजनाकारों  में  इस्पात  की  मांग  के  श्रीमान

 2294,  श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 चौथी  योजना  में  इस्पात  की  मांग  सम्बन्धी  भ्र नुमा नों  तथा  पांचवीं  योजना  के  मांग

 सम्बन्धी  बहि वं शन  को  शभ्रन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  कौर  वे  किस  आ्राधार  पर  तैयार  किये  गये
 धौर

 कितनी  अतिरिक्त  क्षमता  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  होगी  तथा  उसके  बारे  में

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 योजना  आयोग  की  सलाह  से  नियुक्त  की  गई  लोहे  कौर  इस्पात  की  कर्णधार
 समिति  ने

 च  थी

 श्र  पांचवी  दोनों  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  लिए  मांग  का  लगाया  था  ।

 मांग  का  ग्रामीण  लगाते  समय  कर्णवीर  समिति  ने  हाल  में  लोहे  कौर  इस्पात  के  मांग

 की  1968-69  में  खपत  कौर  alas  व्यवस्था  के  अन्य  क्षेत्रों  की  विधि-कर  के  संगत  वृद्धि-दर

 तथा  निर्यात  को  सम्भावनाओं  को  ध्यान  में  रखा  था  ।  कर्णधार  समिति  द्वारा  मांग  को  अनुमान  इस

 प्रकार  है

 लाख  टन  )

 1973-74  1978-79

 cen  हक  लीग

 तैयार
 इस्पात  कच्चा  लोहा

 तैयार  इस्पात  कच्चा  लोहा

 श्रान्त  रिक  मांग  7.12  1.95  10.97  ह्  2.63

 निर्यात  1.30  1.00  1.80  1.50

 योग
 8.42  2.95  12.  77  4.12

 इंजीनियरी  माल
 के  निर्यात के  लिए  1973-74  में  2.5

 लाख  टन
 तथा  1978-79  में  3.5  लाख

 टन
 की  अतिरिक्त  सप्लाई  शामिल  है  ।
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 1891  )

 ae  re

 इस्पात  की  मांग  कौर  उपलब्धि  के  अ्रन्तर  को  कम  करने  के  पौर  कर्णधार  समिति

 की  सिफारिशों  के  साधार  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यक्रम  का  प्रस्ताव

 है

 (1)  पहले  से  चल  रही  परियोजनाओं  को  पूरा  करना  तिरा  वर्तमान  सुविधाओं  से  तकनीकी

 विकास  att  अतिरिकत  are  फिनिशिंग  सुविधाओं  द्वारा  अधिकतम  उत्पादन

 प्राप्त  करना  ॥

 (2)  बोकारो का  40  लाख  टन  की  शझ्रदस्था  तक  पहुंचाना  ।

 (3)  बिलेट  ait  प्लेट  के  उत्पादन  के  लिए  भिलाई  का  42  लाख  टन  भ्र वस् था  तक  विस्तार

 (4)  नए  इस्पात  कारखाने  लगा  कर
 40

 लाख  टन  को  अतिरिक्त  क्षमता  प्राप्त  करना

 (5)  राउरकेला  में  ठंडी  बेली  कणोन्मुख  चादरों  का  उत्पादन

 (6)  मिश्र  इस्पात  कारखाने  का  विस्तार  |

 निर्यात  प्रधान  उद्योगों  को  इस्पात  की  सप्लाई

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  इस्पात  मिलों  को  यह  हिदायतें  जारी  की  गई  हैं  कि  वे  निर्यात

 प्रधान  उद्योगों  को  प्राथमिकता  के  ऑ्राधार  पर  इस्पात  सप्लाई

 क्या यह  निर्णय  31  मार्चे  1970
 तक  के  निर्पत  पर  लागू  होगा  अ्रथवा  यह  एक  स्थायी

 नीति

 के  पहले  9  महीनों  में  प्राथमिकता  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  कौर

 (a)  विलंब  से  निर्णय  किये  जाने  का  निर्यात  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 भर  यह  सत्य  नहीं  है  कि  इस्पात  कारखानों  को  निर्यात  प्रधान  उद्योगों  को  अग्रता  के

 भ्राता पर  भाल  देने  के  अ्रनदेश ष्  केवल  हाल  में  दिये  गये  थे  ।  निर्यात-प्रधान  उद्योगों  को  इस्पात  की  सप्लाई

 में  विशेष  agar  देने  की  नीति  का  पालत  कई  वर्षों  से  किया  जा  रहा  है  ।  इस  नीति  के  अधीन  रक्षा  संबंधी

 प्रावश्यकताशओं  की  पूर्ति  के  पश्चात्  दूसरे
 स्थान

 पर
 निर्यात  के  लिए  इस्पात  की  सप्लाई  को  ही  प्राथमिकता

 दी  जाती  है  ।  इसके  अतिरिक्त  इस्पात  प्राथमिकता  समिति  cara  किस्म  के  इस्पात  के  वितरण  के  मामले

 में  निर्यात-प्रधान  उद्योगों  की  झ्रावश्यकताओं  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान  देती  है  ।

 site  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मद्रास  के  लिए  महानगर  रेल  परिवहन  संगठन

 2296,  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बम्बई  प्रौर  कलकत्ता
 की

 तरह  मद्रास  के  लिये  भी  महानगर  रेल  परिवहन  संगठन

 बनाने  का  मामला  भारत  सरकार  विचाराधीन

 यदि  तो-इस  प्रस्ताव को  कब  तक  ofan रूप  दिया  जायेगा  शौर  क्रियान्वित -  किया

 जायेगा ;

 की  Salina  क ऐसे  संगठन  रने  का  प्रयोजन  श्र



 Wri‘ten  An
 swers

 March  10,  1970

 nee  eens  mes  क

 उपभुक्त  संगठनों  ने  कलकत्ता  ौर  बम्बई  की  क्  शता  को  क्या  लाभ  पहुंचाया

 है ?

 रेलवे  मंत्री  :  कौर  योजना  आयोग  का  महानगर  परिवहन
 दल

 कल  दिल्‍ली  ate  मद्रास की  परिवहन  सम्बन्धी  समस्या  का  $  ध्यान  कर  रहा है
 |  उसकी

 रिपोर्ट  मिलने  पर  इस  मामले  पर  विचार  किया जा  सकता  है  |

 सवाल  नहीं  उठता  |

 कलकत्ता  att  बम्बई  स्थित  महानगर  रेल  परिवहन  संगठनों  ने  इत  दो  नगरों  में

 नगर  रेल  परिवहन  परियोजनाओं  के  लिए  जांच-पड़ताल  आर  प्  ध्यान  गुरू  कर  दिया  है  ।

 जब  न  भ्रध्ययनों  के  आघार  पर  निर्धारित  महानगर  रेल  परिवहन  योजन एं  श्रम त
 में  लायी

 तो  कलकत्ता  श्र  बम्बई  की  यात्री  जनता  को  लाभ  होगा  ।

 भारतीय  रेलवे  की  तरल  पदार्थ  वाहक  रेज  सेवा

 2297,  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  क  करेंगे  किं

 क्या  बम्बई  बनाई  पर  नई  बम्बई  शौर  बम्बई

 सिक् इ  नाबाद  तथा  बम्बई  बंगलौर  के  बीच  लगभग  चार  वर्ष  पुर्व  चालू  की  गई  वर्तमान

 तरल  पदारथ  वाहक  रेल  सेवाशर्तों  का  काय  संचालन  इन  डिब्बों  में  ढोई  ग  वस्तुयें  की  मात्रा

 शर  जनता  की  झाम  पसन्द  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संतोषजनक  रहा

 क्या  इस  सेवा  को  कलकत्ता  कौर  दिल्ली  कलकत्ता  और  बम्बई  तथा  कलकत्ता  ज

 मद्रास  के  बी  त्र  भी  चालू  करने  का  कौर  यदि  तो

 (1) इस
 के  द्वारा  किन  किन  वस्तु ग्र ों  को  भेजा  जा  सकता

 (7)  एक्सप्रेस  मालगाड़ी  अथवा  पार्सल  एकप्रैस  के  माज  भाड़े  तथा  इर  सेवा  a  द्वारा  ढोये

 गये  थाल  के  भाड़े  में  कितना  wat  है  कौर

 (  ्  )  1966  में  इस  सेवा के  चालू  होने  से  लेकर  ga  तक  इसपे  रेलवे  को  कितनी  राय

 हुई ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  हां  |

 कलकत्ता  ate  दिल्ली  के  बीच  कन्टेनर  सेवा  पहले  से  उपलब्ध  है  ।  प्लकत्तः  और  मद्रास

 तथा  कलकत्ता  कौर  बम्बई  के  बीच  कन्टेनर  सेवा  चालू  करने  के  सम्बन्ध  में  जांच  क॑  रहो  है  ale

 चिप a  पाया  गया  तो  कलकत्ता  कौर  मद्रास  तथा  कलकत्ता  श्र  बम्बई  के  बीच  श्र/गामी  वित्त  वर्ज  में

 कन्टेनर  सेवा  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ।

 मोटे  तौर  पर  ऐसा  सामान्य  माल  जो  चुने  मार्गों  पर  कंटेनरों  में  ढ
 ये  जाने  के  उपयुक्त

 हों  अर  जो  कन्टेनर  भाड़ा-प्रभार  को  बर्दाश्त  कर  सकें  ।

 (*r)  सामान्य  तुलना  सम्भव  नहीं  है  मोटे  तौर  कन्टेनर  वेਂ  भाड़े  में  पोषक  के

 afer  से  परेषणी  के  परिसर  तक  सड़क  कौर  रेलमार्ग  से  कंटेनरों  की  जुलाई  का  भाड़ा  शमिल  रहता

 है  ौर
 एक

 वस्तु  से  दूसरी  एक  माग  से  दूसरे  मार्ग  a  एक  पार्टी  से  दूसरी  पार्टी  फे  सम्बध में  प्रभार
 का  अन्तर  घटता-बढ़ता  रहेगा  |
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 लिखित  उत्तर 19  फाल्गुन  1891
 SS  lone,  ce

 1970 avill  के  तरन्त  तक  सभी  कन्टेनर  सेवाओं  से  लगभग  1,09,  68,000

 रुपये  की  हुई  है  ।

 आद्योगिक  विकास  सम्बन्धी  गोष्ठी

 2298,  श्री  क०  प्र०
 सिह  देव  क्या  औद्योगिक  विकास  झ्रान्तरिक  व्यापार  तथा

 काय  मंत्री  यह  बतान  की  टपा  करेंगे  कि

 (3)
 * “गस द. दलित  श्ौचयोगिक  विकास

 के
 जरिये  सम्पन्नता

 '
 के  बारे में  हाल  में  नई  दिल्ली

 में एक  हुई  ty  आर

 (a)  यदि  तो  इस  गोष्ठी  में  क्या  सुझाव  दिये  गये थे  कौर  उनके  बारे  में  सरकार की
 कया  प्रतिक्रिया  हैं

 ?

 श्रोद्योगिदा  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन

 अहमद )  हों  ।

 विवरण  संलग्न  हैं  ।

 विवरण

 फेडरेशन  ग्राफ़  इन्डियन  चैम्बर्स  आफ  कामत  एण्ड  इण्डस्ट्री  के  तत्वाधान  में  दिल्‍ली  में

 ग्रौघोगिक  विकास  सते  सिद्धि  के  विषय  पर  दिल्लो  में  हुई  गोष्ठी  में  निम्नलिखित  सुझाव  दिए  गए

 बताए  जाते  हूँ

 पिछड़े  vat  में  स्थापित  उद्योगों  को  gad  कच्चे  .  माल  जैसे  wale  aaa

 इत्यादि  के  पर्याप्त  संभरण  को  सनचिशध्चित  किया  ज  ये

 विद्युत  सम्भरण  उपदान  की  दरों  पर  किया  जाए

 श्रेणीगत  ग्राघार  का  पूंजीगत  विनियोजन  पर  5  करोड़  रु०  के  उपदान  की

 धरातल  से  घिरे  राज्यों  में  स्थापित  विकासोन्मुख  एककों  को  भाड़े  की  प्रतिपूर्ति  दी

 पिछड़े  stat  में  औद्योगिक  समूहों  में  समुचित  मकान  बनाने  का  कार्यक्रम

 श्रौद्योगिक  लाइसेंसीकरण  से  मुक्ति  किया  जाना  तथा  राज्य  सरकारों  को  अपने  अरपन

 क्षेत्रों  में  ऐसे  उद्योगों  के  dada  के  लिए  उत्तरदायी  बनाना  जिनमें  विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  न  हो  ।

 वित्त  आयोग  की  afar  कें  पश्चात्‌  जहां  तक  सम्भव  हो  विदेशी  मुद्रा  को  Ti  को  उपलब्ध  किए

 जाएं  ।

 2  विभिन्‍न  तत्वों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जैसे  क्षेत्रीय  भ्र संतुलन  की  alae  शक्ति  के

 केन्द्रीयकरण  का  उग्र तर  होना  इत्यादि  को  सरकार  यह  आवश्यक  समझती  है  कि  संतुलित  क्षेत्रीय

 विकास  करने  के  लिए  जहां  तक  सम्भव  हो  विभिन्न  प्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  विशिष्ट  उद्योगों  को

 आरक्षित  जाए  ।  सरकार  का  यह  भी  विचार  हैं  कि  बड़े  बड़े  उद्योग  वस्त  निर्माण  के  ओपन

 बोझे  को  हत्या  करें  ग्रोवर  इन  वस्तुप्नों  का  उत्पादन  सहायक  उद्योगों  में  किया  जाए  रोक  यह  विभिन्‍न

 स्थानों  पर  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  की  दृष्टि से  भी  वांटनीय  है  ।  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  की  दृष्टि
 से  उद्योगों  समुचित  प्रोत्साहन  प्रदान  करने  को  ग्र संगत  नहीं  समझा  जा  सकता  किन्तु  समय  समय

 पर
 मतानुसार  टीके  क्षेत्रों  को  घटाने  बढ़ाने  का  निश्चय  किया  जाए  ।
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 बोकारो  इस्पात  कारखाने  की  डिजाइनिंग  एजेंसी  के  बारे  में  भारत  तथा  रुस  के  बीच  मतभेद

 2299,  श्री  ई  प्र०  fag  देव  :

 थी  मघ  लिमये  :

 कया  इस्पात  ar  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बोकारों  इस्पात  कारखाने  के  दूसरे  चरण के
 लिये  डिजाइनिंग

 एजेंसी  के  बारे  में  भारत  ate  रूस  के  बीच  गम्भीर  मतभेद

 यदि  at,  तो  वे  मतभेद  क्या  कौर

 क्या  ये  मतभेद  दूर  हो  गये  gate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  झ्र  कारखाने

 की  प्रगति  पर  उसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 इस्पात  तथा  ant  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  कृष्ण  चन्द्र

 नहीं  ।

 शौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 Production  of  Iron

 2300.  Shri  Prakash  Vir  Shastri;  Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engineering
 bz  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  formulated  a  scheme  to  increase  the  production
 of  iron

 in  view  of  the  consumption  of  pig  iron  in  foreign  countries;  and

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  &  Heavy  Engineering  (Shri  K.C.  Pant)  :

 (a)  The  public  sector  steel  plants  have  been  advised  to  augment  the  production  of  pig  iron,

 partly  to  meet  the  increase  in  domestic  demand  and  partly  for  export.

 (b)  This  augmentation  in  the  production  of  pig  iron  is  proposed  to  be  achieved  by  (i)

 indcoved  दा1 इता: 21%11 23  practic2s;  and  (i)  incorporation  of  technological  improvements.

 In  aldition  the  Sixth  Blast  furnace  in  Bhilai  and  iron  production  facilities  in  Bokaro  are

 scheduled  to  be  commissioned  during  the  period  1971-72  to  1972-73.

 Black-listing  of  Industrial  Organisations

 2301.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  Will  the  Minister  of  Industriat  Development,  Internal

 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  black-listed  certain  industri!  organisaticns
 which  have  again  started  functioning  under  some  other  name  and  style;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  some
 Government  officials  and  Ministers  had  a  hand

 in  it;  and

 (c)  if  so,  the  concrete  steps  being  taken  to  eradicate  this  evil  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri
 Fakhraddin  Ali  Ahmed):  :  (a)  In  accordanze  with  the  ‘Standardised  an  order  of
 ‘black-listing’  implies  that  departments  are  forbidden  from  obtaining  supplies
 from  them.  It  does  not,  however,  necessarily  mean  that  such  firms/organisations  should  cease
 to  exist  or  discontinue  their  manufacturing,  trading  or  other  activities.  It  has  not  been  bro-

 A
 ught  to  the  notice  of  the  Ministry  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company airs  that  any  of  the  firms  blacklisted  by  the  Ministry  have  started  functioni  ng  under  some
 other  name  and  style.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.
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 Production  in  Heavy  Electrical  Equipment  Plant,  Hardwar

 2302.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  Will  the  Mi UL  nister  of  Industrial  Development,  Internal
 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  time  by  which  the  Heavy  Electrical  Equipment  Plant  Hardwar  would  start  produc-
 tion  according  to  its  rated  capacity:

 (b)  the  reasons  for  which  the  expansion  programme  of  the  said  Plant  could  not  be  imple-
 mented  in  time;  and

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  certain  drawings  in  connection  with  the  construction
 of  the  said  Plant  have  not  so  far  been  received  ?

 The  Minister  of  industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhru-
 ddin  Ali  Ahmed)  :  (a)  The  constructicn  of  the  Heavy  Electrical  Equipment  Plant,  Hardwar  has

 ot  yet  been  completed.  They  have  started  production  of  some  items  only.  Provided  sufficient
 orders  are  forthcoming  adequately  in  advance,  the  Heavy  Electrical  Equipment  Plant,  Hardwar
 isexpected  to  achieve  rated  capacity  of  production  by  1975-76  for  turbosets  and  electrical
 machines  and  by  1976-77  for  hydrosets.

 (b)  No  expansion  programme  of  the  Heavy  Electrical  Equipment  Plant,  Hardwar  is  en-

 visaged  at  present  though  certain  diversification  is  under  consideration.

 (Cc)  All  drawings,  except  one  foundation  drawing  which  was  expected  to  be  delivered
 during  the  4th  quarter  of  1969,  have  been  received.

 Scheme  to  end  Class  feelings  in  the  Country

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be

 Pleased  to  state
 2303.  Shri  Prakash

 Vir
 Shastri

 (a)  whether  Government  are  considering  any  scheme  to  put-an  end  to  the  ever-i  «  reasing
 Class  feelings  in  the  country  which  are  the  offshoots  of  hereditary  caste  system;

 (b)  whether  the  organisations  named  after  castes  and  creeds  were  ever  asked  to  drop
 that  characteristic  from  their  names  while  providing  grants  to  them;  and

 (c)  if  so,  their  reaction  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry,  of  Law  and  in  the  Department  of  Social  Welfare
 [Dr.  (Smt.)  Phulrenu  Guha]  :  (a)  There  is  no  evidence  to  show  that  class  feeling  is  on  the
 increase  in  the  country.

 (b)  &  (८).  The  Department  of  Social  Welfare  does  not  give  grants  to  any  organisation
 named  after  a  particular  caste.

 सहवास  आरम्भ  न  कपि  जाने  के  आधार  पर  विवाहित  पुरुष  अथवा  महिला  को  तलाक

 मांगने  का  अ्रधिकार

 2304.  श्री  वेणी  शंकर  शर्मा  :  क्या  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा
 करेंगे

 कि

 ऐसे  विवाहित  व्यक्तियों  के  जो  सात  वर्ष  अथवा  इससे  faa  कालावधि  तक

 सहवास  नहीं  कर  सके
 हिन्दु  विवाह  भ्र धि नियम में  क्या  wea  उपलबध

 क्या  इस  प्रकार  का  भ्रनुतोष  उस  व्यक्ति  के  लिये  भी  उपलब्ध  है  जिसके  विरुद्ध  न्यायिक

 अलगाव  अथवा  दाम्पत्य  अधिकार  की  प्रत्या स्थापना  की  डिग्री  दी  गई  शौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उपर्युक्त  भाग  में  उल्लिखित  व्यक्तियों  में  से  प्रत्येक
 को  तलाक  प्राप्त  करने  का  अधिकार  देने  की  वांछनीयता  के  बारे  में  विचार  किया  है  ?

 5/Lok  Sabha/70--14
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 fafa  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  गोविन्द  :
 सहवास  का  aoe ~

 न
 अपने  हिन्दु  विवाह  1955  के  wale  किसी  भी  श्रनृतोष  के  लिए

 नहीं
 है  ।

 जी  at

 इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  एक  सुझाव  परीक्षाधीन  हैं  ।

 per  ye
 इच्छा  के  मूल्य  में  वृद्ध

 2305,  श्री  वेणी  शंकर  शर्मा  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस्पात  के  मूल्यों
 yy  fs
 मचा  &  फी ी  ALAC  देकर  सरकार  सभी  मदों

 मूल्यों  में  भ्र ग्रे तर  वृद्धि  को  प्रोत्साहन  दे  रही  कौर

 यदि  तो  मूल्यों  में  श्र  ant  वुद्धि  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने
 का

 विचार

 ~
 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्दर

 कौर  इस्पात  पर  ग्रा धारित  उद्योगों के  उत्पादों  के  मौजूदा  मूल्यों  में  इस्पात  का  बढ़ा

 ह  मूल्य  जिस  हद  तक  नहीं  खप  सकेगा  उस  हद  तक  ऐसे  उत्पादों  के  मूल्यों  में  कुछ  वृद्धि  होसकती है
 |

 इस्पात  के  मूल्यों  में  हाल  में  हुई  वृद्धि  के कारण  इस  तरह  की  मूल्य  वृद्धियाँ  ऐसी  नही  वास्तव

 में  हुई  भी  नहीं  कि  इनके  कारण  मुद्रास्फीति  हो  ।

 भारत  में  मुसलमानों  में  बहु-विवाह  रोकने  के  एकरूपात्मक  सिविल  संहिता

 2306.  श्री  बेटी  शंकर  शर्मा  :  क्या  विधि
 तथा

 समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 कीਂ  क़्या  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  मुसलमानों  में  बहु-विवाह  की  प्रथा  को  रोकने  के  लिये  समुचे  देश  में

 एकरूपात्मक  सिविल  संहिता  लागू  करने  का  विचार  किया  गया

 कय प1* nm मुसलमानों  को  मानसिक  तौर  पर  इस  बात  के  लिये  ते  रने  हेतु  कि  वे  इस  प्रथा

 को  त्याग  दें  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ;  जौर

 लोगों  को  विवाहित  व्यक्तियों  के  साथ  अपनी  लड़कियों  का  विवाह  करने  से  निरुत्साहित

 करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  गोविंद  जी  नहीं  |

 शौर  अल्पसंख्यक  समुदायों  की  स्तरीय  विधि के  विषय  में  सरकार  की  नीति  यह
 रही

 है
 कि  उन  में  सुधार  तभी  प्रोत्साहित  किया  जाए  जब  कि  पहला  कदम  इन  समुदायों ने  उठाया  हो  ।

 आशा  की  जाती  है  कि  जनता  में  शिक्षा  का  प्रसार  तथा  उसका  सामाजिक  कौर  श्रमिक  उत्थान  होने
 के  साथ  साथ  बहुपत्नीत्व  की  प्रथा  का  यथासमय  लोप  हो  जाएगा  1
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 देश  में  भ्र स्पष् यता

 2307,  श्री  देगी  शंकर  फार्मा  क्या  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रस्पुश्यता  जिस  पर  22  वर्ष  पूर्व  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  था  देश

 के  कई  भागों  में  अब  भी  बरती  जाती  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  पिछले  तीन  सर्पों  में  कोई  शिकायतें  मिली  है  कौर  यदि  तो

 कितनी  कौर  उनकी  जांच  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 इतनी  लम्बी  प्रगति  के  बाद  इसके  ae  तक  जीवित  रहने  के  क्या  कारण  हैं प्र ौर  इस  पर

 सामाजिक  बुराई  का  उन्मूलन  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  भ्रमणा  करने  का  विचार  है  ?

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  फलरेण भ च्

 शहरी  क्षेत्रों में  यह  प्रथा  लगभग  समाप्त हो  गई  यद्यपि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इक्के

 दुक्के  मामले  होते  रहते  हैं  |

 1966
 से  1968  तक  भ्रस्पुश्यता  1955

 के  ग्रीन
 रजिस्टर

 किए  गए  मामलों  तथा  1969  के  दौरान  दोषसिद्ध  किए  गए  व्यक्तियों  की  के  बारे  में  ब्यौरा  राज्य

 सरकारों
 से  एकत्रित  किया  जा  रहा  है  तथा  यथासमय  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 यह  बुराई  शताब्दियों से  विद्यमान  है  तथा  उसे  बीस  या  तीस  वर्षो  में  जड़  से  नहीं  उखाड़ा

 जा  सकता ।

 झ्  समस्या  के  साथ  कानूनी  प्रचार  तथा  अ्रतुसूचित  जातियों  के  शैक्षिक

 तथा  श्रमिक  उत्थान  के  लिए  कल्याण  कार्यक्रमों  के  द्वारा  निपटा  जा  रहा  हैं  ।  इन  उपायों  को  चतुर्थ  योजना

 के  अधीन  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  उसके  अ्रतिरिक्त  राज्य  सरकारों  से  अस्पृश्यता
 1955  को  लागू  करने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाने  के  लिए  लगातार  बल पू वंक  कहा  जा  रहा

 नियम  को  प्रतीक  कारगर  बनाने  के  लिए  उसमें  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  भी  सक्रिय  विचार  किया  जा

 रहा  है  कौर  शा  है  कि  संसद  के  चालू  सत्र
 में  एक  संशोधक  विधेयक  पेश  किया  जाएगा  |

 बिडला  ait  को  लाइसेंस  देने  का  मामला

 2308,  श्री  ज्योतिमेय  बसु  :  कया  औद्योगिक  श्रास्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1967,  1968  और  1969 में  बिड़ला  उद्योग-समूह की  कम्पनियों

 वार  कितने  कौर  कुल  कितने  मूल्य  के  औद्योगिक  लाइसेंस  दिये  गये  थे  ;  कौर

 इस  अवधि  में  बिड़ला  उद्योग-समूह  की  कम्पनियों  को  दिये  गये  लाइसेंसों  के  कूल  मूल्य
 में  (1)  आयातित  मशीनरी  ate  (2)  देशी  मशीनरी  कितनी  कितनी  होगी  ?

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 wena) :  बिडला  ग्रुप  की  कम्पनियों  को  at  1967  से  1969  के  दौरान  20  लाइसेंस  दिये ध
 गय ेथे  ।  इन  लाइसेंसों  का  उद्योगवार  इस  प्रकार  हैं

 :--
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 उद्योग  जारी  fax  गये  लाइसेंसों  की
 संख्या

 वस्त्र  6  नया  उपक्रम

 पर्याप्त  विस्तार

 केमिकल्स  4  नया  उपक्रम

 पर्याप्त  विस्तार

 नई  वस्तु

 उसी  राज्य  में

 स्थानान्तरण

 frat  उपकरण  4  तनया  उपक्रम

 पर्याप्त  बिस्तार

 नई  वस्तु

 औद्योगिक  मशीनें  1  पर्याप्त  विस्तार

 मशीन  टूल्स  1
 वस्तु  )

 छोटे  तथा  हाथ  के  श्रौजार  1

 कृषि  की  मशीनों  1

 रेफरीजरेटसं  1

 टायर  तथा  ट्यूब  1

 ene

 20

 —  _aa  eee

 लाइसेंसों  के  मूल्य  के  बारे  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  उद्योग  विकास
 तथा  विनियमन  )

 1951  के  अ्रस्तगंत  विशिष्ट  उत्पादन  क्षमता  के
 लिए  दिया

 जाता
 है  सामान्यतया  यह

 उत्पादन  मूल्य  से  संबद्ध  नहीं  होते  हैं  ।

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  हैं  कौर  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 qa  रेलवे  में  साल-डिब्बे  तोड़ने  की  घटनायें

 2309.  श्री  ज्योतिर्मय  ag:  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  में  वर्षवार  रेलवे  में  माल  डिब्बों  को  तोड़ने  की  कितनी  घटनाएं  घटीं  ;

 पव  रेलवे  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  विवाद  माल  को  तोड़ने  से  कितने  मुल्य का

 सामान गुम  नष्ट  अथवा  चोरी  ड्  ;

 माल  डिब्बों  को  तोड़ने  की  घटनाओं  में  वृद्धि  seat  कमी  के  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कुछ  अधिकारियों  पर  समाज  विरोधी
 विधियों  के  लिये  सहायता  देने  कौर प्रे  रणा  देने  का  संदेह

 क्या  पब  रेलवे  हावड़ा  के  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  ने  उस
 समय

 के
 रेलवे

 मंत्री  को
 एक

 पत्न  लिखा  था  जिसमें  यह  प्रत्यारोप  लगाया  गया  था  कि  उस  डिवीजन  के  कुछ  उच्च

 अधिकारी  माल  feed  तोड़ने  वालों
 की

 सहायता  करते  हैं  सनौर  उनको  ऐसा  करने  के  लिये  प्रेरित

 करते
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 क्या  हावड़ा  के  कर्मचारियों  ने  ग्रसने  श्रारोष  के  समर्थन  में  रेलवे

 बल  के  आफिसर  कमांडिंग  की  सहायता  से  माल  डिब्बे  ats  जाने  के  अनक  ठोस  उदाहरण  दिये

 रोक

 c
 यदि  तो  इस  मामले  में  यदि  कोई  की  गई  हैं  तो  क्या

 रेलवे  मंत्री
 :

 दुर्घटनाओं की  संख्या

 1967  397

 1968  41 1

 1969  431

 खोये  हुए  या  चोरी  गये  सामान  का  मूल्य

 Ro

 1967  3,88,822

 1968  4,99,890

 1969  5,24,503

 सामान्य  श्रमिक  कठिनाई  कौर  कुछ  क्षेत्रों  में  कानून  कौर  व्यवस्था  बिगड़ना  |

 जी  नहीं  ।

 जी नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 सवाल नहीं  उठता

 सरकारी  उपक्रमों  के  गेर  सरकारो  विशेषज्ञ  निदेशक

 2310.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1970  को  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  किन-किन  सरकारी  उपक्रमों

 के  निदेशक  मंडलों  में  गैर-सरकारी  प्रतिनिधि

 उनके  मंत्रालय  के  अधीन  प्रत्येक  सरकारी  उपक्रम  के  निदेशक  के  रूप  में  काम  करने

 वाले  प्रत्येक  गैर-सरकारी  प्रतिनिधि  का  नाम  व्यवसाय

 उनके  मंत्रालय  के  अधीन  प्रत्येक  सरकारी  उपक्रम  के  निदेशक  मंडल  में  नियुक्त  गर

 सरकारी  विशेषज्ञों  का  पूर्ण  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  का  विचार  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  सरकारी  उपक्रमों  के  निदेशक  मंडलों

 में  श्र  ग्रसित  गैर-सरकारी  विशेषज्ञ  लेने  का  wk

 यदि  तो  इसके  कया  कारण हैं  ?

 श्रौद्योगिक
 श्रांत  रिक

 व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 से  जानकारी  इकट्ठी क  रही  है  र  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 deed  का  उत्पादन

 . न  थो  प्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1967-68 से  1969-70  तक वर्ष-वार  भारत  में  कितने  तथा  कितने  मूल्य  के  ट्रैक्टरों
 का  उत्पादन  ;

 1973-74  के  get  में  ट्रैक्टरों  की  कूल  सप्लाई  में  देशीय  ट्रैक्टर  और  आयातित  ट्रैक्टर

 कितने-कितने

 पिछले  तीन  वर्षों  में  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के  लिये  कूल  कितने  पुर्जों  तथा  कच्चे  माल  की

 आवश्यकता  थी  उसमें  से  कितने  पुर्जों  तथा  कच्चे  माल  का  आयात  किया  गया  कौर

 ट्रैक्टरों  के  उत्पादन  में  भारत  द्वारा  कब  तक  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  किये  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  wat

 1967-68  से  1969-70  तक  भारत  में  उत्पादित  ट्रैक्टरों  का  मूल्य  कौर  संख्या

 निम्न  प्रकार  है  न

 वर्ष  उत्पादन  संख्या  मलय

 लाख  रुपया

 1967-68  11394  2300

 1968-69  3000 15427

 15333  3050 1969-70

 यद्यपि  देश  में  ट्रैक्टरों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  फिर  भी

 इस  स्थिति  में  यह  बताना  कठिन  है  कि  1973-74  के  पन्त  तक  ट्रैक्टरों  के  कुल  संभरण  में  देशी  ट्रैक्टर
 wie  ग्रायातित  ट्रैक्टर  कितने  होंगे  ।

 कच्चे  माल  से  सम्बन्धित  सुचना  तत्काल  उपलबध  नहीं  है  क्योंकि  यह  केवल  नियमित

 लागत  परीक्षण  के  उपरान्त  ही  प्राप्त  हो  सकती  है  ।  जहां  तक  पुर्जों  का  सम्बन्ध  है  विगत  तीन  वित्तीय

 वर्षों  विद्यमान  ड  क्टर  उत्पादक  एककों  में  पुरे  टू  क्टर  में  प्रायश्चित  वस्तुभ्नों  का  प्रतिशत  निम्न  प्रकार
 जै

 एकक  का  नाम  मेंक  तथा  अ्रश्व  शक्ति  ट्रैक्टर  के  मूल्य  में  आयातित  पुर्जों  के  मूल्य

 का  प्रतिशत  निम्नलिखित  ग्रंथि  में

 1967-68  19  68-69  1969-70

 9 1  a  3  4

 मत  टू  क्ट्सं  एण्ड  फ  में  इक्विपमेंट  लि०  मद्रास

 31  प्रतिशत  26  प्रतिशत  17  प्रतिशत

 Ho  इन्टरनेशनल  ट्रैक्टर  कम्पनी  श्राफ  इण्डिया
 लि०  बम्बई-अबी  275  35

 35  प्रतिशत  33  प्रतिशत  19  प्रतिशत
 म०  हिन्दुस्तान  ट्रैक्टर  बड़ौदा

 हिन्दुस्तान  एच ०  डब्लू०  गया  30  प्रतिशत  20.5  प्रतिशत  26  प्रतिशत
 35  झग्श०  5  0  प्रतिशत  45  प्रतिशत

 2 श  50  प्रतिशत  45  प्रतिशत  18  प्रतिशत
 18  प्रतिशत
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 1  3
 fms

 1  He  gene  लि०  फरीदाबाद  एस्कार्ट

 (34.5  42  प्रतिशत  35  प्रतिशत  18  प्रतिशत

 ठ  Ho  arent  ट्रैक्टर  इण्डिया  फरीदाबाद

 सक  26.5
 )  32  प्रतिशत  18

 प्रतिशत

 wat  योजना  के  aT  तक  की  श्रतनुमानित  मांग  अर  विमान  एककों  की  क्षमता  तथा

 स्थापित  किये  जाने  वाले  नये  प्रस्तावित  एककों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  यह  संभव  है  कि  ट्रैक्टरों  के  मामले

 में  ग्राम  नीरसता  पंचम  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  तक  a  सकती  है  ।

 मध्य  रेलवे  के  कर्मचारियों के  लिए  अलग  वेतन  आयोग की  माँग

 2312.  श्री  ज्योति मंग  बसु  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  मध्य  रेलवे  कर्मचारियों  के  कई  संगठनों  ने  रेलवे  कर्म  चोरियों  के  लिए  wet  वेतन

 ग्रा योग  की  मांग  की  है  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिये  बनाये  जाने  वाले  वेतन  आयोग

 से  रेलवे  कर्मचारियों  के  विशेष  प्रयोजनों  की  पूर्ति  नहीं  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  तर  इस  तरह  एक  की  गयी

 नया  वेतन  onan  जिसकी  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  घोषणा  कर  दी  गयी  रेल  कोंचा  रियों  सहित

 सभी  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामले  पर  विचार  करेगा  ।  इसलिए  केवल  रेल  कर्मचारियों  के

 लिए  अलग  से  एक  वेतन  आयोग  बनाना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।  फिर  भी  आशा  की  जाती है  कि  रेल

 क्मेंचारियों  की  परि लब्धियों  ate  उनकी  सेवा  की  शर्तों  पर  जिन  विशेष  पतलूनों  का  प्रभाव  पड़ता

 उन  पर  वेतन  आयोग  द्वारा  म्रपेक्षित  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 Various  Names  Given  to  ‘Trains

 2313.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state
 the  basis  on’  which  the  Railways  have  given  the  names  of  Passenger,  Express,  Toofan  and  Mail
 to  the  various  trains  and  the  difference  between  these

 various  types  of  trains  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  By  and  large  trains  scheduled  to  stop  at  all
 Stations  on  their  route  are  classified  as  Passenger  trains  and  those  booked  to  stop  at  all  but  few
 Stations as  Fast  Passenger  trains.  Mail/Express  trains  are  generally  so  classified  when  they  are

 and  E
 booked  to  run  through  a  comparatively  larger  number  of  stations  enroute.  The  speed  of  Mail

 xpress  trains  is  by  and  large  more  than  75  Km.  per  hour  and  that  of  Passenger  trains
 15  Km.  per  hour  or  less.

 खिलोना  उद्योग  का  विकास

 2314.  श्री  शिवचन्द्र  झा  :  कया  औद्योगिक  श्रांत रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्तर्गत  देश  में  खिलौना  उद्योग  के  विकास
 के  लिये  विशेष  कार्यवाही  की  है

 यदि  तो  उसके  कया  कारण
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 यदि  उपभुक्त  भाग  का  उत्तर  सकारात्मक  तो  खिलौना  उद्योग  पर  तक

 कुल  कितनी  राशि  खर्चे  की  गई  भारत  में  इस  समय  खिलौनों  के  कितने  कारखाने  वे
 कितने  प्रकार

 के  खिलौने  बनाते  प्रति  वर्ष  खिलौनों  का  कुल  कितना  निर्यात  किया  जाता  है  कौर  जापान  के  मुकाबले

 उनसे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  जीत  की  जाती  है  ?

 झाड़ियों गीत  श्रांत रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन

 :  att  खिलौना  उद्योग  का  विकास  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया

 गया  राज्य  सरकारों  ने  अ्रपनी  वार्षिक  योजनाओं  के  अ्रन्तगंत  प्रशिक्षण  की  विशेष  उत्पादन

 था  बचने  का  कार्प  ले  लिया  gard  ।  अखिल  भारतीय  हस्तकला  बम्बई  में  खिलौना  उद्योग
 के

 विकासार्थ  एक  अनुसंधान  केन्द्र  तथा  लकड़ी  के  खिलौनों  की  शिक्षा  देने  के  लिए  एक  उत्पादन
 व

 प्रशिक्षण

 केन्द्र  चला  रहा  है  |  दिल्‍ली  तथा  कलकत्ता  के  डिजाइन  केन्द्र  निर्माताश्नों  को  डिजाइन

 के  बारे  में  आवश्यक  सहायता  देते  रहे  हैं  ।  हस्तकला  बो  से  सहायता  प्राप्त  चार  क्षेत्रीय  हस्तकला

 क्षण  संस्थान  हैं  जहां  खिलौने  बनाने  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 इस  उद्योग  के  विकासार्थ  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  व्यय  की  गयी  कुल  धन  राशि  का  पता

 नहीं है  ।  निम्नलिखित  स्थानों  में  खिलौने  उद्योग  स्थापित हैं  :--

 कोन्डापली  प्रदेश )

 चिनापट्टनम

 ग्वालियर

 जयपुर  तथा  उदयपुर

 वाराणसी  तथा  लखनऊ  (Jomo)

 दिल्ली

 बम्बई

 8  कलकत्ता

 9  कृष्ण  नगर  बंगाल )

 इन  केन्द्रों  में  निर्मित  विभिन्‍न  प्रकार  के  खिलौने  ये  हैं  लकड़ी  के  रोगन  वाले

 कपड़े  के  मि  ठी  के  खिलौने  तथा  शिक्षा  प्रद  खिलौने  |

 खिलौने  तथा  feat  का  निर्यात  इस  प्रकार  है

 ay
 मूल्य  रु०

 1967-68  11,18,000

 1968-69  19,82,000

 1969-70

 1969  तक )

 जापान  से  निर्यात  किये  गये  खिलौने  तथा  मूल्यों  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं
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 कर्मचारी-रहित  रेलवे

 2315,  श्री  बाब् राव  पटेल  :

 श्री  सी०  क०  wat  :

 भी क०  झनिरद्धन :

 थी  नम्बियार  :

 थी  उसा नाथ  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  15  1970  को  त्रिवेन्द्रम  में  एक  प्रेस  सम्मेलन  में  दक्षिण

 रेलवे  के  महाप्रबंधक  ने  इस  बात
 को  स्वीकार  किया था  कि  उन्हें  इस  बात  का  उस  समय  तक  कोई  पता

 नहीं
 था  कि

 सिरूगमानी  रेलवे  स्टेशन  पर  कोई  कर्मचारी  नियुक्त  नहीं  जब  तक  यह  बात  किसी  के
 दारा

 उन्हें  बताई
 नहीं  गई

 यह  स्टेशन  इस  प्रकार  कब  से  चल  रहा  नह

 ऐसा  क्यों  होने  दिया  अरब

 क्या  भारत  में  कर्मचारी-रहित  कौर  भी  कोई  रेलवे  स्टेशन  हैं  कौर  यदि  तो  कितने
 गौर  कहां  ?

 रेलवे  मंत्री  (ait  :  से
 दक्षिण  रेलवे  के  महाप्रबंधक  ने  15-  1-70  को

 fata  में  पत्रकार  सम्मेलन  में  बताया  था  कि  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  दक्षिण  रेलवे

 में  ऐसे  कोई  सेशन  हूँ  जहां  कोई  कमंचारी  tara  नहीं  सिरुगमानि हाल्ट  पर  1967  में
 हाल्ट  एजेंट  के  इस्तीफा  देने  के  बाद  से  चल  टिकट  परीक्षकों  दारा  टिकट  जारी  करने  के  काम  की  देख
 भाल  की  जा  रही  एक  नया  हाल्ट  एजेंट  निप क्त चक  करने  का  प्रयास  किया  गया  था  लेकिन  चूंकि  इस
 केंम  के  लिए  कोई  तैयार  नहीं  हो  रहा  इसलिए  इस  हाल्ट  पर  23-2-70  से  एक  वाणिज्यिक  कलक

 तैनात  कर  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  रेलों  पर  इस  समय  202  गाड़ी  हाल्ट  ऐसे  हैं  जिनका  संचालन  चल
 टिकट  बुकिंग  कलकं/चल  टिकट  परीक्षक  द्वारा  किया  जा  रहा  इन  गाड़ी  हाटों  की  रेलवे-वार

 भ्र्ला  भ्र लग  संख्या
 नीचे  दी

 गई  है  :--
 लब  संख्या

 न  23

 उत्तर  22

 सामा पूर्वोत्तर

 दक्षिण

 दक्षिण  मध्य

 दक्षिण-पूर्व  19

 पश्चिम  127

 जोड़  206

 */Lok
 Sabha/7015
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 Electrification  of  certain  Railway  Routes  in  North  and  South  India

 2317.  Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri

 Shri  Atam  Das  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  pr  01१05 VEPs  e  to  electrify  some  of  the  routes  in  South

 India;

 (b)  if  so,  the  names  of  places  and  the  length  of  track  (in  kilometres)  which  would  be

 covered ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  is  no  electric  Railway  line  from  Delhi  or  New  Delhi

 to  other  places  while  electric  trains  are  running  to  several  places  from  Bombay,  Calcutta  and

 Madras;

 (d)  if  so,  whether  it  is  proposed  to  run  electric  trains  from  Delhi  to  Meerut,  Delhi  to

 Khurja,  Delhi  to  Panipat,  Delhi  to  Agra  and  Delhi  to  Ajmer;

 (e)  whether  Delhi  is  being  neglected  by  his  Ministry;  and

 (f)  if  not,  the  length  of  Railway  lines  (in  kilometres)  electrified  in  Madras  and  U.P.,  and

 in  Haryana  and  Rajasthan,  respectively  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  Yes.

 (b)  Electrification  of  Madras-Vijayawada  (Route  and  Madras-Arkonam
 (Route  sections  in  South  India  are  tentatively  included  in  the  programme  of

 electrification  to  be  carried  out  during  the  Fourth  Five  Year  Plan.

 (c)  Yes.

 (d)  No

 (e)  No.  Electrification  of  Tundla-Delhi  section  has  tentatively  been  included  in  the  4th

 Five  Year  Plan  and  the  financial  implications  of  the  न  cheme cneme  a  re  curreatly  under  examina-
 tion.

 (f)  Route  lengths  of  railway  lines  electrified  in  different  States  are  as  under

 Madras  :  163  Kms.
 U.P.  :  356  Kms.

 Haryana  :  Nil

 Rajasthan  :  Nil

 एशियन  face  द्वारा  गेलिथीन  की  बिक्री

 2318.  श्री  ag  लिमये  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नियमों  का  उल्लंघन  करके  गेलिथीन  के  आयातित  प्रतीक
 मालु  की  ऊंचे  मूल्यों

 पर  बिक्री  के  बारे  में  कैंप  ०  गोयनका  के  एशियन  कैवल्य  के  विरुद्ध  आरोपों  के  बारे  में  सरकार  ने
 जांच  पुरी  कर  ली

 क्या  तांबा  जैसे  झ्रायातित  कच्चे  माल  को  इस  कम्पनी  द्वारा  नियमों  का  उल्लंघन  करके
 ऋण  पर  लिया

 जाने  अथवा
 उसे  बेचे  जाने  के  बारे  में  भी  जांच  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम
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 क्या  नियमों  का  उल्लंघन  करके  इस  कमानी  को  Ty  मूल्य
 पर  माल  की  बिक्री

 करने  की  ग्र नुम ति  देने  वालों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  कार्यवाही  की  ौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फिर  ओन्ली

 से  wae  की  कभी  जांच  की  जा  रही है  ।

 att  जैसा  कि  मैंने  22-8-1969  को  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  दिए

 गए  भ्रपने  वक्तव्य  में  कहा  था  कि  महानिदेशक  ने  अपने  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  से  मशविरा  करके  इस

 मामले  को  स्वयं  निबटाया  था  तथा  नियमानुसार  aerate  प्रदान  की  थी  ।  किसी  प्रकार  की

 वाही  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  योजना

 चल
 2319,  श्री  aa  लिमये  :  कया  इस्पात  तथा

 भारी
 इंजीनियरिंग

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 ~
 क्या  समूचे  विश्व  में  इस्पात  तथा  इस्पात  की  बनी  वस्तुध्नों  की  अत्यधिक

 कमी

 {
 )  क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  केवल  कुछ  ही  पहले  ऐसा  नहीं  कह  रहा  था  कि  इस्पात  उत्पादों

 की  भरमार  हो  जायेगी  कौर  इस्पात  परिव्यय  में  कटौती  की  जानी

 क्या  सरकार  को  इस  प्रचार  का  शिकार  नहीं  बनना  कौर

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों में  इस्पात  का
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  की  क्या  योजनाएं  हैं  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  कृष्ण  चन्द्र

 विश्व
 भर  में  इस्पात  के  मूल्यों  में  लगातार  वृद्धि होने  कौर  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 सम् भरण  के  लिये  लम्बी  तारीखें  देने  से  ऐसा  संकेत  मिलता  है  ।

 (@)  ऐसे  कुछ  विचार  व्यक्त  किये  गये  थे  |

 नहीं  ।  विश्व  में  इस्पात  की  वर्तमान  कमी  के  पहले  ही  इस्पात  के  लिये  योजना  बना
 ली

 गई  थी  ।

 देश  में  इस्पात  की  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिये  प्रस्तावित  कार्यक्रम  नीचे  दिया  गया
 ह  a

 (1)  पहले
 से

 शुरू
 की

 गई  परियोजनाओं
 को

 पूरा  करना  भ्र  वर्तमान  सुविधाओं  में  तकनीकी

 शौर  अ्रतिरिक्त  संतुलन  al  फिनिशिंग  सुविधाओं  द्वारा  श्रधिकत्तम  उत्पादन
 प्राप्त  करना  ।

 (2)  बोकारों  को  4  मिलियन  टन  अवस्था  तक  पहुंचाना  |
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 (3)  बिलेट  कौर  प्लेट  के  उत्पादन  के  लिये  4.2  मिलियन  टन  तक  के  लिये  मिलाई
 का

 विस्तार

 (4)  नये  इस्पात  कारखानों  में  इस्पात  की  लगभग  4  मिलियन  टन  अतिरिकत  क्षमता  |

 (5)  रूरकेला  में  ठण्डी  त्रसित  दानेदार  चादरों  का  उत्पादन

 आयात  विकल्प-कार्यक्रम  के  कारण  आयात  में  कमी

 2320.  श्री  श्रदिचन  :  क्या  श्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायें

 मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे  कि

 क्या  aaa  विकल्प-कार्यक्रम  से
 आयात

 की  मात्रा  में  पर्याप्त  कमी  श्राप

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  आरम्भ  के  पश्चात  श्रायात  में  कुल  कितनी  कमी  हुई  है  श्र

 इस
 का

 मद-वार  ब्यौरा  क्या  कौर

 इस  कार्यक्रम  के  अनुसरण  में  चौथी  प  वर्षीय  योजना  के  झ्न्तगंत  अर  जागें  क्या  कार्य

 वाही  की  जा  रही  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरूद्दीन  शर्ली

 हों  ।

 आयात  प्रतिस्थापन  देश  की  औद्योगिक  नीति  का  एक  श्निवायं  रंग  हो  गया  है  तथा

 इस  निरन्तर  प्रक्रिया  के  श्रन्तगंत  उद्योग  का  समस्त  परिक्षेत्र  ar  जाता  है  ।  अ्रतएव  इसके  कारण  इसके

 प्रारम्भ  से  आयात  में  हुई  कमी  श्रयवा  आयात  में
 हुई

 कसी  की  सवार
 सूचि  बनाना

 कठिन  होगा  |

 विदेशी  मुद्रा  में  श्रमिक  बचत  करने  की  दृष्टि  से
 प्रगामी

 वर्षों  में  तीव्र  प्रयास  करने

 के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  :--

 {
 )  आयातित  कच्चे  माल  हिस्से  पुर्जों  फालतू  पुर्जों  का  देश  में  उत्पादित  हिस्से  पुर्जों

 तथा  उसी  विशिष्ट  प्रकार  के  हिस्से  पुर्जों  अथवा  उसी  से  मिलते  जुलते  प्रकार  के  हिस्से

 पुर्जों  द्वारा  प्रतिस्थापन  करना  तथा  उनके  विकास  के  लिए  प्राथमिकता  प्रदान  करना  ।

 (2)  उत्पादन  की  प्रति  इकाई  में  आयातित  कच्चे  माल  तथा  हिस्से  पुर्जों  की  खपत  में  कमी

 ।

 (3)  रसायनों  तथा
 रसायन  उत्पादों  को  उनके  भध्यमों  से  उत्पादन  करने  को  प्रगामी रूप

 से  उनके  आधारभूत  कच्चे  माल  से  उत्पादन  करना  ।

 (4)  अल्पतम  समय  में  देशीय  श्रन्तवंस्तुम्नों  की  बहुलता  के  हेतु  प्रावस्थावद्ध  उत्पादन
 कम

 में  वृद्धि करना  ।

 (5)  पूंजीगत  साल  के  आयात  की  भली  भांति  संवीक्षा  करना  जिससे  कि  इस  वात  को  aft श्चय  हो  सके  कि  देश  में  उत्पादित
 हो  रहे  या  भविष्य  में  उत्पादित  किये  जाने  वाले  संयंत्रों तथा  उपकरणों  का  झ्रायात्त  न  alt
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 (6)  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  तकनीकी  fear  के  महानिदेशालय

 का  सहयोग  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  करना  ताकि  इसका  सुनिश्चय  किया  जा  सके

 कि  समय  पर  योजना  न  करने  के  कारण  वे  उपकरण  जो  देश  में  ही  विकसित  किये

 जा  सकते  हूँ  उनके  आयात  को  शंकुमती  न  प्रदान  केर  दी  जाय े।

 lara  प्रतिस्थापन  के  क्षेत्र  में  प्रोत्साहन  देने  की  योजना  द्वारा  आयात  में  कमी  करने (7)

 के  क्रियात्मक  सुझाव  देने  वाले  व्यक्तियों  ौर  संस्थानों  को  पुरस्कार  देना  ।

 (8)  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  प्रायोजना त्रों  के  प्राधिकारियों  के  विदेशी

 गायों  से  तैयार  वस्तुभ्नों  के  ड्राइंग  प्राप्त  करने  के  mag  देना  जिसमे  इन  ड्राइंगों  मे

 भारत  में  ही  ऐसी  वस्तुतः  a  उत्पादन  किया  जा  सके  ।

 (9)  ऐसे  अनुदेश  देना  कि  विदेशों  से  उपहारों  के  प्राप्त  करने  में  भी  करार  करने  से  पूर्व
 तकनीकी  महानिदेशालय  को  सूचित  किया  जाये  जिससे  कि  देश  में  उपलब्ध  उपकरणों

 वस्तुप्नों  के  रायात  का  निवारण  हो  सके  ।

 (10)  तथा  उपकरणों  के  आयात  में  ग्र ग्रे तर  कमी  करने  की  दृष्टि  से  इस  मंत्रालय  के

 न्त्रक  के  भ्रन्तगंत  कराते  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  मुख्य  एककों  के  निकट  ही

 सहायक  उद्योग  की  स्थापनाओं  सहयोग  करने  के  लिये  विस्तृत  भ्रनुदेश  जारी  कर  दिये

 गये  हैं  ।

 रेलवे  दुर्घठनाश्रों  कौर  कर्मचारी-रहित  फाटकों  के  बारे  में  कुंजरू  समिति  को  सिफ़ारिशों

 2321.  श्री  श्रीहीन
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुंदरू  समिति  की  सिफारिशों  को  विशेषकर  रेलवे  दुर्घटनाओं  को  रोकने  तथा

 कर्मचारी  रहित  फाटकों  के  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  को  पूर्णतया  क्रियान्वित  किया  गया

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  कौर

 इन्हें  किस  सीमा  तक  क्रियान्वित  किया  गया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  श्र  कुंदरू  समिति  की  रिपोर्ट  की  अधिकतर

 सिफारिशों  का  प्रधान  लक्ष्य  रेल  दुर्वटनाश्रों  को  कम  करना  था  ।  समिति  की  354  सिफारिशें  स्वी  कार
 की  गयी  थीं  जिनमें  से  केवल  25  सिफारिशों  पर  अब  तक  कमल  नहीं  किया  गया  है  ।  इनमें  से  दो

 पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्रवाई  की  जानी  एक  सिफारिश  रेलते  और  राज्य  सरकारों

 के  बीच  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  पर  चौकीदार  रखने  के  खर्चे  का  हिस्सा  बांटने  के  सम्बन्ध  में  अर

 दूसरी  सिफारिश  सभी  समपारों  के  पहुंच मार्गों  पर  सड़क-सं  खेतों
 और  सिगनलों  की  व्यवस्था  के  सम्बन्ध

 में  बाकी  23  सिफारिशें  ऐसी  हैं  जिन  यदि  रकम  उपलब्ध  केवल  चरणबद्ध  आधार  पर

 कमल
 क्या

 जा  सकता  है  या  जिन  पर  ey  संगठनों  द्वारा  कार्रवाई  की  जानी  है  ।

 25
 सिफारिशें  अमल  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  इनमें  से  कुछ  कमल  के  अंतिम  चरणों

 में
 इन

 सिफारिशों  पर  शीघ्र  पूरा  श्रम लक रने  का  हर  संभव  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 कर्मचारी-रहित  रेलवे  फाटक

 2322,  हिम्मर्तासिह का  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 भारत  में  प्रयेक  क्षेत्र  में  कामचारी  रहित  रेलवे  फाटक  कितने  हैं  सनौर  देश  में  इनकी

 संख्या  कितनी
 ar
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 चौथी
 योजना  में  ऐसे  रेलवे  फाटकों  पर  कर्मचारी  रखने

 के
 कार्यक्रम  का  ब्यौरा  कया

 git  उनका  कितना  aa  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  देंगी

 रेलवे-मन्त्री  श्री  नन्दा  ara  1969  के  wa  तक  रेलों पर  स

 श्रेणी
 बिना

 चौकीदार  वाले  इक्कीस  हजार  सात  सौ  सात  समपार  मवेशी-समचार  शामिल

 नहीं  थे  थ  रेलवे
 वार  स्थिति  इस

 प्रकार  है

 मध्य  रेलवे  885

 qa  रेलवे  740

 - Xx  र  रेलवे  3246

 पूर्वोत्तर  रेलवे  2222

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  1373

 दक्षिण  रेलवे  3173

 दौॉक्षण  मध्य  रेलवे  2090

 दक्षिण  पत्र  रेलवे  3216

 पश्चिम  रेलवे
 4208  —

 जिन  समपारों  पर  बहुत  अधिक  सड़क  कौर  रेल  यातायात  होता  वहां  यातायात

 नी गणना के  श्राघार  पर  या  राज्य  सरका  र/सड़क  प्राधिकारियों  के  mace  पर  चौकीदार तैनात  किये  जाते हैं

 समय  लाग  नियमों  के  यदि  बिना  चौकीदार  वाले  समपार  पर  चौकीदार  की  व्यवस्था  करनी  ह

 या  चौकीदार  वाले  समपार  का  दर्जा  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  तो  निर्माण  कार्य  का  श्रावस्ती  खां  राज्य

 सरकार  द्वारा  तौर  श्रावस्ती  खर्चे  रेलवे  द्वारा  दिया  जायेगा  ।  चूंकि  हर  मामले  का  faa  उसके  गणावगण

 के ग्रा धार  पर  किया  जाना  है  कौर  राज्य  सरकार  की  अनुमति  भी  आवश्यक  ae  नहीं  यह  बताया  जा

 सकती  कि  योजना  की  अवधि  के  दौरान  कौन  कौन  से  समपारों  पर  चौकीदार  तैनात  किये  जाएंगे  six

 इस  पर  अमानत  कितना  खच  आयेगा  ।

 बम्बई  मध्य  रेलवे  में  प्रथम  श्रेणी  के  सीजन  टिकट  के  किरायों  में  वृद्धि

 323.  श्री  जाज  फरनेन्डीज  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1  1969  से  बम्बई  मध्य  रेलवे  में  प्रथम  श्रेणी  के  सीजन  टिकटों  के

 किराये  बढ़ाये  गये  हैं

 यदि  तो  इस  विधि  के  क्या  कारण

 (7)  क्या  ये  किराये  बढ़ाने  से  पहले  सलाहकार  समिति  से  परामर्श  किया  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  नन्दा  )  जी  at

 इन  सीजन  टिकटों  के  किरायों  में  संशोधन  से  प्रथम  श्रेणी  के  सीज़न  टिकट धारी
 दैनिक  यात्री  को  यात्रा  की  दूरी  के  आधार  प्रति  मास  एक  प्रोर  की  6  से  20  यात्वाश्नों का किराया देना का  किराया  देना पड़ता  था  ।  इस  किराये  पर  मासिक  सीज़न  टिकट  धारी

 न्याति  महीने  में  श्रौसतन एक अ्रोर की एक  झोर  की  50  यात्राएं
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 सलिए करता है  ।  ये  किराये  परिचालन  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  भी  पर्याप्त नहीं  पाये  गये
 ।

 प्रथम  श्रेणी  के  सीज़न  टिकट  में  उपयुक्त  वुद्धि  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  ।

 (7)  जी  नहीं  ।  दरों  ग्रोवर  किरायो ंके  संशोधन  के  लिए  परामर्श  स्मिति की  राय  नहीं  ली  जाती

 भाग
 के  उत्तर को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  |

 Increase  in  Railway  Accidents  on  Central  Railway

 2324.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  has  been  an  increase  in  the  Railway  accidents  cn  the

 Central  Railway  in  the  recent  past;

 (b)  if  so,  the  number  of  accidents  occurred  from  Ist  January,  1969  to  31st  December

 1969,

 (1८)  the  number  of  persons  killed  and  injured  in  each  of  the  accidents;

 (d)  the  estimated  loss  to  the  Railway  property  in  each  of  the  accidents;  and

 (e)  the  action  taken  by  Government  in  each  case  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  &  (b):  No.  During  the  year  1969,  there
 were  103  train  accidents  in  the  categories  of  collisions,  derailments,  trains  running  into  road
 traffic  at  level  crossings  and  fires  in  trains  on  the  Central  Railway  against  a  total  cf  112  train
 accidents  during  1968.

 ()  As  a  result  of  these  accidents,  13  persons  were  killed  and  18  injured.

 (d)  The  cost  of  damage  to  railway  property  as  a  result  of  these  accidents  was  estimated
 at  approximately  Rs.  3,22,353.

 (e)  Inquiries  were  held  into  all  these  accidents  and  necessary  punitive  and  preventive  action
 was  initiated.

 Abolishing  practice  of  Disposing  of  Night-Soil  as  Head  Loads

 2325.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  allocated  by  the  Central  Government  to  Madhya  Prad  es  h  in  pursuance
 of  the  recommendations  of  the  Malkani  Committee  in  respect  of  abolishing  the  practice  of  dis-

 Posing  of  night-soil  as  héad  loads;

 (0)  whether  the  said  practice  has  been  abolished  in  the  entire  State  of  Madhya  Pradesh;
 and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of  Social  Welfare
 [Dr.  (Smt.)  Phulrenu  Guha]  :  (a)  The  following  are  the  combined  provision  made  for  the
 scheme of  ‘Improvement  of  Working  and  Living  Conditions  of  Sweepers  and  Scavengers’

 ्
 Rs.  in  lakhs)

 Third  Plan  6.94
 1966-67  4.50
 1967-68  0.50
 1968-69  1.50
 1969-70  5.00
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 (b)&  (c):  The  information  is  being  collected  f  ‘om  the  State  Government  and  will  be  laid
 1/6/70- on  the  Table  of  the  Sabha  when  received.  (F.No.  LpOs  PO,  II)

 Pitiable  conditions  of  Hostels  run  by  Adim  Jati  Sewa  Mandal  of  Madhya  Pradesh

 2326.  Shri  G.C.  Dixit
 will

 the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to
 State

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Adivasi  hostels  being  run  by  the  Adimjati  Seva  Mandal
 n  Madhya  Pradesh  are  in  a  pitiable  condition  and  no  attention  is  paid  to  them  and  most  of  the
 lostels  have  not  been  repaired

 for
 the  last  ten  years  or  more;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  if  the  reply  to  part  (a)  above  be  in  the  negative,  the  amount  sanctioned  for  the  repairs
 of  hostels  situated  in  Hoshangabad  and  East  Nimar  districts  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of  Social  Welfare
 Dr.  (Smt.)  Phulrenu  Guha]:  (a)  to  (2):  The  details  are  being  collected  from  the  State  Govern-

 ment  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha  as  soon  as  available.  (F.No.9/9/70-SCT.ID

 Provision  of  Sheds  on  both  Platforms  of  Khirkiya  Station  (Central  Railway)

 2327.  Shri  G.C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  definition  of  the  word  ‘Platform’  ;

 (b)  whether  it  can  be  said  that  sheds  have  been  provided  on  both  the  Platforms  (in  accord-
 ance  with  the  above  definition  )  of  Khirkiya  Station  on  the  Central  Railway;

 (c)  whether  any  shed  has
 been  ptovided  con  the  Down  Platform;

 (d)  if  so,  whether  the  passengers  boarding  the  train  or  getting  down  therefrom  at  the  said

 Platform  would  not  be  drenched  during  rains;  and

 (e)  whether  the  shed  provided  over  the  varandah  of  the  Waiting  Room  near  the  down

 Platform  has  been  constructed  as  a  shed  on  the  Platform  itself  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  A  platform  -isa  raised  surface  provided

 alcng  the  Railway  tracks  at  a  station  to  facilitate  passengers  to  board  or  alight  from  trains.

 (b)  &  (c):  Two  waiting  sheds,  one  measuring  506  Sq.  ft.  on  the  Up  platform  and  the  other

 measuring  2816  Sq.  ft.  on  the  down  platform  already  exist,  at  this  station,  which  is  considered

 adequate  to  meet  the  requirements  of  passengers  traffic  dealt  with  at  present.

 (d)  Since  the  waiting  sheds  do  not  cover  the  entire  platforms.  the  passengers are  likely
 lo  get  drenched  during  rains.

 (e)  Yes.

 नयें  इस्पात  कारखानों  की  स्थापना

 2328.  श्रीमती  शारदा
 मुकर्जी :

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मन्त्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अरथ  व्यवस्था  की  बढ़ती  हुई  श्रावश्यकताओओं  को  पूरा  करने  के  लिये
 20  लाख  मीट्रिक  टन  की  वार्षिक  क्षम  ता  वाले  कुछ  wie  इस्पात  कारखाने  स्थापित  करने  का  निर्णय
 किया  है  ;
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 इस  निष्कर्ष  का  आधार  क्या  कौर

 क्या  घाटे  पर  चल  रहे  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  में
 वृद्धि  द्वारा  अपनी  we  व्यवस्था

 पर  और  प्रतीक  बोझ  डालने  से  पहले  विंमान  इस्पात  कारखानों  की  बेकार  क्षमता  का  उपयोग  करने

 तथा  उनका  आधिक  रूप  से  उचित  प्रबंध  करने  की  बात  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य-मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 विचाराधीन  प्रस्ताव  पांचवी  योजना  के  ora  तक  लगभग  40  लाख  टन  क्षमता  के  निर्माण

 हेतु  चौथी  योजना वधि  में  कार्य  प्रारंभ  करने  के  बारे  में  है
 ।

 विचाराधीन  प्रस्ताव  का  आधार  मांग  का  अनुमान  तथा  इस्पात  क्षमता  को  फलीभूत

 होने  में  काफी  समय  लगना  है  ।  इस्पात  कारखाने  को  उत्पादन  करने  में  लगभग  सात  TT  लग  जाते  हैं  |

 इसमें  विद्युत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  में  लगने  वाल  समय  भी  शामिल  है  ।  कौर  उत्पादन

 को निर्धारित  क्षमता  तक  पहुंचने में  कूछ  वर्ष
 झर

 लग  जाते हैं
 ।  इसलिए  यह  आवश्यक है  कि  पांचवी

 योजना  में  होने  वाली  मांग  की  पूति  कर  सकने  के  लिए  श्री  से  कार्यवाही  की  जाए  |

 ai

 इस्पात  कारखानों  में  प्रयोग  में  न  जाते  वाला  रही  लोहा

 2329.  श्री  हेमराज  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  दुर्गापुर  तथा  भिलाई  इस्पात  कारखानों  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  तथा

 कितने  मूल्य  का  रद्दी  लोहा  बिना  बिका  हुआ  पड़ा  हैं  ;

 वह  रही  लोहा  वहां  कितने  समय  से  पड़ा  कौर

 उसमें  से  कितना  लोहा  खराब  हो  है  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  धनराशि

 की  हानि हुई  है  ?
 ~

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  )

 से  सुचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  बारे  में  श्रागोक  महता  समिति  का  प्रतिवेदन

 2330.  श्री  हेम  बारूद  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मंत्री  खादी  प्रा मो योग  के  बारे  में  agar  मेहता  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  29  जुलाई

 1969  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  1210  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  सभी  राज्यों से  उत्तर  प्राप्त  हो  चुके  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 औद्योगिक  attics  व्यापार  var  समवाय-कार्य  मंत्री  फरहीन  श्रली

 ौर  नहीं  ier  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकारों  के  सुझाव  कभी
 ara  हैं  ।  समिति  की  सिफारिशों  की  राज्य  सरकारों  से  उपलब्ध  हो  चुके  उत्तरों  के  संदर्भ  में  जांच  की  जा

 रही है  ।

 5/1.0४  Sabha/70—16
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 इलयापेर्माल  समिति  की  सिफारिशों  पर

 2331.  पी  हेमराज
 :

 att  fageat

 श्री  श्रीनिवास  मिश्र

 श्री  ज  अहमद

 श्री  ए०  श्रीधरन

 क्या  विधि  तता  सप्ताह  कल्याण  मंत्री  इलयापेरूमाल  समिति  की  सिफारिशों  पर

 निर्णय के  बारे  में  23  1969  के  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  5003  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सभी  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  उत्तर  प्राप्त  हो  गये  हैं  शर  यदि

 तो  उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  और

 इतयायेरूमाल  समिति की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने के  लिए  सरकार  का

 क्या  प्रस्ताव  है
 ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य-मन्त्री  फूल  रेणु

 नहीं

 इस  समिति  की  मुख्य  सिफारिशों पर  29  1970  को  पिछड़े वर्गों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  राज्यों  के  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  चर्चा  की  गई  थी  ।  कुछ  सिफारिशों  जैसे  तालुक  बोर्डों
 की  स्थापना  राज्य  सरकारों  के  निश्चित  विचारों  की  अभी  प्रतीक्षा  ।

 अधिक  दण्ड  की  व्यवस्था  करने  TAT  श्रप्रशम्य  अपराध  बनाने  के  लिये  वर्तमान  श्रस्पश्यता

 राध  )  1955  के  उपबंधों  में  संशोधन  करने  के  लिये  समाज  कल्याण  विभाग  का  विचार

 चाल  सत्न  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करने  का  है  |

 राज्यों  के  समाज  कल्याण  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 2332.  श्री  डेप  राज  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  फि

 क्या  राज्यों  के  समाज  कल्याण  मंत्रियों  का  कोई  सम्मेलन  कभी  हाल  ही  में  gar
 कौर

 यदि  तो  इस  पम्मेजत  में  क्वि-किन  प्रमुख  विषयों  पर  विचार  किया  गया
 तथा  उन  पर  क्या  निर्णय  किये  गये  ?

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग सें  राज्य-मन्त्री  फूल रेणु  :
 श्रीमान  ।

 यह  सम्मेलन  समाज  कल्याण  ary CAC  BIC  कमा  तथा  अ
 जातियों  प्रौढ़  पिछड़े  वर्गों  के  कल्याण के

 कुमावत  श्रतुसुचित  आदिस
 लिए  योजनाकारो ंसे  सिडनी  aa  विभिन्‍न  मामलों  पर  संतों  के  श्रमदान
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 प्रदान  के  लिए  बुलाया  गया  था  ।  इस  में  निम्नलिखित  विषयों  पर  विचार-विमश  किया  गया  था

 1.  समाज  कल्याण  विस्  :

 1  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  के  लिए  नया  संगठन  ।

 2  परिवार  तथा  बाल  कल्याण  कार्यक्रम  |

 3  महानगरों  में  भिक्षावृत्ति  पर  नियंत्रण  ।

 4  स्थायी  दायित्व  गृहों  का  भविष्य  ।

 5.  विकलांग  व्यक्तियों को  प्रशिक्षण  तथा  पुनर्वास  ।

 6.  समाज  कल्याण  )

 2.  पिद्धड़ा  at  fart  :

 अस्पृश्यता

 आर्थिक  विकास  ।

 शैक्षिक  विकास  ।

 बाध्य  श्रम  ।

 aga  पंचवर्षीय  योजना  की  कार्यान्वित  ।

 6  अ्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  की  विशेष  स्वास्थ्य  समस्याएं  ।

 गांधी  शताब्दी  के  सम्बन्ध  में  विशेष  कार्यक्रम  |

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिमजातियों  के  कल्याण  से  सम्बद्ध  संसदीय

 समिति  के  नमूने  पर  राज्य  विधान  मंडलों  की  समिति  की  स्थापना  ।

 क्षेत्रीय  कार्यालयों का  कार्य  ।

 Enquiry
 demanded  by  Legislators  against  Birla  Concerns  in  Andhra  Pradesh

 2333.  Shri  Deven  Sen:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and

 Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  M.L.As.  of  Andhra  Pradesh  have  requested  the  Unicn
 Government  as  also  the  State  Government  that  an  inquiry  into  the  Birla  concerns  in  that  State
 should  be  instituted  and  that  these  concerns  should  be  taken  over  by  Government;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  charges  which  they  have  levelled  in  support  of  their  demand;
 and

 (c)  the  reaction  of  the  Union  Government  in  regard  thereto  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri
 Fakhruddin  Ali  Ahmed)  ;  (a)  to  (c)  No  request  from  the  M.L.As.  of  Andhra  Pradesh  appears  to
 have  been  received  by  the  Government  of  India.  Information  in  this  regard  is,  however,  being
 ascertained  from  the  State  Government.

 Loss  incurred  by  Mysore  Iron  and  Steel  110,

 2334.  Shri  Deven  Sen  Will  the  Minister  of  Steel  &  Heavy  Engineering  be  pleased
 to  state.

 (a)  the  amo  चा ब int  of  loss  suffe  red  by  the  Mvea Clay  ग  (७  $  कि  re  Iron  and  Steel  Ltd.,  a  pubhe  undertaking
 during  the  last  three  years  and  the  reasons  therefor;
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 1.0
 (b)  the  expenditure  incurred  on  the  foreign  technicians  ( द  |  है  हो  वि  ॥  | iu  g  the  last  three  years,  year

 wise;

 (c)  the  amount  of  compensation  which  the  said  Company  has  to  pay  under  the  10  year
 technical  collaboration  agreement  concluded  between  the  Mysore  Iron  and  Steel  Ltd.  and

 Bohler  of  Australia;

 (6)  the  annual  production  capacity  of  the  said  undertaking  ;  and

 (e)  the  steps  proposed  to  be  taken  to  improve  the  deteriorating  condition  of  the  said  under-

 taking  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  &  Heavy  Engineering  (Shri  K.C.  Pant)

 (a)  According  to  Mysore  Iron  &  Steel  Limited,  the  net  profit/losses  incurred  by  them  during
 the  last  3  years  after  providing  for  depreciation  and  interest,  have  been  as  under

 (Rs.  in  lakhs)
 Year  Profit  Loss

 1966-67  44.55
 1967-68  211.34
 1968-69  268.31

 The  main  reasons  for  the  losses  are

 (i)  Continuous  rise  in  the  prices  of  raw  materials  like  Coal,  Melting  Scrap,  Furnace

 Oil,  Electrode  paste  etc.

 (ii)  Increase  in  salaries  and  wages  on  account  of  increase  in  dearness  allowance  from

 time  to  time  as  per  recommendation  of  the  Central  Wage  Bo  ard  for  iron  and

 steel  industry.

 (iii)  Effect  of  general  recession  in  the  country  which  affected  sale  of  steel  products

 during  1967-68.

 (b)  The  expenditure  incurred  on  the  foreign  technicians  during  the  last  3  years  has  been

 as  under

 Year  Expenditure  incurred
 Rs.

 1966-67  35,74,525
 1967-68  42,15,574
 1968-69  65,75,007

 (c)  The  amount  of  compensation  payable  by  M/s  Bohler  of  Austria  (not  Australia)  in  the

 event of  any  neglect,  refusal,  inability  or  breach  of  the  agreement  is  to  be  determined  by  an  arbi-

 tration  court  in  terms  of  the  agreement.

 (d)  The  annual  production  capacity  of  the  said  Undertaking is  as  indicated  below

 (in  tonnes)
 (i)  Charcoal/Foundry  grade  Pig  Iron.  24,000

 (ii)  Mild  Steel  Ingot  45,000
 77,000 (iii)  Alloy  &  Special  Steel  (saleable)

 (iv)  Ferro  silicon  20,100
 (vy)  Other  ferro-alloys  4,080
 (vi)  Iron  castings  15,600

 (vii)  Steel  castings  1,800
 (viliy  Slag  cement  84,000
 (e)  The  Mysore  Iron  &  Steel  Limited  have  reported  that  all  oe  eatin ICL  OSo  ary  steps  are  being  taken

 by  them  t  0  standardise  operations  a
 of  experienced  German  Technical  e

 nd  achieve  the  rated  production  from  various  Units.  Services
 Peery

 of  these  foreign
 xperts  have b,  n  engage  d  forthe  purpose.  Under  the  guidance

 experts,  the  Technical  OFF  cers
 of  MISL  are  being  trained.
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 लिखित
 उत्तर

 इस्पात  कारखानों  में  कार्य  कर  रहे  विदेशी  तकनीशियन

 2235.  श्री  हेम  बर्रा  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारे  विभिन्‍न  इस्पात  कारखानों  में  काय॑  कर  रहे  सभी  विदेशी  तकनीशियनों

 को  हटा  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  कारखाने-वार  उनका  ब्यौरा  कया  है  अर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  कृष्ण  चन्द्र

 नहीं  ।

 बोकारो  इस्पात कारखाने  ate  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  शरीन  इस्पात  कारखानों

 में  इस  समय  काम  कर  रहे  विदेशी  प्रविधिज्ञों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है
 :

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  67

 राउरकेला इस्पात  कारखाना  98

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना

 बोकारो  इस्पात  कारखाना  159

 भिलाई  में  लगे  प्रविधिज्ञो ंमें  28  परिचालन झ्र  रख-रखाव  का  कार्य  कर  रहे  हैं  कौर  कारखाने
 की  क्षमता  को  2.5  मिलियन  पीड़क  टन  से  बढ़ाने  के  ard  में  लगे  हुए  हैं  ।  बोकारो  इस्पात  कारखाना

 निर्माणाधीन  है  तथा  सभी  प्रविधिज्ञ  इसी  कार्य  में  लगे  हुए  हैं
 ।

 जब  कांय  अपनी  चरमावस्था  पर  था  उस  समय  शिलाई  में  300  से  राउरकेला  में

 25  0
 से  ate  दुर्गापुर  में  लगभग  100  विदेशी  प्रविधि  कार्य कर  रहे  थे  ।  भिलाई  कौर

 केला  में  परिचालन  एवं  रख-रखाव  के  लिये  काम  कर  रहे  प्रविधिज्ञों  में  से  अधिकतर  को  इन  कारखानों

 के  विस्तार  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  लगाई  गई  इकाइयों  में  काम  करने  के  लिए रख  लिया  गया  सभी

 विदेशी  प्रविधिज्ञों/विशेषज्ञों  के  साथ  भारतीय  इंजी  नियर  लगा  दिये  गये  हैं  कौर  ऐसी  ara  है  कि  उत्पादन

 स्थिर  होने  कौर  झन  भारतीय  इंजीनियरों  द्वारा  ्रतुभव/विशेषता  प्राप्त  करने  पर  केवल  जटिल

 काय  के  लिए  कुछ  विदेशी  प्रविधिज्ञों  को  छोड़  कर  शेष  स्थानों  के  लिये  विदेशी  प्रविधिज्ञों  को  रखना

 वश्यक  नहीं  होगा  ।

 श्राम  निर्वाचनों  की  मांग

 2336:  श्री  यद्यपि  fag  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्तमान  स्थिति  को  समाप्त  करने  के  लिए  विभिन्‍न  दलों  के  राजनीतिक  नेता  देश

 भर  में  झाम  निर्वाचनों की  मांग  रहे  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया है

 ?

 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  गोविन्द  :  जी  नहीं  ॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 विदेशी  सहयोग  से  विदेशों  में  कारखानें  की  स्थापना

 2337.  श्री  देवकी  नन्दन

 श्री  मुहमद

 कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  का  विचार  किसी  wea  देश  में  विदेशी  सहयोग  से  इस्पात

 कारखाना  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  भारत  सरकार  ने  किन-किन  देशों  से  इस  सम्बन्ध
 बात

 की  है  कौर  उनकी

 क्या  प्रतिक्रिया  कौर

 क्या  किसी  अरन्य  देश  में  इस्पात  काखाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  अब तक तक  प्राप्त

 gat है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजोनिर्यारंग  मंत्रालय  राज्य-मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 से  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  है  लेकिन  सम्भावना  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 स्कूटरों की  कमी

 2338.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  क्या  औद्योगिक  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा

 समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  स्कूटरों  की  बहुत  कमी  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यदि  वर्तमान  कारखानों  को  अ्रपनी  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि

 करने  की  प्रचर्मा च्  दी  जाए  तो  इस  कमी  को  श्रासानी  से  पुरा  किया
 जा

 सकता  है  |

 यदि  at,  तो  वर्तमान  कमी  कितनी

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  कारखानों  की  उनका  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए

 अ्रनुमति  देने  का  है  att
 यदि  तो  न्यूनतम समय  में  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  att  यदि  तो  क्या  सरकार  के  निश्चय  के  परिणाम-स्वरूप  स्कूटरों  की

 लागत  प्रतीक  हो  जाएगी  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 इस  समय  देश  में  स्कूटरों  का  उत्पादन  मांग  को  पुरा  करने  की  दृष्टि  से  पर्याप्त  नहीं

 मांग  तथा  सप्लाई  के  बीच  wages  को  उत्पादन  में  वृद्धि  करके  ही  दूर  किया  जा
 सकता  है  ।  उत्पादन  में  वुद्धि  या  तो  विद्यमान  एककों  में  विस्तार  करके  अथवा  नए  एकक  स्थापित  करक

 अ्रथवा  विद्यमान  एककों  के  विस्तार  के  साथ-साथ  नए  एकक  स्थापित  की  जा  सकती  है  |

 (7)  स्कूटरों  की  वर्तमान
 वारिक  मांग

 कभी  निर्धारित  नहीं  की
 गई  है  ।  फिर  भी

 मोटर  तीन  पहिए  वाले  मोटरों  शादी  की  मांग  का  अनुमान  मशीनी  उद्योग  के  योजना

 ग्रुप द्वारा  197  3-74  तक  2,  00,000
 संख्या  वार्षिक  लगाया गया  जबकि  केवल  1969 में  स्कूटरों

 का  उत्पादन  49,270  हुमा  |

 सप्लाई  गौर  मांग  के  बीच  की  दूरी  को
 wa  से  विचार कर  रही  है  ।  सरकार जब  इस  निष्कर्ष

 पुरा  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  पिछले  कछ
 पर  पहुंचीं  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  स्कूटरों  का

 निर्माण  करने  के  लिए  एक  परियोजना स्थापित  करना  उचित  होगा  |
 निर्णय  का  अनुसरण  करते  हुए
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 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  हेतु  उपयुक्त  डिजाइन  तैयार  करने  कौर  उस  पर

 सलाह  देते  के  लिए  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  स्थापित  की  थी  ।  स्मिति  की  रिपोर्ट  का  प्रथम

 भाग  प्राप्त  हो  गया  हेअर  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 सरकार  ने  यह  भी  निश्चय  किया  है  कि  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  यदि  कोई  पार्टी  बेशी  जानकारी

 कौर
 कच्चे  साल  से  स्कूटरों  का  निर्माण  शीघ्र  ही  करने  को  तेयार  है  तो  उसे  इसके  लिए  अनुमति  दे  दी  जाएगी  |

 इसके  27  1969  को  एक  aa  जनक  विज्ञप्ति  जारी  की  गई  थी  जिसमें  इच्छुक  उद्यमियों

 से  जो  पूर्ण  वे  शी  जानकारी  झर  कच्चे  माल  से  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  को  तैयार  31  1970

 तक  प्रस्वेदन  पत्र  मांगे  गये  थे  ।  भ्रावेदन  पत्न  निर्धारित  तिथि  के  भ्रमर  ही  प्राप्त  हो  गये  इसमें  विद्यमान

 स्कूटर  निर्माताओं  के  विस्तार  करने  वाले  आवेदन  भी  शामिल  जिन  पर  इस  समय  विचार  किया  जा

 रहा है  ।

 अखबारी  कागज  बनाने  के  लिए  सख्त  पटसन  की  तीलियां  तथा  aia  का  उपयोग

 2339.  श्री  देवकी  नन्दन  क्या  औद्योगिक  अन्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-क्रिया  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  गन्ने  की  सख्त  कृषि  श्री  पटसन  की  तीलियों  तथा

 बांस  जिनकी  भारी  मात्रा
 बे

 कार  जाती  श्रंखला री
 कागज  बनाने  के  लिए  उपयोग  किया  जा  सकता  है

 जिसका  इंस  समय  भारत  रायात  कर  रहा  है  ;

 क्या  श्री  लंका  तथा  जापान  जैसे  एशियाई  देशों  में  अखबारी  कागज  बनाने  के  लिए

 इन  साधनों  का  उपयोग  करने में  पहले  बहुत  प्रगति  हुई  है  ;

 यदि  तो  अखबारी  कागज  बनाने  के  लिये  इस  नये  साधनों  का  उपयोग  करने  के  लिये

 सरकार  द्वारा  कार्यवाही  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  बनाई  है  कौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या है  ?

 श्रौद्योगिक  शरीरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  झलो

 :  से  भारत  के  नेपा  मिल  में  अखबारी  कागज  पहले  से  ही  श्रारम्परागत  कच्चे

 मालों  जैसे  सख्त  लकड़ी  तथा  बांस  से  बनाया  जा  रहा  प्रकार  के  कागज  को  बनाने  के  लिए

 युरक्लिपटसन  को  प्रयोग  करने  की  सम्भावनाओं  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा
 है  |

 केवल  कछ  दूरवर्ती  क्षेत्रों
 को

 छोड़कर  कागज  बनाते  के  लिए  बांस  सं  ता[ध्रतों  का  अधिकतम  प्रयोग
 किया  जा  रहा  है  ।  कुछ  हद  तक  ग्रन्थ  कच्चे  माल  जैसे  गन्ने  की  सख्त  पटसन  की  तीलियां

 तथा  क़रषिभ्नवशेषों  जैसे  भूसा  का
 भी

 कागज  बनाने  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  जाने वाले  वर्षों  में  तकनीकी

 ग्रामीण  तथा  अन्य  एकत्र  करने  कौर  भंडार  करने  को  समस्या ग्र ों  के  अधीन  उन्हें  छांटा  जा  रहा  आशा

 की  जाती  है  कि  कागज  उद्योग  में  इस  कच्चे  माल  की  बड़ी  मात्रा  का  प्रयोग  किया  जायेगा  |

 जहां  तक  सरकार  की  जानकारी  मालूम  होता  है  कि  जापान  समशीतोषण  कटिबन्ध  की
 सख्त  लकड़ी  का  हमारे  देश  में  पाई  जाने  वाली  उष्ण  कटिबन्धी  सख्त  लकड़ी  से  बिलकूल  अलग

 विभिन्  प्रकार  के  कागज  तथा  अखबारी  कागज  बनाने के  लिए  प्रयोग  कर  रहा  उस  देश  में  ey  कच्चे
 सामान  जैसे  गाने  की  पटसन  की  तीलियां  इत्यादि  जो  वहां  उपलब्ध  ही  नहीं  at  प्रयोग
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 नहीं  हो
 रहा  है

 ।
 प्राप्त  सूचनाएं

 के  लंका  में  भी  इन  कच्चे  मालों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 Condition  of  Brake  Vans  of  Goods  Trains

 2340.  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :

 Shri  Nageshwar  Dwivedi  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  brake  vans  of  the  Goods  Trains  are  not  fit  and  fully  equipped

 from  the  point  of  view  of  health  and  safety  of  Guards;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  considered  the  question  of  making  improvements
 therein;  and

 (c)  whether  proper  shuttering  arrangement  would  be  made  in  the  windows  of  the  brake

 vans  in  order  to  give  protection  to  the  Guards  in  cold  weather  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  No.  The  design  of  goods  brakevans  has

 adequate  provision  for  ventilation  through  windows.  Their  doors  and  windows  can  be

 locked  from  inside  to  provide  the  required  safety.

 (b)  Effecting  improvements  in  design  and  fittings  is  a  continuous  process  and  is  being  un-

 dertaken  regularly.  In  the  new  design  of  brakevans  double  windows  with  a  venetian  shutter

 and  a  glass  pane  are  provided  with  safety  catches.

 (c)  The  windows  of  brakevans  can  be  closed  tight  which  gives  the  required  protection

 against  cold  weather.

 Running  of  Bina-Katni  Passenger  Trains  without  Light

 2341.  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Bina-Katni  Passenger  train  and  the  Katni-Bina  Passenger
 train  are  often  found  running  without  light  in  the  compartments  during  the  night;

 .
 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  in  case  of  thefts  and  other  crimes  in  a  train  running  without  light  in  the  compartments,
 whether  the  Railway  Administration  is  responsible  for  paying  compensation  for  the  loss  so  su-
 ffered;  and

 (d)  if  not,  whether  Government  would  make  adequate  arrangement  for  providing  light
 in  the  compartments  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  &  (b):  No.  Occasional  failures  do,  how-
 ever,  occur  due  to  thefts  of  train  lighting  fittings,  failure  of  equipment,  lack  of  materials,
 lapses  in’  maintenance,  etc.

 (c)  Under  the  provisions  of  the  Indian  Railways  Act  ‘a  railway  administration  shall  not
 be  res  ponsible  for  the  loss,  destruction,  damage,  deterioration  or  non-delivery  of  any  luggage
 belonging  to  a  passenger  unless  a  railway  servant  has  booked  the  luggage  and  given  a  receipt therefor  and  in  the  case  of  luggage  which  is  carried  by  the  passenger  i  n  his  charge,  unless  it  is also  proved  that  the  loss,  d  estruction,  damage  or  deterioration  was  due  to  the  negligence  or  mis- conduct  on  the  part  of  the  railway  administration  or  of  any  of  its

 that  th ह
 (d)  Adequate  arrangements  exist  for  providing  lights  in  these  trains.  Railway  are  keen

 the  m  a.
 ese  fittings  should  be  kept  in  good  working  order  and  steps  have  been 1  taken  to  improve intenance  and  to  provide  better  security  arrangements  to  reduce  the  fts  and  pilferages
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 Posting  of  Conductor-Guards  in  Two  Tier  First  Class  Coaches  of  Bina-Katni  Line

 (Central  Railway)

 2342.  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Conductor-Guards  are  not  posted  in  the  two-tier  and  first

 class  coaches  of  the  trains  running  on  the  Bina-Katni  line;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  arrangements  would  be  made  for  the  posting  Ccnductor-

 Guards  in  the  said  coaches  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  &  (9).  Conductor  Guards  are  generally
 posted  only  on  important  Mail  and  Express  trains  and  not  in  individual  coaches.  Travelling
 Ticket  Examiners  in  sleeper  coaches  and  Coach  Attendants  in  first  class  corridor  type  coaches
 have  been  provided  on  all  trains  running  on  Bina-Katni  secticn  except  35  Dn.  /36  Up  Bhcpal-
 Bilaspur  Expresses.  Arrangements  to  provide  Travelling  Ticket  Examiners  in  sleeper  ccaches
 and  Coach  Attendants  in  full  first  class  corridor  type  of  coaches  running  on  these  trains
 are  being  made.

 Double  Railway  Line  on  Bina-Katni  Section  (Central  Railway)

 2343.  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  construction  of  double  Railway  line  on  the  Bina-Katni
 section  has  not  so  far  been  completed  and,  if  so,  the  reasons  for  slackness  in  the  construction

 work;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  less  than  one-fourth  of  the  work  remains  to  be  completed
 in  this  regard  and,  if  so,  whether  a  provision  has  been  made  in  the  budget  for  this  year;  and

 (c)  if  so,  the  amount  thereof  and,  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  Of  the  263.35  Kms.  long  Bina-Katni
 Section,  partial  doubling  of  132.87  Km.  programmed  in  1963-64  has  been  completed  and  opened
 to  traffic.  There  is  no  slackness  in  the  construction  work.

 (b)  &  (0).  A  sum  of  Rs.  24.02  lakhs  has  been  provided  in  the  Budget  for  1970-71  for  minor
 residual  works  and  to  clear  outstanding  debits.

 Stoppage  of  Utkal  Express  on  Khurai  Station  on  Bina-Katni  Line  (Central  Railway)

 2344.  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  demand  had  been  made  for  the  stoppage  of  the  Utkal  Ex-
 press  at  Khurai  Station  on  the  Bina-Katni  line;

 (b)  whether  the  Railway  Administration  has  considered  the  said  demand  and,  if  so,  the
 decision  taken  in  this  respect;

 (c)  if  no  decision  has  been  taken  the  reasons  therefor;

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  timings  of  the  Utkal  Express  on  the  Bina-Katni  line
 are  so  loose  that  it  would  not  make  any  difference  in  its  timings  if  it  stops  for  a  shortwhile  at  the
 Khurai  Station;  and

 (e)  whether  it  is  further  a  fact  that  as  the  said  train  arrives  before  the  scheduled  time  at
 Bina-Katni  and  other  stations,  the  other  trains  have  to  be  detained  at  the  stations  earlier  t»  those
 stations  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  Yes.

 (b)  to  (d).  In  view  of  the  public  demand  and  having  regard  t>  the  cushion  in  the  runn-
 ing  time  of  the  train  on  Bini-Kitni  section,  it  is  proposed  to  stop  77  Up/78  Dn.  Utkal  Express
 at  Khurai  station  from  1-4-1970.

 5/Lok  Sabha/70—17
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 (e)  Yes,  on  a  few  occisi  ns  these  trains  arrive  Bina  ana  Katni  about  5  to  15  minutes

 before  time  but  this  dces  not  generally  affect  the  running  of  other  trains.

 ~
 इस्पात के  उत्पादन  तथा  इस्पात  कारखानों  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  रुसी  विशेषज्ञों  का  प्रतिवेदन

 2345.  श्री  बाबू  राव  पटेल :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजी  निर्वा रिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हुछ  समय  पुर्व  रूस  के  एक  उच्च  श्रौद्योगिक  विशेषज्ञ  श्री  स्केच कोव  द्वारा  भिलाई

 त्या  रांचो  के  बारे  में  आलोचनात्मक  प्रतिवेदन  के  परिणामस्वरूप  इस्पात  मंत्रालय  wt  रांची  स्थित

 ड्रिन्दुस्तान  स्टील  और  हैवी  इंजोतिरयरिंग  उद्योग  समूह  के  सर्वोच्च  पदाधिकारियों  में  बड़ा  परिवर्तन  किया

 यदि  तो  किस  प्रकार  से  परिवहन  किया  गया  है  ale  क्या  इससे  उत्पादन  तथा

 करदाता  में  कोई  विधि  हुई

 क्या  श्री  स्केच कोव  ने  1970  में  झपने  दुसरे  दौरे  के  उपरान्त  रूसी  सहयोग

 से  चल  रहे  इठलाते  कारखाने  में  कूछ  ग्रोवर  परिवर्तन  करने  का  सुझाव  दिया  कौर

 यदि  तो  रूसी  दल  का  भिलाई  शौर  बोकारो  के  बारे  में  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य-मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 अर  नहीं  ।

 शर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पॉलिएस्टर  धागे  के  उत्पादन  के  लिए  कम्पनियों  का  पंजीकरण

 2346.  शी  श्रन्दुलगवी  डार  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1969-70  में  पैलिरटर  धागे  के  उत्पादन  के  लिए  कितनी  कम्पनियों  का

 पंजीकरण  किया  गया  कौर

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  किस-किस  तिथि  को  इनका  पंजीकरण  gat  तथा  वे

 कहां-कहां  है  श्र  इनके  निदेशकों  के  नाम  नया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मंत्री  नसरुद्दीन  चली

 श्र  .  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  att  सभापटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 माल  भाड़े  तथा  यात्री  किराये  में  वृद्धि

 2349.  को  श्रब्दुलगनी  डार :  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सव  है  कि  सरकार  प्रति  वर्ष  श्रद्वा  कुछ  म्रवधि  के  उपरान्त  भाल-भाड़े  की

 दर  में
 तथा  यात्री  किराये  में  वृद्धि  कर  देती

 वर्ष  1960  में  विभिन्न  वस्तु झ्र ों  के  माल-भा है  में  कौर  प्रत्येक  श्रेणी  का  यात्रा-किराया
 कितना  था  और  वर्ष  1969  में  इसमें  तुलनात्मक  अ्रांकड़े  क्या  कौर

 +?  1960  शर  वर्ष  1969 में  अलग  अलग  रेलवे  का  कजा  राजस्व  व्यय  ae
 जाम  कितना  कितना  था  ?
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 रेलवे  मन्त्री  (  श्री  नन्दा  )  :  यह  सही  है  कि  माल-भाड़े  की  दरों  में  समय

 समग्र  पर  संशोधन  किया  जाता  लेकिन  हमेशा  इत  में  वृद्धि  नहीं  की  जाती  |  कुछ  मामलों  में  थमी  भी

 की  जाती  है  ।  यात्री  किराये  में  भी  संशोधन  हर  वर्ष  नहीं  किया  जाता  ।  पिछले  10  वर्षों  में  इनमें  केवल

 चार  बार  अर्थात  1-7-62,  से  1-4-65  15-6-67  से  कौर  1-4-68  से  संशोधन  किया  गया  |

 कुछ  चुनी  वस्तु ग्न ों  की  भाड़ा  दरें  भ्र  प्रत्येक  दर्ज  के  यात्री  फिराये  1-4-60

 1-4-69  को  क्या थे  इसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  प्रिया लय  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  ढी  ०-2795/70]

 भारतीय  रेलों  के  लेखे  प्रत्येक  वित्तीय  ae  के  अनुसार रखें  जाते  1960  1969

 कलेक्टर  के  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  इसके  1969-70  का  वित्तीय  at  प्रभी  समाप्त  नहीं

 gare  |  इसलिए  1960-61  )  का  ब्यौरा ate  चालू  तप  का  संशोधित  अनुमान  नीचे  दिया

 गया है

 रुपयों  में  )

 1960-61  1969-70

 श्रीमान ह  अ  अ
 राजस्व  456.80  950.55

 424.79  963.10

 बचत  (+)  32.01  12.55

 Factors  considered  for  converting  a  Railway  District  into  a  Railway  Division

 2350.  Shri  Mrityunjay  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  main  factors  specially  taken  into  consideration  at  the  time  of  converting  a  Railway
 District  into  a  Railway  Division  and  the  average  length  of  direct  Railway  track  and  branch  line
 track  and  the  number  of  passenger  and  goods  trains  supervision  which  is  entrusted  to  a  Divi-

 sion;

 (b)  the  names  of  the  various  Headquarters  of  the  North  Eastern,  Northeast  Frentier,
 Eastern  and  Northern  Railways  and  their  work  load  and  the  details  regarding  the  length  of  Rail-
 way  track  under  their  supervision;  and.

 (c)  the  additional  recurring  or  non-recurring  expenditure  each  Railway  had  to  incur  in
 converting  a  Railway  District  into  a  Railway  Division,  the  extent  of  increase  or  decrease  in  staff,
 the  extent  ts  which  effisiency  was  toned  up  and  the  extent  of  profit  or  loss  to  the  Railway  as
 a  result  thereof  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  The  main  consideraticns  that  are  taken  into
 account  are  improvement  in  operational  and  administrative  efficiency  and  in  the  quality  of
 service  offered  to  the  rail-users  coupled  with  economy.

 There  could  be  no  fixed  norms  regarding  the  track  kilometrage  and  the  number of  passen-
 ger/goods  trains  which  can  be  set  for  supervision  in  a  division  as  various  other  parameters  have
 also  to  be  taken  into  consideration.

 (b)  The  location  of  headquarters,  the  workload  indices  and  the  rou द  bit  SN.  te  kilometrage  of  the
 4  Railways are  as  under  :
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 Name  of  the  Railway  Location  of  Headquarters  Workload  in-  Route
 dices  1968-69  Kilometres

 (Base  Western

 Railway
 1952-53  :  100)

 North  Eastern  Gorakhpur  95  4,965
 Northeast  Frontier  Maligacn,  Gauhati  65  3,632
 Eastern  Calcutta  175  4,144
 Northern  New  Dethi  210

 10,591

 Workload  index,  however,  is  not  the  only  criterion  in  determining  the  size  of  a  zone  as  other

 considerations  like  special  geographical,  climatic  and  strategic  factors  have  also  to  be  taken

 into  account.

 (८)  On  Eastern  and  Northern  Railways,  the  divisional  system  had  existed  since  the  incep-
 tion  of  these  zones,  and  the  question,  therefore,  does  not  arise  in  respect  of  them.  As  regard

 the  North  Eastern  and  Northeast  Frontier  Railways  the  divisional  system  was  introduced  only

 from  1-5-1959  and  a  proper  assessment  can  only  be  made  after  some  time  when  conditions  stabi-

 lise.

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  खोमचा  ठेकेदारों  को  श्रोर  बकाया  लाइसेंस  शुल्क  कौर  किरायों  की  राशि

 2351,  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  ar  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  खोमचा  ठे  केदारों  की  भ्रांत  लाइसेंस  शुल्क  शौर

 किराये  की  बड़ी  राशि  बकाया  है  ;

 यदि  तो  गत-तीन  वर्षों  में  कितनी  राशि  बकाया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  खोमचा  ठे  केदार  साधारणतया  खोमचे  का  ठेका  लेने के  बाद

 किराये  पर  दे  देते  हैं  ae  किरायेदारों  को  झपना  कर्मचारी  बनाते  हैं  ;

 यदि  तो  इसको  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार

 उस  अ्रवधि  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  विभिन्‍न  स्टेशनों  पर  कितने  ठेकेदारों  को  दो  से  अधिक

 खोमचे  दिये  गये  अर

 क्या  सहकारी  राजनीतिक  पीड़ितों  कौर  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  इसमें

 कोई  वरीयता  दी  जाती  है  ?

 रेलवे  मंत्री  जी  नहीं  ।

 (@)  सवाल  नहीं  उठता  ।

 (7)  शौर
 जी

 लेकिन  शिकमी  पर  दिये  जाने  के  जो  मामले  प्रमाणित  हो  जाते

 हैं  उनमें
 केके

 समाप्त  कर  दिये  जाते  हैं  शौर  उप-पट्टाधारी  को  दे  दिये  जाते  है  ।

 एक  ।

 रेलों  पर  खान-पान/खोमचे  के  ठेकों  के  रक्षाबंधन  में  सहकारी-समितियों  कौर  अ्रनुसूचित जाति  att  अनुसूचित  श्रादिमजाति  के  उम्मीदवारों  को  तरजीह दी  जाती  है  ।
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 fate  ग्रा योग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  में

 2352.  श्री  लखन  लाल  कपूर :

 श्री  मोहन  स्वरूप

 श्री  पी०  विदवस्भरन

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  SIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विधि  आयोग  की  विभिन्‍न  विषयों
 पर

 र  सिफारिशों को  क्रियान्वित  करने

 में  विलम्ब  फे  जाने  के  बारे  में  प्रसिद्ध  विविधताओं  द्वारा  की  गई  स  श्रैजनिक |  ह  है  देव  टठीका-£िप्पणियों  पर  ध्यान

 दिया

 यदि  तो  क्या  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की

 जा  रही  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 fafa  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  गोविन्द  1  ऐसी  किसी  सार्वजनिक

 टीका-टिप्पणी  का  पता  इस  मंत्रालय  को  नहीं  है  ।

 श्र  इन  सिफारिशों को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  सभी  संभव  प्रयत्न

 कर  रही  है  ।

 पुना  स्टेशन  पर  पांच  सैनिकों  का  पकड़ा  जाना

 2353.  को  न्‌०  रा०  देवघरे  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  पुलिस  ने  14  1970  को  पुना  स्टेशन  में  भारतीय

 सशस्त्र  सेना के  पांच  व्यक्तियों को  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों में  एक  महिला  यात्री  का  शील  भंग  करने

 के  आरोप  में  गिरफ्तार किया

 यदि  तो  जिन  परस्थितियों  में  यह  घटना  उसका  ब्यौरा  कया  और

 सरकार ने  इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही की  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  oft  हो

 14-2-1970  को  एक  महिला  यात्री  205  श्री  वास्को-डि-गामा  एक्सप्रेस  से  पूना

 पहुंची  are  जब  वह  स्टेशन  से  बाहर  जाने  के  लिए  ऊपरी  पुल  से  गुजर  रही
 थी  तो  एक  अभियुक्त  उसके

 पास  पहुंचा  प्रौढ़  उससे  बोला  कि  वहू  जिस  डिब्बे  में  सफर  कर  रही  उसमें  अपना  पस  भूल  पायी

 इसलिए  वह  महिला  वापस  लौटी  aye  पर्स  लेने  के  लिए  डिब्बे  में  दाखिल  हुई  ।  वह  ज्योंही डिब्बे  में  दाखिल

 सशस्त्र  सेना  के  चार  व्यक्तियों  उसके  साथ
 बलात्कार

 किया  जबकि  पांचवां  जो  कि  सशस्त्र

 सेना  का  ही  था  सवारी  डिब्बों  के  बाहर  खड़ा  रहा  ।

 शिकायत  दर्ज  करने  पर  सरकारी  रेलवे  पुलिस  ने  एक  मामला  दर्ज  किया  कौर  पांचों

 भ्रभियुक्तों  को  गिरफ्तार  करके  सैनिक  हिरासत  में  रखा  गया  ।  इस  सम्बन्ध  में  पुलिस  की  जांच  पड़ताल

 लगभग  पूरी  हो  चकी  है  भ्र  शीघ्र  ही  श्रभियक्तों  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  आरोपपत्र  पेश  किये  जाने  की

 सम्भावना है  ।

 पठानकोट  तथा  जम्म  के  बीच  रल  लाइन  बनाना

 2354.  श्री  ना  रा०  देवघरे  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पठानकोट तथा  जम्मू  के  बीच  रेलवे  लाइन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव सरकार  के

 धीन  ak

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  ?
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 रेलवे  मंत्री  ae  माधोपुर  कके  रास्ते  पठानकोट  कौर  कठुआ

 के  बीच  एक  रेलवे  लाइन  पहले  से  मौजूद  फिलहाल  seat  कौर  जम्मू  के  बीच  चरागे कौर

 रेलवे  लाइन  75.31  कि०  मी० ,  लागत  10.79  बनाने का  काम  जारी  है

 मार्च  1972  के  प्रीत  तक  इसके  पुरे  हो  जाने  की  तराशा  है  ।

 महाराष्ट्र  में  निम्न  राय  वालें  हथकरघा  बुनकरों  के  बच्चों  को  छात्रवृत्ति

 2355.  श्री  न०  रा०  देवघर  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  निम्न  gra  वाले  हथकरघा  बुनकरों  के  स्कूल/कालिज  में  पढ़ने

 वाले  बच्चों  को  छात्रवृत्ति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  श्र

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  समाज  के  इस  की  उन्नति  के  लिये

 व्यवस्था  करने  का  है  कौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  फूल रेणु  :

 से  महाराष्ट्र  राज्य  के  कम  श्राय  वाले  हाथ करघा  बुनकरों  के  स्कूल/कालेज  के  विद्यार्थियों

 को  छात्रवृत्तियां  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 छोटी  कार  परियोजना  के  लिये  वित्तीय  सहायता

 2356.  श्री  यश्पाल  सिंह  :  कया  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कराये

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  कहा जा  रहा  है  कि  वे  छोटी  कार  परियोजना  को  वित्तीय

 सहायता  दें  ;  कौर

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव पर  बैंकों  की  क्या प्रतिक्रिया है
 ?

 श्राद्धों गीत  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन न  चली  अहमद )
 :

 छोटी  कार  परियोजना  के  बारे  में  कभी  अंतिम रूप  से  निर्णय  किया  जाना  बाकी है
 परियोजना  के  लिए  श्रावश्यक  वित्तीय  साधनों  की  सहायता  हेतु  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  aa  तक  कोई

 ग्रनरोध  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 भोजन  व्यवस्था  समिति  के  प्रतिवेदनों  की  सिफारिशों  को  लागू  करना

 2357.  श्री  क०  श्रनिरुद्धन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  में  भोजन  व्यवस्था  के  बारे  में  समय-समय  पर  नियमित  रूप  से  अध्ययन करने

 के  लिये  कोई  भोजन  व्यवस्था  समिति  ज  कर  रही

 क्या
 इस  समिति

 ने
 रेलवे  यात्नियों  जो  रेलवे  में  भोजन  |

 यवस्था की  सुविचारों
 का

 उपयोग  करते  विशेषज्ञतापू्ण  मत  पर  भी  विचार  किया
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 इस  समिति  ने  समय-समय  पर  कितने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये
 ग्रोवर

 सरकार ने  इस  समिति  की  सिफारिशों पर  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 रेलवे  मंत्री  से  आशय  रेलवे

 पान  ax  यात्री  सुविधा  1967 से  है  ।  यह  समिति  13-7-1967  को  नियुक्त की  गयी  थी
 श्र  संसद  व्यापारियों  ate  रेलों  की  खान-पान  पयंवेक्षण  समितियों  at  रेल

 योगकर्ता  सुविधा  समितियों  के  सदस्यों  जैसे  विभिन्‍न  रेल  उपयोगकर्ता द्र ों  के  विचारों  कौर  सुझावों  पर

 विचार  करने  के  बाद  समिति ने  17-2-1968 को  अपनी  fers  दे  दी  थी  ।  समिति ने  38  सिफारिशें

 की  थीं  जिनमे ंसे  36  स्वीकार  कर  ली  गयीं  प्रोसेस  रेलों  पर  क्रियान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों में  बाकी

 दो  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 होशंगाबाद  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  मध्य  रेलवे  का  कृषि  फार्म  की  सार्वजनिक  नीलामी  द्वारा

 पट्टे  पर  देना

 2358  श्री  नीतिराज  fag  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  मध्य  रेलवे  का  होशंगाबाद  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  एक  कृषि  फार्म

 यदि  तो  उस  कृषि  फार्म  को  सार्वजनिक  नीलामी  द्वारा
 न  देकर  गैर-सरकारी

 तौर पर  पर  देने  के  क्या  कारण  कौर

 क्या  उस  कृषि  फार्म  को  wa  विशेषकर  हरिजनों  शौर  श्रादिवासियों  को

 जनिक  नीलामी  द्वारा  पट्टे  पर  दिया  जायेगा  ?

 रेलवे  मंत्री  :  लगभग  46  एकड़  कृषि  योग्य  रेलवे  भूमि  होशंगाबाद

 में  निंदा  पुल  के  पास  उपलब्ध  है  ।

 उक्त  भूमि  प्राइवेट  तौर  पर  os  पर  नहीं  दी  गयी  है  बल्कि  राजस्व  अधिकारियों ने

 लगभग  18  एकड़  भूमि  खेती  के  लिए  नीलामी  द्वारा  दी  है  ।

 बाकी  28  एकड़  भूमि  की  जरूरत  रेलवे  को  अपने  इस्तेमाल  के  लिए  पड़  सकती  है  ।

 इस  जमीन  को  किसी  बाहरी  आदमी  को  नीलामी  द्वारा  पट्टे  पर  देने  का  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।

 जबलपुर  सेक्शन  को  भि ला खेड़ी  यार्ड  से  फ्लाई  पास्ट  द्वारा  मिलाना

 2359.  श्री  नीति राज  fag  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इटारसी  स्टेशन  से  कितनी  तप  कौर  डाउन  रेलगाड़ियां  प्रतिदिन  जाती  जाती

 क्या  उपरोक्त  यातायात  की  आवश्यकता  पुरी  करने  के  लिए  इटारसी  लाइन  की

 क्षमता  पर्याप्त

 क्या  जबलपुर  सैक्शन  को  इटारसी  के  उत्तर  से  भिलाखेड़ी  ars से  सीधे  मिलाने  के

 लिए  एक  फ्लाई  पास्ट  का  निर्माण  आरम्भ  किया

 यदि  तो  कौर

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  बढ़े  हुए  यातायात  को  किस  प्रकार  भेजने

 का  विचार है  ?
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 रेलवे  मंत्री  :  इटारसी  जंकशन  के  रास्ते  रोजाना  30  सवारी

 शौर  48  मालगाड़ियां  गुजरती  हैं  जो  इस  जंकशन  से  सेवित  चारों  दिशाओं  में  जाती  हैं  ।

 जो  हां  ।

 गाड़ियों  की  क्रासिंग  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  माल  गाड़ियों  के  संचालन  के  लिए

 रोवर  की  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 ott  प्रस्तावों  को  ग्रीम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 इटारसी  में  बेकार  पड़े  डीज़ल  इंजन

 2360.  श्री  नो ति राज  fag  क्या  रेलवे  भन्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 इटारसी  ard  के  शैड  में  डीजल  इंजन  खड़े  करने  की  क्षमता  कितनी  है  कौर  इटारसी

 को  वास्तव  में  कूल  कितने  डीज़ल  इंजन  दिये  गये  है ं,
 मशीनी  त्रुटि  के  कारण  बर्ष  19  69  में

 कितने  डीज़ल
 इंजन  इटारसी  में  बेकार  पड़े

 रहे  तथा  वे  कितने  समय  तक  बेकार

 यदि  इसके  लिए  किसी  पर  जिम्मेदारी  डाली गई  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  :  इटारसी  डीज़ल  शेड  में  80  इंजन  खड़े  करने  की

 क्षमता है  ।  इस  शेड  को  75  रेल  इंजन  दिये  गये  हैं
 |

 1969  में  अतिदान  प्रवर्तन
 716

 रेल  इंजन  बेकार  रहे  जो  कुल  शराब
 टन

 का
 11-05

 प्रतिशत  है  ।  ये  रेल  इंजन  निवारक  श्रतुरक्षण  के  लिए  शेड  में  रखे  गये  थे  जो  इनके  कुशल  कार्य  के

 ग्रावश्यक होता  है  ।
 जी  नहीं  क्योंकि  बेकार  रेल  इंजनों का  प्रतिशत  निर्धारित  सीमा  के  भीतर है

 |

 सवाल  नहीं  उठता  |

 भी ला खेड़ी  यार्ड  से  इटारसी  स्टेशन  को  भेजें  गए  सागौन  की  लकड़ी  के  शहतीरों  की  चोरी

 2361.  श्री  नीतिराज  सिह  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भीलाखेड़ी  are  से  सागौन  लकड़ी  के  शहतीरों  के  बारह  बन्द  माल  डिब्बे  जिन

 पर  किसी  व्यक्ति  ने  दावा  नहीं  किया  लगभग  तीन  चार  मास  पूर्व  नीलाम  के  लिये  इटा  रसी
 स्टेशन

 यार्ड  भेजे  गये

 क्या  इटारसी  स्टेशन  ars  पर  पड़े  वे  शहतीर  wa  छः  डिब्बों  से  भी  कम  रह  गये

 उन  शहतीरों  का  जो  मौजूद  नहीं  है  तथा  खोये  निपटान  किस  प्रकार  किया  गया

 ग्रोवर

 उन्हें  नीलाम  करने  में  श्रपाधारग  विलम्ब  करने  के  क्या  कारण  हैं  ।  तथा  इसके  लिये

 कौन  जिम्मेवार  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  कौर  टिम्बर  के  शहतीर  कौर
 बल्लियां  माल  डिब्बों  में  ठीक  से  नहीं  लदे  sports  सबक सब  न  Ad  TTT  उनक  लिए  कार  ८  के  लग

 Gee  oS  जी  की  rz:
 गयी  थी  शर  न

 नन्हें  बांधा  ही  गया  था  ।
 नये

 2Ttat  याई  में
 उन्हें  उतार  लिया  गया  शौर  दस  कि  बानो
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 लिखित  उत्तर

 एक्स  लाा मालचि्ब्बों  में  इटारसी  स्टेशन  मे ज  दिया  |  इन
 बी०

 ito  एक्स  माल डिब् सों  को  पूरी  लदान-क्षमता

 तक  नहीं  भरा  गया  था  ।  ये  शहतीर  अर  बल्लियां  इटारसी  स्टेशन act  WG  गा  पर  पड़ी  हैं  ।  प्रभी  उनकी

 सैनिक  नीलामी  नहीं  हुई  है  दो  उनमें  से  कूछ  माल  के  लापता  हो  जाने  की  कोई  नहीं  मिली

 >  |

 भाग  के  लिए  दिये  गये  उत्तर  को  देखते  लापता  कहे  जाने  वाले

 शहतीरों  के  निपटारे  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 इटारसी  के  वन  ठेकेदार  एसोसियेशन  ने  श्रतुरोध  किया  था  कि  माल  का  निपटारा  करने

 से  रहती रों  अ्रौर  बल्लियों  की  पहचान  BY  जाये  झर  यथासम्भव  उनको  परेषणों  के  अनसार  छांट

 कर  सुपुर्दगी  के  सम्बन्धित  गन्तव्य  स्टेशनों  को  भेज  दिया  जाये  ।  इस  अनुरोध  पर  विचार  किया

 गया  लेकिन  इसे  मानना  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया  क्योंकि  यह  पहचान  नहीं  की  जा  सकी कि  कौन

 सा  शहतीर  किस  पोषण  से  सम्बन्धित है  ।  इन  सभी  पहलों  पर  विचार  करने के  कर्ब  इन  शहतीरों

 को  14-3-1970  को  नीलाम  करने  का  विचार  i

 Recognition  to  All  India  Railway  Guards’  Union

 2363.  Shri  Nageshwar  Dwivedi  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  All  India  Railway  Guards’  Union  have  submitted  some  application  to

 Government  for  according  recognition  to  it;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  a  decision  is  likely  to  be  taken  thereon  ?

 Sir The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  (a)  Yes,

 (0)  It  has  already  been  decided  that  recognition  to  category-wise  associations  is  not  desir-

 able  as  it  does  not  fit  in  with  the  zonal  pattern  of  the  Railway  Administration  and  will  lead  to
 fragmentation  of  Trade  Unions  on  Railways

 मेडकी  के  पहचान  कक्षों  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  के  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्तियां  देने  के  लिए

 उनके  सीता  पिता  की  ata  की  सीमा  का  बढ़ाया  जाना

 2364  श्री  गाम  चरण  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 A)
 कया  मैट्रिक  के  पश्चात  कक्षाओं  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  के  विद्यार्थियों  को

 विधिया ंदेने  के  मामले  में  भ्र गले  वर्ष  से  माता-पिता  की  राय  की  सीमा  बढ़ाई  जा  रही

 यदि  तो  क्या  प्रतिमास  छात्रवृत्ति  की  राशि  में  वृद्धि  करने  का  भी  कोई  प्रस्ताव

 शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 विधि  मंत्रालय  शौर  समाज  कल्याण  fare  में  राज्य  मंत्री  फल रेण

 ry न  श्वा मा तन  |

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बिजलियों  के  east  में  कृषि  कमी  के  बारे  में  उनके  विरुद्ध  जांच

 2365  श्री  राम  चरण  क्या  प्रौद्योगिक  श्रास्तरिक  व्यापार  तथा

 यि-क्रय  संवरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  नियुक्त  समिति  faa  के  कब्ज  वाली  कृषि  भूमि  को  मन्दिर

 सीताराम  न्यास  जसे  विभिन्न  घार्मिक  न्यासों  के  नाम  में  के  बारे  में  झन मान  आर

 ज.0६  Sabha/70—18
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 (@)  यदि  तो  क्या  भूमि  सम्बन्धी  पुराने  भ्र धि लेखों  को  देख  कर  उन  बेचारे  हरिजनों

 के  भूमि  पर  दावे  को
 ध्यान

 में  रखा  जायेगा  जो  इस  पर  गत  40-50  वर्षों  से  कृषि  कर  रहे  हैं
 ?

 श्रोधोगिक
 श्रांत  रिक  व्यापार  तया  समवाय-कार्य  मंत्री  (att  फखरुद्दीन  चली

 अहमद  आर  (a)  भारत  सरकार  द्वारा  बिरला  उद्योग  समूह  के  विरुद्ध  लगाये  गये  कुछ

 विशेष  आरोपों  भ्र ौर  बड़े  उद्योग  समूहों  से  संबंधित  कुछ  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए  नियुक्त  जांचे

 ara  के  विचारा  विषयों  के  संबंध  में  एक  अधिसूचना  की  प्रति  दिनांक  2  4-  70.0  को  पूरे  गये

 कित  प्रश्न  संख्या
 245

 के  उत्तर  के  साथ  संलग्न  में  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।  आयोग के
 विचारार्थ

 विषय  विशेष  रूप  से  इस  प्रश्न  में  उठाये  गये  प्वाइन्ट  से  संबंधित  नहीं  फिर  भी  आयोग इस  प्रकार  के
 अन्य  acy  तथा  मामलों  पर  जो  भ्र धि सूचना  में  उल्लिखित  विषयों  से  उद्भूत  हैं  तथा  उससे  संबंधित

 है  तथा  जो  इसके  ध्यान  में  जायेंगे  उनकी  जांच  करेगा  अर  रिपोर्ट  देगा  ।

 बम्बई  ott  दिल्‍ली  के  बीच  तेज  रेलगाड़ी

 2366.  श्री  बाल्मीकि  चौधरी  :

 शनी  पी०  ato  अ्रदिचन  :

 कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  शौर  दिल्‍ली  के  बीच  राजधानी  एक्सप्रैस  की  तरह  एक  तेज  रेलगाड़ी  चलाने

 की  व्यावहारिकता  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्राप्त  हो  गया  श्र  यदि  तो

 उसका  ब्यौरा  क्या  कौर

 कब  तक  इस  रेलगाड़ी के  चालू  हो  जान  की  सम्भावना है  ?

 रेलवे  मंत्री  बम्बई  wit  कह दिल्ली  के  बीच  एक  तेज़  सवारी  गाड़ी

 चलाने  के  बारे  में  व्यवहार  रिश्ता  अध्ययन  पर  सरकार  को  अभी  तक  कोई  रिपोर्टे  नहीं  मिली  है  ।

 (a)  अभी  यह  निश्चय  नहीं  किया  गया  है  कि  यह  गाड़ी  किस  तारीख  तक  चालू  कर  दी

 जायेगी

 स्कूटरों  को  चोरबाजारी

 2367.  att  बाल्मीकि  चौधरी  :  क्या  atatfre  विकास  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  देश  में  स्कूटरों  की  कमी  की  जानकारी

 (@)  प्रत्येक  प्रकार  के  स्कूटर  के  लिये  प्रतीक्षा  सुची  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 क्या सरकार  को
 पता  है  कि  प्रत्येक  प्रकार  का  स्कूटर  चोरबाजारी  में  हर  समय  मिल

 सकता  कौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  (  कौर
 के

 उत्तर  तो  स्कूटरों की  चोरबाजारी
 उनकी  वित  रखी

 व्यवस्था  ठीक  करने  अगर  उनकी  खरीद  विशेष  रूप  से  मध्यम  वर्ग  के
 सुविधाजनक  बनाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्य  घ

 क  कि  ह  wis  Ney  का  विचार  है  ?
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 औद्योगिक  श्रान्त रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फकरुदीन  wal  )
 :

 1969  के  अन्त  तक  देश  में  विभिन्‍न  विक्रेताओं के  पास  तीन  मेकों  वाले

 स्कूटरों  के  भ्र निर्णीत  पड़े  अ्ाइंरों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 I  चस्पा  1,,66,937

 2  लैम् बेटा  82,362

 3  कोई  नहीं  | फैटाबुलस

 चोर  बाजारी  का  कोई  विशेष  उदाहरण  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं  पाया  है  ।

 देश  में  स्कूटरों  का  सामान  वितरण  किये  जाने  के  उद्देश्य  स्कूटरों के  वितरण  wk

 बिक्री  पर  कानूती  नियंत्रण  लगा  दिया  गया  है  ।  स्कूटरों  के  बिक्री  मूल्यों  पर  भी  अनौपचारिक  नियंत्रण

 लगाया  गया  है  सनौर  किसी  भी  व्यक्ति  को  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  मूल्य  से  अधिक  मूल्य  देने  की  आवश्यकता

 नहीं  पड़ती  है  ।  विद्यमान  एककों  को  अपनी  पुरी  क्षमता  तक  उत्पादन  करने  की  सुविधाएं  दिए  जाने  के

 बावजूद  भी  भविष्य  में  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  में  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  भ्रामक

 दृष्टि से  लाभप्रद  एक  नया  एकक  स्थापित  करने  का  यह  भी  विचार  किया  गया  है  कि  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  के  नए  एककों  को  लाइसेंस  दिया  जाए  ana कि  वह  पूर्ण  देशी  जानकारी  ae  कच्चे  माल  से  ही

 उत्पादन  करें  ।  यह  मान्य  है  कि  इन  सभी  कदमों  से  निश्चित  प्रवर्ध  के  grat  उचित  मूल्यों  में  स्कूटर

 लब्ध  होने  में  वृद्धि  होगी  तथा  सप्लाई  मांग  में  भली  प्रकार  संतुलन  रहेगा  |

 डाक्टरों  हारा  साग  नियम  सीखने  तथा  स्टेशनों  के  कार्य  संचालन  के  नियमों  को

 सोखने के  लिय  प्रक्रिया

 2368.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 एक  ड्राइवर  को  ant  नियम  सिखाने  के  लिए  कया  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  म्नौः

 नियम  सीखने
 की  श्रद्धा  में  उसकी  ड्यूटी  तथा  कार्य  क्या  होते

 क्या  मार्ग  नियम  सीखने  के  लिये  कोई  समय  सीमा  नियत  है  at  क्या  इसमें  स्टेशन
 के  ard  संकल  के  नियम  शामिल  हैं  प्रिया  स्टेशन  कार्य  संचालन  व्यवस्था  को  सीखने  के  लिये  कुछ
 रिक्त  समय  भी  दिया  जाता

 स्टेशन  काय  संचालन  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  (  1)  रोड  साइड  स्टेशनों श्र  (  2)  जंकशन

 स्टेशनों  के  संबंध  में  काम  सीखने  के  लिये  सामान्य  न्यूनतम  समय  कितना  नियत

 क्या  एक  ड्राइवर  जो  नियत  समय  में  मागं  नियम  नहीं  सीख  गाड़ियों को

 सुरक्षित  चलाने  की  दृष्टि  से  अधिक  समय  दिया  जाता  तांकि  वह  भ्रमणी  तरह  मार्ग  नियम  सीख
 यदि  तो  कितना  अतिरिक्त  समय  दिया  जाता

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  रेलवे  के  कुछ  ड्राइवरों  को  मार्ग  नियम  सीखने  में  अधिक

 समय  लेने  के  लिये  दण्ड  दिया  गया  यदि
 तो

 ऐसे  ड्राइवरों  की  संख्या  कितनी  है  कौर  उन्हें  क्या

 दण्ड  दिया  गया  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  :  att  नियम  सीखने  के  लिए  ड्राइवरों
 खण्डों  जहां  उन्होंने  पहले  काम  नहीं  किया  है  श्रथवा  लगातार  पिछले  6  महीनों  से  गाड़ी  नहीं  चलायी

 है  ग्र ति रिक्त  ड्राइवर  के  रूप  में  माल/सवारी  गाड़ी  के  फट  प्लेट  पर  यात्रा  करनी  होती
 है  ।  मार्ग-नियम
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 सीखते  समय  ड्राइवर  को  सिगनल  कौर  उन  के  e414,  रेल  पथ  की  प्रति  रफतार  की  पाबन्दियों

 टर्न-प्रिंटों  की  किस्में  समया रों  का  स्थान  ग्राही  का  ध्यान  रखना  होता  है  कौर  खण्ड  की  संचालन  सम्बन्धी

 अरन्य  स्थितियों  से  पुर्णतया  परिचित  होना  पड़ता  है  ।  उसे  सम्बन्धित  खण्ड  की  संचालन  समय  सारणी

 का  भी  स्रध्ययन  करना  पड़ता  है  |

 मार्ग  नियम  सीखने  के  प्रत्येक  दिशा  रात  कौर  दिन  में  तीन-तीन

 फेरे  दिये  जाते  हैं  ।  ड्राइवरों  को  स्टेशन  संचालन  नियम  नहीं  सीखने  पड़ते  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 यदि  कोई  ड्राइवर  निर्दिष्ट  फेरों  में  मार्ग  नियम  न  सीख  तो  उसे  भ्र ति रिक्त

 फेरे  लगाने  की  ऋतुमति  दी  जाती  बातें  उसने  सन्तोषप्रद  कारणों  से  प्राधिकारियों  को  सन्तुष्ट  कर

 दिया  हो  ।

 जी  नहीं  ।

 पश्चिम  रेलवे  में  अजमेर  और  सेनदार  स्टेशन  क  फायर  मनों  कौर  खलासियों

 कों  सिंघल  भत्ता

 2369-  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  रेलवे  के  अजमेर  डिवी जन  में  झाड़ू  अजमल  कौर  सेनदारा  स्टेशनों  के  श्रेणी

 गਂ  के  राय  रनों  ate  खलासियों  की  संख्या  कितनी

 उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  कर्मचारियों  को  प्रत्येक  स्टेशन  के  अनुसार  अर

 क्यारियों  की  प्रत्येक  श्रेणी  के  अनुसार  कितना-कितना  संचल  भत्ता  दिया  गया  है  ;

 चंचल  भत्तों  में  कितना  भ्रातृ  है  कौर  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  सेनदारा  स्टेशन  के  कर्मचारी  तौर  अखिल  भारतीय  गाड़ी  संचालन

 कर्मचारी  एसोसिएशन  से  इस  संबंध  में  कोई  श्रध्यावेदन  प्राप्त  ौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  आर  सरकार  ने  कर्मचारियों  की  शिकायतों  को  दूर

 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेलवे  मंत्री  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही है

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 वाणिज्यिक  कलक  की  पदोन्नति  के  अवसर

 2370,  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  रेलवे  मंत्री  वाणिज्यिक  क्लर्कों  की  पदोन्नति  के

 अवसरों के  बारे  में  25  1969  के  तारांकित प्रशन  संख्या  200  के  उत्तर के  सम्बंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अपेक्षित  जानकारी  इस  बीच  एकत्रित  की  जा  चुकी
 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 सुचना  कब  तक  एकारांत  की  जायेगी  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  हां  |
 अपेक्षित  सुचना  अनुबन्ध  रै  पर  शिव  रण  में

 दी
 गयी  है  ।  में  रखा  गया  |

 दखिए  संख्या  एल०

 शौर  सवाल  नहीं  उठता  |
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 रेलवे  में  वाणिज्यिक  लिपिकों  at  वाणिज्यिक  निरीक्षकों  के  पद  पर  पदोन्नति

 2371,  चन्द्रिका  प्रसाद  :  उठा  रेलवे  मंत्री  रेलवे  में  वाणिज्यिक  लिपिकों  की

 वाणिज्यिक  निरीक्षकों  के  पदों  पर  पदोन्नति  के  बारे  में  9  1969  कें  ग्र तारांकित  प्रशन  संख्या

 3242  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  रोनित  जानकारी  इस  बीच  एकबव्रित  की  जा  चकी

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  कौर

 सूचना  एकत्र  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 रेलवे  मंत्री  जी  ati

 (a)  अपेक्षित  सूचना  अनुबन्ध  पर  विवरण  में  दी  गयी  है  ।  [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  |

 देखिए  संख्या  एल०

 कौर  सवाल  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  रेलवे  के  साबरमती  यानान्तरण  मालगोदाम  are  की  सफाई

 2372,  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :

 श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  रेलवे  के  साबरमती  यानान्तरण  के  माल  गोदाम  are

 को  इसके  निर्माण  काल  से  कभी  तक  साफ  नहीं  किया  गया  तौर  इससे  पटरियों  के  बीच  कुड़ा  बहुत  जमा

 हो  गया

 क्या  यह
 भी  सच  है  कि  यद्यपि

 साब  रमती  के  रेलवे  अधिकारियों  को  इस  मामले  में  बहुत

 बार  कहा  गया  परन्तु  फिर  भी  wa  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है

 सरकार  नियों  की  सफाई  करने के  लिए  अब  क्या  कार्यवाही  की  कौर

 इसमें  कितना  समय  लगेगा  ?

 रेलव  मंत्री  से  साबरमती  यानास्तरण  स्थल  को  नियमित

 रूप  से  साफ  किया  जा  रहा  है  ।  यह  एक  बड़ा  यानान्तरण  हठयोग  हैं ग्र ौर  इसमें  माल  डिब्बों  से  निकला

 हुया  कूड़ा  इकट्ठा  होना  कौर  उसकी  सफाई  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।

 चामाराजानगर  से  सत्यमंगलम  तक  रेलवे  लाइन

 2373,  श्री  सिद्दीक़ा
 :.  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चामाराजानगर  तथा  सत्य मंगलम  के  बीच  रेलवे  लाइन  निर्मित  करने  संबंधी
 >

 सर्वेक्षण  का  पुनर्मूल्यांकन  कर  लिया  गया  प  ा

 यदि  तो  इस  पुनर्मूल्यांकन  के
 क्या  परिणाम  निकले  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  :  चामाराजानगर-सत्यमंगलम से  सम्बन्धित  पहले

 की  सर्वेक्षण रिपोर्ट  के  पुनम  ल्पांकन  का
 काम

 पहले
 से  हो  रहा  है  कौर  आशा  दक्षिण  रेलवे  कुछ  ही

 महीनों  मे  उनकी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देगी  ।
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 ग्रनुसुचित  जातियों  तथा  झ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  राज्य  समितियाँ

 2374.  श्री  सिददय्या :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 उन्होंने  ग्रनुसुचित  जातियों  तथा  ्र तु सुचित  afar  जातियों  के  कल्याण  से  सम्बन्धित

 संपदीय  समिति  की  भांति  राज्यों  में  भी  समितियां  बनाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  पत्र  लिखे  है

 दि  at,  तो  fea  राज्यों  ने  रेसी  समितियां  स्थापित  कर  दी  ak

 क्या  राज्य  सरकारों  को  लिखे  गये  पत्र  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण
 विभाग  में

 राज्य  मंत्री  फलरीज

 गुह  |
 :  जी  हां

 उत्तर  प्रदेश  तथा  मणिपुर  ने  एसी  समिति  स्थापित  करना  स्वीकार

 कर  लिया  29  1970 को  हुए  पिछड़  वर्गों  के  कल्याण  के  कार्यभार  राज्य  मंत्रियों  के  सदमे

 में  राज्य  मंत्रियों  को  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  तथा  way  विचार  तुरन्त  भेजने  के  लिए  कहा

 था

 )  पत्न  की  एक  प्रतिलिपि  संलग्न  है  ।  [  प्रयोग में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 zt  ०--2798/70]

 केरल  में  लघ  उद्योगों  के  लिये  क्रेन्द्रोय  सरकार  द्वारा  ऋण  तथा  श्रमदान

 2375,  शो  afar  क्या  प्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय

 मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  वब  1968  तथा  1969  में  केरल  राज्य  में  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय

 सरकार  ने  केरल  सरकार  को  कोई  ऋण  अथवा  श्रमदान  दिये  हैं

 यदि  at,  तो  उनका  ब्यौरा  कया
 कौर

 आगमी  वित्तीय  वर्ष  में  केरल  को  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  जायेंगे  |

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  award  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 अहमद )  अरर  केरल  सरकार  को  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का  विकास  करने
 तथा

 प्रौद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  करने  के  लिए  1967-68  तथा  1968-69 के  वित्तीय  वर्ष  की

 ग्रन्थि
 में

 ऋणों  तथा  श्रतुदानों  के  रूप  में
 केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  दी  गई  सहायता  निम्न  प्रकार
 कु  क  ee

 aq  aa  उद्योग  औद्योगिक  शक्तियां  ee

 अनुदान  ऋण  रु०  में  )  ऋण

 1967-68  12.10  24.20  9.94

 बद  एप  808
 16.53  6.09

 SS  ————

 1969-70  राज्यों  राज्य  की  योजना  में  सम्मिलित  की  गई  योजनाओं  के
 न्वयन  के  लिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  aaa  तथा  ऋण  खण्डों  में  दी  जाती  है  तथा  वह  विकास

 की  किसी  मदों  से  जुड़ी  नहीं  होती  है  ।  मत  विशेष  तौर  पर  यह  बता  सकना  कि  लघु  उद्योगों  के  विकास
 तथा  औद्योगिक  बस्तियों  के  स्थापना  केरल  सरकार  को  दी  जाने  वाली  आवश्यक  ऋण  की  राशि  क्या

 सम्भव  नहीं है  ।
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 बोकारों  इस्पात  संपत्र  के  विस्तार  के  बारे  में  भारत-सोवियत  करार

 2376.  शो  जनेश्वर  मिश्र  :  कया  इस्पात  तथा  भारों  इंजीनिर्यारग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ञ
 ्

 (  )  क्या  सरकार  ने  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  का  विस्तार  करने  के  लिये  सोवियत  संघ  से

 कोई  त्या  करार  किया

 यदि  तो  इस  वारे  में  ब्यौरा  क्या  अर

 (7)  क्या  योजना  आयोग  ने  इस  करार  का  अनुमोदन  नहीं  किया  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजोनिर्यारिंग  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (Ci  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  ):

 हां  ।  20  फरवरी  1970  को  सोवियत  संघ  के  साथ  इस  संबंध  में  एक  संतोख  पर  हस्ताक्षर

 किया गया  था  ।

 इस  सुलेख  के  waar  सोवियत  सरकार ने  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  40  लाख

 टन  वार्षिक  इनयात  पिण्ड  उत्पादन  क्षमता  तक  विस्तार  के  लिए  पिछले  ऋणों  के  प्रयुक्त  अवशेष  में

 से  8.50  करोड़  रावल  का  ऋण  देना  स्वीकार  किया  है  जो  70.8  करोड़  रुपये  के  बराबर  होगा  ।  यह

 तय  ear  है  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  का  केन्द्रीय  इंजीनियरी  कौर  रूपांकन  जो  सरकार  का  ही

 @  कारखाने  के  विस्तार  के  लिए  प्रमुख  सलाहकार  होगा  ।  वह  विस्तार  कार्य  रूस  द्वारा  तैयार  किये

 गये  उस  वस्तुत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  के  आघार  पर  होगा  जिसे  भारत  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया

 ्  |

 योजना  आयोग  ने  बोकारों  इस्पात  कारखाने  के  17  लाख  टन  इस्पात  पिण्ड  के  प्रथम

 चरण  के  क्रम  में  इसके  40  लाख  टन  क्षमता  तक  विस्तार  के  प्रस्ताव  का  भ्रनुमोदन  कर  दिया  वें  इस

 निर्णय  के  क्रियान्वयन के  संबंध  में  दोनों  सरकारों  द्वारा  हस्ताक्षर  किये  गये  सुलेख से  सम्बन्ध  नहीं

 है  इस  समझौते  पर  योजना  आयोग  के
 अनुमोदन

 की  श्राविश्यक्रता  नहीं  पड़ी  है  |

 त्रिपुरा  में  एक  प्लाईवुड  कारखाने  की  स्थापना

 2377.  oft  किरात  विक्रम  देव  वचन  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार

 तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसेज  जयश्री  टी  एण्ड  इंडस्ट्रीज  कम्पनी  द्वारा  हरिपुरा  में  प्लाईवुड  का
 कारखाना

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया

 यदि  at,  तो  इसमें  कितनी  क्षमता  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  था  तथा  कितनी  क्षमता

 की  स्वीकृति  दी  गई  तर  विचाराधीन  का  रखाने  के  लिये  लकड़ी  का  सामान  उपलब्ध  कराने
 संबंधी  करार

 का  ब्यौरा  क्या  ग्रोवर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उक्त  प्रस्ताव  पर

 निर्णय  लेने  में  हुए  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  श्रास्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  wet
 :

 are  do  मध्य  प्रदेश  टिम्बर  इण्ड  भोपाल  को  जो  जयश्री टी  दण्ड  के  स्वामी e
 >  फीट
 21.0  बस्तर  प्रदेश  में  एक  नए  औद्योगिक  उपक्रम  की  cava  प्रति  वर्ष  180  लाख  वर्ग

 अद् यो गि  क्र
 की  क्षमता  व्यावसायिक  प्लाईवुड  के  बनाने

 के
 लिए  2  1964  को  एक
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 लाइसेंस  स्वीकृत  किया  =  aces  25-  <6  6  को  Sr @  sat  के  स्थान  a  मध्य  प्रदेश

 से  त्रिपुरा  राज्य  में  ले  जाने  की  मति  दी  गई  थी  ।  करार  प्रारूप  में  उन्हें  प्रति  वर्ष  के  819  5  घन  मीटर

 लकड़ी  को  निकालने  के  पट्टे  में  दारी  है  बशर्ते  कि  उदयपुर  बधौतिया  तथा  त्रिपुरा  का  सबिरूम  सिविल

 प्रारूप  सरकार  के  पास  सक्रिय  रूप  से  विचारों
 a
 उप-प्रभाग

 के  सरकारी  वनों  से  लकड़ी  उपलब्ध  हे
 |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 माल  यातायात  में  कसी

 2378.  श्री  हिम्मत मि हका  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ज

 क्या  यह  सच  है  कि  चाल  वर्ष  के  पहले  नौ  महीनों  में  जहां  यात्री-यातायात  बढ़ा

 माल-यातायात  ग्रामीण  से  ATT  कम  रहा

 यदि  तो  यातायात  में  किस  सीमा  तक  कमी  रही  कौर

 इस  कमी  के  कया  कारण  हैं  are  इसके  लिये  उत्पादन  में  कमी  कहां  तक  जिम्मेवार

 रेलवे  मंत्री  :

 1968-63 की  दे  तुरुही  प्रति  की  तुलना  में  1969-70 के  पहले  9  महीनों में  रा जीव

 उपासक  प्रारम्भिक  माल  यातायात  527  लख  मीट्रिक  टन  स्फटिक  gat  ।  चूंकि  1969-70  के  पुरे

 साल  में  90  लाख  मीट्रिक  टन  अतिरिकत  प्रारम्भिक  यातायात  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 इसलिए  पहले  9  महीनों  66.03  लाख  मीटरिक्र  टन  अतिरिक्त  यातायात  होना  चाहिये

 था  ।  इसलिए  इस  अवधि  में  57.7  लाख  मीट्रिक  टन  की  वास्तविक  वृद्धि  प्रत्याशित  वृद्धि  से  13.33

 लाख  मीट्रिक  टन  कम  रही  ।

 प्रत्याशित  की  तुलना  मीटरिक  टनों  के  हिसाब  से

 नमक  झ्र  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  कच्चे  सामान  का  प्रारम्भिक  यातायात  कम  हुआ  लेकिन

 निर्यात  संगमरमर  करार  दूसरे  पेट्रोल-उत्पाद  के  प्रारम्भिक

 यात  में  वृद्धि  से  उक्त  कमी  संतुलित  हो  गयी  ।  अनाज  और  उ  रनों  के  यातायात  में  गिरावट

 का  कारण  यह  है  कि  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  की  अपेक्षा  1969-70  के  पहले  9  महीनों  के  दौ  रान

 परवाज़  अरब  उर्वरकों  का  आयात  कम  ष  |  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  में  हुए  प्रारम्भिक  यातायात

 की  तुलना  मीटरिक  टनों  के  हिसाब  इस  अवधि  में  यह  fy  इस्पात-संयंत्रों  से  कच्चे  लोहे  झर

 तैयार  इस्पात  का  प्रारम्भिक  यातायात  कुछ  अधिक  अनुमान  से  लेकिन  इस्पात
 संयंत्रों  दवारा  सामान  का  कम  उपयोग  किये  जाने  के  कारण  इस्पात  संयंत्रों  से  सामान  का  लदान
 पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  के  स्तर  न  पहुंच  सका  |  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  को  तुलना  में  11.3
 लाख  मौद्रिक  टन  की  कमी  पायी  ।  1969  के  पहले  7  महीनों  के  दौरान  नमक-उत्पादन  के  उपलब्ध
 ग्राहकों  से  उत्पादन  में  गिरावट  परिलक्षित  होती  है  ।  फिर  यह  उल्लेखनीय  है  कि  1968-69  की
 उसी  अवधि  की  तुलना  में  1969-70  के  पहले  4  महीने  के  दौरान  गोद  ira  उत्पादन  के  औसत
 सूचकांक  7.8  प्रतिशत  बढ़ा  ।
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 Foreign  Industries  or  Industries  with  Foreign  Collaboration  in  India

 2379.  Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal

 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  foreign  industries  or  the  industries  set  up  with  foreign  collaboration  in
 India  which  have  more  than  50  per  cent  shares  of  foreign  countries;

 (b)  whether  Government  have  directed  them  to  reduce  their  charec 11.11  Sal  ध्प्छ  to  less  than  fifty  per
 cent;

 (c)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (d)  the  number  of  such  foreign  companies  or  industries  which  have  reduced  their  shares
 and  increased  the  Indian  shares  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri
 Fakhruddin  Ali  Ahmed  )  :  (a)  Onz  hunired  companies  were  granted  consent  for  issue  of

 capital  having  majority  foreign  participation  during  the  period  from  1951-52  .to  the  19th

 February,  1970,

 (b)  &  (c)  The  Government  have  not  issued  any  directions  to  such  companies  to  reduce
 shares  to  less  than  50  per  cent.  In  accordance  with  the  Government’s  policy,  however,  when

 such  firms  apply  for  substantial  expansion  of  their  capacities  or  for  expanding  their  capital  base,
 the  extent  of  foreign  shareholding  is  reviewed.

 (d)  During  the  years  1967,  1968  and  1959,  seventeen  companies  reduced  their  foreign
 shareholdings,  and  another  five  have  agreed  to  do  so  within  a  specified  period  of  time.

 Steps  to  make  Scientific  Research  helpful  for  Industrial  Production

 2380.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade
 and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  steps  taken  by  Governn:nt  to  mike  the  results  of  scientific  research  going  on  in
 the  country  helpful  for  infustrial  production  in  the  country;

 (b)  tresults  achieved  thereby;

 (c)  wnether  Government  are  contemplating  to  make  such  steps  more  expeditious  and
 effective;

 (d)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor:  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri
 Fakhruddin  Ali  Ahmed)  :  (a)  to  (6).  The  steps  taken.  by  Government  to  make  the  results  of
 scientific  research  more  helpful  for  industrial  production,  include

 (i)  the  setting  up  of  the  National.  Research  Development  Corporation  with  the  objec-
 tives  of  assisting  in  the  developmental  stages  of  the  chain  from  research  to  pro-
 duction;

 (i)  inclusion  of  the  representatives  from  the  C.S.1R.  in  the  composition  of  most  of
 the  Developmental  Councils  and  panels  and  similarly  the  inclusion  of  the  represen-
 tatives  of  the  D.G.T.D.  on  the  executive  councils ह  है  क  ०  of  most  of  the  National  Labora-
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 tories,  to  ensure  that  the  research  and  developmental  efforts  progress  simulta-

 neously.

 (iii)  full  participation  by  the  representatives  of  the  D.G.T.D.  and  the  C.S.I.R.  in  the

 deliberations  of  the  Licensing  Committee,  Foreign  Agreements  Committee  (Now
 Foreign  Investment  Board)  with  a  view  to  ensure  that  the  technical  Know-how

 developed  indigenously  is  made  the  maximum  use  of.

 (iv)  reference  by  the  D.G.T.D.  of  research  problems  connected  with  the  engineering
 and  chemical  industries  to  the  C.S.I.R.  with  a  view  to  develop  indigenous  know-

 how  to  the  extent  possible.

 (v)  the  existence  of  a  Joint  Standing  Committee  for  Scientific  and  Industrial  Research

 This  Joint  Standing of  which  the  Minister  of  I.D.,  1.1.  &  C.A.  is  the  Chairman.
 Committee  meets  periodically  and  important  decisions  are  taken  for  guiding  fruit-

 ful  research  in  the  technical  and  scientific  fields  which  could  be  taken  advantage
 of  on  commercial  basis  by  the  various  sectors  of  industries.

 (vi)  Proposal  to  appoint  Standing  Technical  and  Research  Committees  under  the

 various  Development  Councils  to  deal  with  the  research  and  technological

 problems  of  the  industry.

 (b)  The  C.S.1.R.  laboratories  have  been  able  to  work  out  methods  for  the  use  of  waste

 mica  for  insulation  bricks,  manufature  of  optical  glass  which  is  a  strategic  material,  protein  food
 based  on  oil  cakes  and  cereals,  baby  food,  coinage  and  ferro-alloys  carbon  rods  and  slabs,  ceramic

 capacitors  and  hard  and  soft  Ferritess.  The  undermentioned  processes  developed  at  Bhabha
 Atomic  Research  Centre  have  been  passed  on  to  the  Electronics  Corporation  of  India  Limited
 set  up  at  Hyderabad  for  production  on  a  commercial  scale

 (i)  Components  such  as  Carbon  and  metal  film  resistors,  tantalum  capacitors,  ger-
 manium  power  transistors,  zener  diodes,  silicon  rectifiers,  thermoelectric  modules

 etc.

 (ii)  Nuclear  radiation  and  dete:tion  instruments  for  medical,  agricultural  research

 and  industrial  purposes.

 As  a  result  of  considerable  development  work  carried  out  in  Bhabha  Atomic  Research

 Centre,  high  efficiency  air  filters  and  respirators  which  are  of  great  importance  in  nuclear,  elec-

 tronics,  pharmaceutical  and  other  such  industries,  are  now  being  designed  and  indigenously

 produced  on  a  pilot  plant  scale.

 The  Government  proposes  to  intensify  the  efforts  for  securing  greater  development  as
 a  result  of  indigenous  research.

 (e)  Does  not  arise.

 नागपुर  में  पिछड़े  वर्गों/श्रनुसुचित  जातियों  ख़ादिम  जातियों के  संगठनों को  श्रनुदान

 2381,  श्री  न०  tro  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा

 करेंगे  कि  :

 संगठनों  की

 क्या  नागपुर  में  पिछड़े  वर्गों/श्रनुसुचित  जातियों  ख़ादिम  जातियों  के  कुछ
 सरकार  अथवा  उसकी  एजेन्सियों  द्वारा  कुछ  श्रनुदान  दिया  जा  रहा  है  ;

 यदि  at,  तो  उन  संगठनों  के  नाम  क्या
 at  कौर

 हैं  तथा  उन्हें  अनुदान  के  रूप  में  कितनी  धनराशि

 यदि  तो  उसके  क्या
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 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  )  फूल रेणु

 :
 श्रीमान

 ।

 विदर्भ  बेकार  क्लासिक  नागपुर  को  1968-69  के  दौरान  afer

 भारतीय पिछड़े  वर्ग  दिल्‍ली  के  माध्यम से  14,751  रुपये  की  राशि  दी  गई  थी  ।  एसोसिएशन

 फैडरेशन के  माध्यम  से  1969-70 में  15,399  रुपये  की  राशि  दिए  जाने  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता

 तृतोथ  श्रेणी
 के  रेलवे  कर्मचारियों  को  लाभ

 पहुंचाने  को
 के

 बारे  में  निर्णय

 2382.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  दिवसीय  तथा  तृतीय  श्रेणी  के  रेलवे

 कर्मचारियों को  लाभ  पहुंचाने  की  योजना  के  बारे में  18  1969 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 58  तथा  11  1969  के  भ्र तारांकित प्रशन  संख्या  2644 के  उतर  के  संबंध में  यह  बताने की

 कपा  करेंगे  कि  :

 तुतीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  बारे  में  सरकार  का  निर्णय कब  घोषित  होने  वाला  है  थ्रोट

 ag  किस  तिथि से  लागू  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  निर्णय  को  उसी  तिथि  से  लागू  करने  का  है  जिस  तिथि

 से  यह  अधिकारियों  के  संबंध  में
 हम्ना  था  ?.

 रेलवे  मंत्री  श्र  1970-71  का  रेलवे  बजट  प्रस्तुत  करते

 समय  23-2-1970  को  रेल  मंत्री  दुबारा  थिरकन  भाषण  में  सम्बन्धित  कर्मचारियों  को  राहत  देने
 की

 घोषणा  कर  दी  गई  है  ।  यह  निर्णय  1-3-1970  से  प्रभावित  होगा  ।

 उच्च  न्यायालयों  न्यायालय  द्वारा  रद  किए  गए  रेलवे  के  सम्बन्धी  मामले

 2383,  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  रेलवे  मंत्री  6  1969  के  अ्रतारांकित  प्रश्न

 संख्या  3636  के  उतर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 रेलवे  के  वरिष्ठता  संबंधी  मामलों  का  ब्यौरा  कया  है  जिनको  उच्च  न्यायालयों

 न्यायालय  ने  रद्द  किया

 क्या  यह  सच  है  कि  न्यायालय  के  श्रीभान  के  वरिष्ठता  संबंधी  एक  मामले  में  उत्तर

 रेलवे
 को

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  अपने  मामले  की  पैरवी  के  लिये  महा  न्यायवादी  तथा  भूतपूर्व
 विधि  मंत्री  की  सेवायें  लेनी  पड़ी  थीं  श्रोत-यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा

 कितना  धन  व्यय  किया  गया  शौर  क्या  उनके  मंत्रालय  का  बिचार  पुरी  एहतियाती

 कार्यवाही  करने  के  लिये  जांच  करने  का  तौर

 क्या  सरकार  के  निदेशों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  वाले  उन  सम्बद्ध  ग्र धि कारियों

 से  खर्च
 की

 राशि  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  करने
 का

 विचार  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  :  से  सूचना  इक्ठ्ठी  की  जा  रही  है  सनौर

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 भारतीय  रेलों  के  संगठन  के  लिए  राजपत्रित  संवर्ग

 2384,  श्री  राजदेव सिंह  क्या  रेलवे  मंत्री  भारतीय  रेलों  में  क्रय  संगठन  के  लिये

 रांजपत्नित संवर्ग  के  बारे  में  5  1968 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  440  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  गह

 बताने  की
 कपा

 करेंग  कि  :

 भारतीय  रेलों  में  क्रय  संगठन  के  लिये  राजपत्रित  संवर्ग  के  बारे  में  सरकार  का  निर्णय

 कब  तक  घोषित  कर  दिया  जायेगा  ;  wit

 क्या  वह  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों पर
 भी

 लागू  होगा
 ?

 रेलवे  मंत्रो
 :  झर  भारतीय  रेलों  में  क्रय  संगठन  के  लिए

 राजपत्रित  ग्रोवर  ततीय  श्रेणी  के  कम  चोरियों  के  संवर्ग  निश्चित  करने  के  बारे  में  समिति  की  सिफारिशें

 स्वीकार नहीं  की  गयी  हैं  ।

 रेलवे  अस्पतालों  में  रोगियों  के  लिए  निःशुल्क  भोजन

 2385.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  म्रस्पतालों  में  180  रुपये  प्रति  मास  तक  बतन  पाने  वाले  कर्मचारियों

 को  ही  निःशुल्क  भोजन  दिया  जाता  उनके  परिवारों  को  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  अन्य  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  भांति  इन  रोगियों

 को  भी  निःशुल्क  भोजन  की  सुविधा  उपलब्ध  करने  का  विचार  करेगी  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  लेकिन  उन  कर्मचारियों  और  उनके

 परिवार  के  सदस्यों  को  भी  यह  सुविधा  दी  जाती  है  जो  क्षय  रोग  से  पीड़ित  हैं  ate  जिनका

 वेतन  380  रुपये  प्रति  मास  से  अधिक  नहीं  हैं  ।

 चूंकि  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  वेतन  wie  भत्तों  कौर  सेवा  की  शर्तों  तथा

 अन्य  सम्बन्धित  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  वेतन  आयोग  नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव  पहले  से

 सरकार  के  विचाराधीन  इसलिए  सरकार  समझती  है  कि  इस  समय  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  करने

 की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 पूरी  तथा  निपटान  महानिदेशालय  को  वर्ष  1969  में  रेलवे
 द्वारा  दिए  गए  क्रयादेश

 2386,  श्री  साधू  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 पूरी  तथा  निपटान  महानिदेशालय की  दर-संविदाश्रों
 पर  प्रत्येक  रेलवे  द्वारा  वर्ष  1969

 में  कितनी  धनराशि  के  क्रयादेश  दिये  गये

 विभिन्‍न  रेलवे  में  इन  दर-संविदाश्रों  पर  क्रयादेश  देने  के  अधिकार  किस-किस  पद  के

 अाफिसरों  को  कौर

 क्या यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  में  ये  अधिकार  स्वयं  कंट्रोलर  श्राफ  स्टोरेज  ने  सम्भाल

 रखे  कौर  यदि  तो  इनके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  :  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 जिन  अधिकारियों  को  दर-ठेकों  के  अनुसार  जरार  देने  का  अधिकार  प्राप्त  वे  भिन्न
 भिन्न

 रेलों  में  कौर  भीन-भिन्न दर  ठे  कों  के  लिए  अलग-अलग हैं  ।  श्राम  तौर  पर  एक  या  एक  से  अधिक
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 ध्  लिखित
 उत

 अधिकारियों  ग्रथित  भण्डार  उप-भण्डार  जिला भण्डार  नियंत्रक  wiz  सहायक  भण्डार

 नियंत्रक  को  यह  अ्रधिकार प्राप्त  हैं  ।  कारखानों ate  शेडों  में  सीघे  उपयोग के  लिए  अपेक्षित गैस  जैसी

 aga  के  लिए  एक  रेलवे  में  मण्डल  अधीक्षकों और  कारखानों के  प्रबन्धकों  को  भी  यह  अ्रधिकार

 प्राप्त हैं  ।

 सम्भरण  are  निबटान  महानिदेशालय  के  दर-ठेकों  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  रेलवे  में  भण्डार

 नियंत्रक  प्रत्यक्ष  मांग  अधिकारी  है  ।  सम् भरण  निपटान  महानिदेशालय  ने  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि

 जहां  तक  सम्भव  दर-ठेकों के  सुचारू  कुशल  संचालन  के  लिए  एक  कार्यालय  में  केवल  एक  प्रत्यक्ष

 मांग  भ्रधिकारी  नामित  किया  जाना  चाहिए  ।

 विवरण

 उत्पादन  यूनिट
 1969  में  सम्भरण  कौर  निबटान  महानिदेशक  को _

 दर-ठेकों  के  भ्रन्तगंत  प्रत्येक  रेलवे  द्वारा  दिये

 गये  आर  की  रकम

 लाख  रुपयों  में

 मध्य  रेलवे  474

 qa  रेलवे  522

 उत्तर  रेलवे  171

 99 पूर्वोत्तर  रेलवे

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  98

 दक्षिण  रेलवे  460

 दक्षिण  मध्य  रेलवे  277

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  914

 पश्चिम  रेलवे  298

 10  चितरंजन  रेल  इंजन  कारखाना  16

 11  डीजल  रेल  इन् जन  कारखाना  18

 12  सवारी  fear  कारखाना  19

 —————  ——  ae

 मोगा  में  रेलवे  उपरि  पूल

 2387.  श्री  wan  सिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मोगा  )  में  रेलवे  लाइन  नगर  के  बीच में  से  होकर

 जाती  है  कौर  वहां  पर  कोई  रेलवे  पुल  नहीं  है  जिसके  फलस्वरूप  सामान्य  जनता  को  बहुत  भ्रसुविधा च्थ्  होती

 है  att  घण्टों  तक  यातायात  रुका  रहता  कौर

 यदि  तो  क्या  वहां  एक  पुल  बनाने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 रेलवे  मंत्री  यह  सही है
 कि  मोगा  में  कोई  ऊपरी/निचला

 सड़क  पुल  नहीं  है  लेकिन  वहां  तो  समपार  मौजूद  हैं  ।  इन  समपारों  में  से  एक  पर  काफी  सड़क

 यातायात  होता  है  लेकिन  फाटकों  का  केवल  गाड़ियों  के  गुजरने  तथा  शंटिंग  के  समय  बन्द  करके  सड़क

 यातायात  में  विलम्ब
 को  कम

 करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।

 इन  समपारों  के  बदले  ऊपरी/निचला  सड़क  ga  बनाने  के  लिए  स्थानीय

 पालिका  या  राज्य  सरकार  की  कौर  से  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ।  नियमों  के  रेलें  व्यस्त
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 समपारों  के  अचले  परी  निचले  =  पूल  तभी  बनाती  बशर्तें  यह  योजना  राज्य  सरकार/सड़क

 शिकारियों  द्वारा  प्रायोजित  की  गयी  हो  साथ  ही  वे  अपने  हिस्से  की  लागत  भी  देने  का  वचन  दें  ।  मोटे

 तौर  नियमों के  अनुसार  24  फूट  चौड़े  सड़क  माग  वाले  ऊपरी  सड़क  पुल/निचले  सड़क  पुल  तथा

 पहुंच  मार्गों  पहुंच  मार्गों
 के  लिए  जमीन  की  लागत  शामिल  नहीं  का  50  प्रतिशत  खर्च  रेलें

 वहन  करती  हैं  ।  शेष  50  प्रतिशत  और  पहुंच-मार्गों के  लिए  अपेक्षित  किसी  जमीन  की  खरीद की
 लागत

 सड़क  प्राधिकारियों  को  देनी  होती  हैं  ।  राज्य  सरकार  प्राधिकारी  से  ठोस  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  के

 बाद  ही  रेलवे  इस  सम्बन्ध  में  आगे  कार्रवाई  कर  सकती  है  |

 Setting  up  of
 Indigo  Factory  at  Bharatpur  with  Rumanian  Collaboration

 2388.  Shri  Brij  Raj  Singh  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal
 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  under  consideration  a  proposal  for  setting

 up  indigo  factory  at  Bharatpur  in  Rajasthan  in  collaboration  with  Rumania;

 (b)  whether  the  production  is  likely  to  start  at  this  factory  by  the  end  of  this  year;

 (c)  the  main  terms  and  conditions  of  the  agreement  concluded  with  Rumania;  and

 (d)  the  name  of  the  person  or  firm  which  has  been  given  licence  for  the  said  factory  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs

 (Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed)  :  (a)  to  (d).  The  proposal  of  M/s.  Campbe]  Minerals  ,Co.
 (P)  Ltd.,  Calcutta  to  enter  into  a  technical  collaboration  with  M/s.  Industrial  Export,  Bucha-

 rest,  Rumania  for  setting  up  a  factory  in  the  Bharatpur  District  of  Rajasthan,  to  manufacture
 Ultramarine  Blue  has  been  rejected  as  technical  know-how  for  its

 manufacture
 is  available

 in  the  country.

 Setting  up  of  a  Leather  Factory  at  Tonk  with  French  Collaboration

 2389.  Shri  Brij  Raj  Singh  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade

 and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  received  the  Project  report  in  regard  to  the

 establishment  of  a  Leather  Factory  at  Tonk,  Rajasthan  with  French  collaboration;

 (b)  the  capital  likely  to  be  invested  in  this  factory  and  foreign  exchange  content  likely  to

 be  involved  therein;

 (c)  the  time  by  which  the  factory  would  go  into  production;  and

 (d)  the  production  capacity  thereof  and  whether  the  goods  to  be  manufactured  in  this

 factory  are  likely  to  be  exported  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs
 Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed):  (a)  to(d).  A  letter  of  intent  has  been  granted.to  the  State
 Government  of  Rajasthan  for  establishing  an  industrial  undertaking  for  manufacture  of  leather
 for  an  annual  capacity  of  3,000  tons  in  public  sector  at  Tonk  (Rajasthan)  with  export  obligation
 of  50%  of  the  production.  The  Government  of  Rajasthan  have  réported  that  they  have  re-
 ceived  offer  of  collaboration  from  a  French  Party  in  this  regard  and’  that  the  capital  invest-
 ment  is  estimated  at  Rs.  70.30  lakhs  out  of  which  foreign  exchange  content  for  import  of  capi-
 tal  goods  would  be  to  the  tune  of  Rs.  34.65  lakhs.  The  factor
 tion  in  about  one  years’  time  after  approval  for  forei

 y  is  likely  to  commence  produc-

 is  granted  to  the  State  Government.
 gn  collaboration  and  connected  matter,
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 धर्म नगर से  भ्र गर तला  तक  रेलवे  लाइन का  eee

 2390,  श्री  किरात  विक्रम  देव  वर्मन  क्या  रेलवे  मंत्र  यह  बिताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  कया  त्रिपुरा  में  धर्म नगर  से  अगरतला  तक  रेलवे  लाइन  का  विस्तार  करने  हेतु  रेल  पटरी

 यदि  तो  कार्य  था की  सीध  बांधने  के  लिए  सर्वक्षण  काय  आरम्भ  हो  गया  है

 शर  इस  बारे  में  अरव  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 काय  कब  तक  समाप्त  हो  जायेगा  ौर

 अगरतला  तक  रेलवे  लाइन  का  विस्तार  करने  हेतु  यदि  कोई  अस्थायी  मार्ग  निश्चित

 किया  गया  है  तो  वह  कौन  सा  मार्ग  है  शौर  उक्त  रेलवे  लाइन  का  विस्तार  करने  में  लगभग  कितना  खच

 तने  का  अनुमान है  ?

 रेलवे  मन्त्री  (att  धर्मे नगर  से  अगरतला  तक  नयी  रेलवे  लाइन  के

 लिए  इंजीनियर  रिंग  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  की  मंजरी  1  1969  को  दे  दी  गयी  थी  ।  सवाल

 का  काम  जारी  है  प्रौढ़  लगभग  एक  वर्ष  में  पूरा  हो  जायेगा  ।  सर्वेक्षण का  काम  पूरा  हो  जाने
 के  बाद ही

 लाइन  के  मागं  निर्धारण  पर  उसकी  लागत  प्रौढ़  भ्रमण  ब्यौरों  के  सम्बन्ध  में  पता  लग  सकेगा  |

 सियालदह  डिवीजन  में  गुंडागर्दी  तथा  हिसा  की  घटनाएं

 2391,  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  इंजन  गार्डों  श्र  भ्रमण  रेलवे  क्मेंचारियों  द्वारा  कलकत्ता

 कि में  30  1970  को  संवाददाताओं  के  समक्ष  की  गई  इस  शिकायत  की  थ  दिलाया  गया

 पूर्व  रेलवे  में  सियालदह  डिवीजन  में  गुण्डागर्दी  wie  हिसा  की  घटनाएं  बहुत  बढ़  गई  जिनके  फलस्वरूप

 रेलवे  क्यारियों  को  झपना  कार्य  करता  असम्भव  हो  गया  है

 यात्रियों  की  गुण्डागर्दी  के  अतिरिक्त  क्या  रेलों  के  तराने  जाने  में  भी  प्रदश नका  रियों

 द्वारा  रेलवे  प्रशासन  से  अपनी  कोई  न  कोई  मांग  मनवाने  और  विशेष  रूप  से  तेज  गाड़ियों  श्र  रुकने

 के  स्थान  श्रमिक  संख्या  में  बनाने  की  मांग  मनवाने  के  लिये  पटरी  पर  धरना  देने  से  बाधाएं  उत्पन्न  होती

 शौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  बेकाब  यात्रियों  तथा  प्रदर्शनकारियों  की  गतिविधियों  को

 रोकने  के  लिये  यदि  कोई  कार्यवाही  की  तो  क्या है  ?

 रेलवे  मन्त्री
 .  रेल  कर्मचारियों ने  पत्रकारों  के  सामने  कोई

 शिकायत  नहीं  रखी  लेकिन  जनता  का  ध्यान  श्रीकृष्ण  करने  कौर  उनमें  से  विवेकशील  व्यक्तियों

 का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  एक  पत्न कार  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था  ।  इस  प्रेस

 सम्मेलन  में  कूछ  ऐसे  इंजन  ड्राइवर
 व

 अन्य  रेल  कमेंट्री  उपस्थित  थे  जिन  पर  हमले  किये

 गये  थे  ।  इन  क्यारियों  ने  इस  बात  पर  बल  दिया  था  कि  विलम्ब  तथा  ऐसे  meq  कारणों  से  जिसके

 लिए  वे  जिम्मेदार  नहीं  असन्तुष्ट  हो  कर  दैनिक  यात्रियों  के  किसी  समद  द्वारा  कर्मचारियों  को

 उनसे  हाथापाई  करने  या  उन  पर  हमला  करने  की  घटनाओं  से  गाड़ियों  के  निरापद

 लन  पर  प्रभाव  पड़ता  इस  सम्मेलन  का  वांछित  प्रभाव  यह  gar  कि  पत्रकारों  ने  समस्या  की  गह
 को  भलीभांति  समझ  लिया  श्र  उन्होंने  समाचार-पत्तों  के  जरिये  जनता  को  इस  वात  की  चेक छावनी a

 कि  कुछ  यात्रियों  के  गैर-जिम्मेदार  कार्रवाइयों  के  क्या  गंभीर  परिणाम  हो  सकते  हैं  ।
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 sot  ate  से  रेल  प्रशासन  ऐसी  सभी  घटनाओं  की  सुचना  तुरन्त  राज्य

 राज्य  पुलिस  प्राधिकारियों  को  देते  ताकि  उनके  सामयिक  हस्तक्षेप  से  अपराधियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई

 की  जा  सके  we  सामान्य  स्थिति  कायम  की  जा  सके  ।  आवश्यक  होने  पर  गृह  मन्त्रालय  को  भी

 समय-समय  पर  स्थिति  से  अवगत  कराया  जाता  है  ।  रेल  प्रशासन  भी  यात्रियों  की  उचित  मांगों  को  पुरा

 करने  के  लिए  भरसक  प्रयास  करते  हैं  ।  रेलवे  का  दृष्टिकोण  समझाने  ग्रोवर  दैनिक  यात्रियों  तथा  समाज

 के  अन्य  सदस्यों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  समाचारपत्रों  अनादि  का  भी  sere  लिया  जाता  है  ।

 रही  इस्पात  का  उपयोग

 2392.  श्री  त्रिदिब  कुमार  चौधरी  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियर रग  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  रही  इस्पात  का  बेहतर  प्रयोग  करने हेतु  सरकार  ने  इस्पात  भट्टियों  की

 क्षमता  का  कोई  सर्वेक्षण  किया

 इस  समय  अनुपयुक्त  क्षमता  कितनी  कौर

 क्या  सरकार  को  इस्पात  भट्टी  एसोसिएशन  से  चुनीदा  रद्दी  इस्पात  के
 नियमित  पर  रोक

 लगाने  के  लिये  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  पूरा  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजी  निर्धारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  (*)  हिन्दु

 स्तान  स्टील  लि०  के  केन्द्रीय  इंजीनियरी  कौर  रूपांकन  कक्ष  को  चतुर्थ  योजनावधि  में  देश
 में  रद्दी  माल

 की  उपलबूधता  के  अनुमान  का  अध्ययन  करने  तथा  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिये  रद्दी  इस्पात  पर  आघारित

 विद्युत  भट्टियां  लगाने  की  सं भाव यताओं  के  बारे  में  सलाह  देने  का  काम  सौंपा  गया  था  ।

 रही  माल  की  श्रनुपलबूधता  के  कारण  इस्पात  तथा  मिश्र-इस्पात  कारखानों  की  क्षमता
 के  उपयोग  में  कोई  रुकावट  नहीं  श्राई  है  ।  ऐसा  पता  चला  है  कि  ढलवां  इस्पात  उत्पादन  करने  वाली

 विद्युत  भट्टियों  सहित  सभी  विद्युत  भट्टियां  हैवी  मैटिंग  स्क्रैप  की  कमी  अनुभव  कर  रही  हैं  |

 ati  स्टील  फर्नेस  एसोसिएशन ने  1969  में  रद्दी  लोहे के  निर्यात  पर
 त्मक  प्रतिबंध  लगाने  के  लिये

 मंत्रालय
 को  एक  ज्ञापन  दिया  था  ।

 पांचवां  में  सूक्ष्म  alae  कारखाने  के  लिये  अधिगृहित  भूमि  को होने  की  खेती  के

 लिये  आगे  पट्टे  पर  देना

 2393,  ait  ई०  के ०  नायनार  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तीसरी  पंच-वर्षीय  योजना  में  स्वीकृत  की  गई  केरल  राज्य  में  पालघाट

 में  सूक्ष्म  अजार  कारखाना  स्थापित  करने  की  योजना  त्याग  दीਂ

 क्या  सरकार  ने  उक्त  कारखाने  के  लिये  अधिगृहित  भूमि  को  चित्तूर  केरल  राज्य  में

 चीनी  मिल  के  प्रबन्धकों  द्वारा  गन्ने  की  खेती  के  लिये  at  पट्टे  पर  देने  की  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया
 शौर

 बया  है  ?

 यदि  तो  उक्त  भूमि  को  ant  पढ़े  पर  दिये  जाने  के  बारे  में  सरकार  का  दृष्टिकोण
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 लिखित
 उत्तर

 _19  1891  ees  Fe  ए

 लिनललागवान भ्रोद्यो  fas  झ्रांतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री
 (
 \ att  —  watt

 अहमद )
 :

 से  इस  संबंध में  दिनांक  5  196  9  को  लोक  सभा  में  पटल  पर  रखें

 गये  झ्र तारांकित  प्रश्न  सं०  2290  की  रोक  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता है  ।

 हरिजनों  द्वारा  ढोंगरपुर  ताल  गांव  का  परित्याग

 2394  श्री  जागेश्वर  यादव

 श्री  रामावतार  शास्त्री

 श्री  झारखंड  राय

 श्री  श्रीहीन

 att  भोगेन्द्र  झा

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  कि  ग्वालियर  के  समीप  एक  हरिजन  गांव  ढोंगरपुर  ताल  को  वहां

 के  समस्त  निवासियों  ने  समीपवर्ती  गांव  के  ठोकरों  को  लगातार  शत्रुता  तथा  उनके  द्वारा  जान  से  मार

 डालने  की  धमकियों  के  कारण  बिलकूल  परित्याग  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हैं
 ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  फल रण

 श्र  राज्य  सरकार  को  इस  मामले  में  लिखा  गया  है  ।  उनके  उत्तर  को  प्रतीक्षा  की  जा

 रही है  ।

 कम्पनियों  हारा  इंकटठोी  की  गई  पंजी  में  कमी

 2395,  श्री  लोबो  प्रभ  क्या  औद्योगिक  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 मंत्नी  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  कम्पनियों  द्वारा  इकट्ठी की  जाने  वाली  राशि  जो  1964 में  92  करोड़  रुपये

 1969  में  घटकर  47.5  करोड़  रुपय  कैसे  रह  गई  श्र  विवरण  पत्रों  से  गत  वर्ष  प्राप्त  राशि

 21.8  करोड़  रु  पये  से  कम  हो  कर  इस  त्री  12  करोड़  रुपये  रह  गई  है

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  क्या  प्रबन्ध  अभिकरण  व्यवस्था  शर

 कार्धिकार  के  विरुद्ध  विधान  बनाये  जाने  के  कारण  ्र  नगरीय  सम्पत्ति  तथा  ara  पर  संभावित

 करों  के  कारण  तो  ऐसा  नहीं  हुमा  है  ;

 इसके  फलस्वरूप  उत्पादन  में  सार  रोजगार  के  अवसरों  में  हुई  कमी  के  बारे  में  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  शौर

 क्या  सरकार  पूंजी  में  कमी  होने  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति

 नीयत  करेगी  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली

 अहमद )  उपलब्ध  सूचना  के  ग्रा धार  सम्पूर्ण  निगमित  क्षेत्र  में  कम्पनियों  की  प्रदत्त  में

 कछ  है  1964 में  131.2  करोड़  रुपए  थी  |

 1964  (|  अपेक्षा अर  (7).  968  में  प्रदत्त पूंजी  वृद्धि की  दर  में
 893.

 करोड़  रुपये  की  कमी  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  विनियोजन  में  82.1  करोड़  रुपये

 51.01  Sabha/70---20
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 की  कमी  होने  के  कारण  थी  कार्य-व्यवस्था  में  मंदी  की  प्रवृत्तियां  सरकारी

 योजन  खर्चों  में  कमी  के  कारण  ही  उभर  कर  सामने  ae  |  wa  इसके  लिए  स्वीकृत  वृद्धि  के

 कारण  औद्योगिक  गतिविधि  की  विकास-गति  में  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  ।

 औद्योगिक  उत्पादन  के  सूचकांक  से  सम्बन्धित  1969  तक  उपलब्ध  आंकड़ों  से

 पता  चलता है  कि  1968  की  तुलनात्मक  watt  अपेक्षा  दर  7.3%  रही

 1969  तक  दर्ज  किये  गये  औद्योगिक  उत्पादन  के  सूचकांक  में  वृद्धि  की  दर  1967  के  स्तर  की

 झापेक्षा  14%  से  भी  ज्यादा  रही  |  इस  इस  अवधि  में  रोजगार  ५ अ्रवस रा  तथा  उस्ताद

 में  फिलहाल  किसी  कमी  का  संकेत  नहीं  मिलता  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वाराणसी  से  भटनी  जंक्शन  तक  मीटरगेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  बनाना

 2396.  श्री  चविशवनाथ  पाण्डेय  :  क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  वाराणसी  से  भटनी
 जंक्शन

 तक
 मीटर

 गेज
 लाइन

 को  बड़ी  लाइन  बनाने  के  लिए  सर्वेक्षण  किया

 सर्वेक्षण  का  क्या  परिणाम रहा  अर

 सरकार  इस  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  कब  तक  बदलने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  हां  ।

 सर्वेक्षण  रिपोर्टों  के  ware  वाराणसी  से  भटनी  थौर  गोरखपुर  तक

 णसी  ate  श्रोंडरिहार के  बीच  समानान्तर बड़ी  लाइन  शामिल  लाइन  का  rat
 प्रवर्तन

 किया  जाना  उसकी कुल  लम्बाई  229.  52  किलोमीटर है  पर  श्रीमान  परिवर्तन  पर  14.32  करोड़

 रुपए  की  लागत  का  अनुमान  है  ।

 रेल  प्रशासन  द्वारा  प्रस्तुत  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  की  रेलवे  बोर्डे  जांच  कर  रहा  जांच

 काय  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  ही  इश  श्रीमान-परिवर्तन  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  किया  जायेगा
 ।

 प्रामान-परिवर्तन  वास्तव  में  इस  बात  पर  भी  निर्भर  करता  है  कि  श्रामान-परिवर्तन  सम्बन्धी  प्रस्तावों

 में  से  क्या  भ्रग्रता  मिलती  है  कौर  कितना  धन  उपलब्ध  होता है

 Travel  by  Congressmen  to  Bombay  without  Tickets

 2397,  Shri  Ram  Gopal  Shalwale:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  thousands  of  Congressmen  travelled  without  tickets  up  to

 Bombay  when  they  went  there  to  participate  in  the  Bombay  Congress  56५51011:
 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Ticket  Checkers  were  secretly  instructed  not  to  check

 their  tickets;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  No.

 (b)  No.
 {c)  Does  not  arise.

 Train  service  for  return  journey  from  Ghaziabad,  Shahadara  and  Delhi
 2398.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  ;  Will  the  Minister  of  Railways  e  pleased  to  state

 Dadri  and  Maripat
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large  number  of  students,  businessmen  and  workers  from

 (0)  w
 go  to  Ghaziabad,  Shahadara  and  Delhi  by  trains;

 hether  it  is  also  a  fact  that  there  is  no  train  service  available  to  them  for  their  return journey  between 2  T.D.train  and  2A  J.D.  Ali  garh  Shuttle  train  leaving  at  13.30  hours  and  17.30 hours,  respectively;  and
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 19  1891  19-8-69  के  झरता  ०प्र०स०  3962 के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला
 विवरण pra  see  es

 (c)  if  so,  whether  Government  would  consider  the  question  of  providing  stoppages  of

 the  Janata  train  leaving  in  the  evening,  at  Maripat,  Dadri  and  Ajaibpur  stations  for  the  conveni-
 ence  of  the  passengers  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  Yes.

 (0)  Yes.

 (c)  40  Down  Delhi-Howrah  Janata  Express  is  primarily  intended  for  long  distance  traffic

 and  the  stoppage  of  this  train  at  Dadri,  Maripat  and  Ajaibpur  stations  has  not  been  found  justified
 particularly  as  suburban  passengers  destined  for  these  stations  are  catered  to  by  2  AJD  Passenger
 which  closely  follows  40  Dn.  Janata  Express.

 मशीनी  श्रोज्ञारों  का  निर्यात

 क्या  औद्योगिक  भ्रास्तरिक  व्यापार  तथा 2399,  को  रा०  रा०  fag  देव  :

 समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH  :

 गत  वर्ष  मशीनी  औजारों  का  कितना  निर्यात  किया  और

 इस  निर्यात  के  लिये  सरकार  को  कितने  मूल्य  के  क्रयादेश  प्राप्त  हुए  हैं
 ?

 श्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरूद्दीन

 1968-69  की  अवधि  में  हिन्दुस्तान  मशीन  coo  लिमिटेड  बंगलौर  ने  97.00  लाख

 रुपयों  के  मशीनी  औजारों  का  नियति  किया  ।

 ata  से  1969 तक  कम्पनी  को  लाख  रुपये  के  क्रयादेश  प्राप्त  हुये  ।

 अमरीका  की  बोइंग  एयरक्राफूट  कम्पनी  को  हिन्दुस्तान  ala  र्ल्स  के  उत्पाद  की  बिक्री

 2400  :  श्री  राठ  राठ  fag  देव  :

 थी  रामचन्द्र  वोरप्पा  :

 श्री  य०  श्र०  प्रसाद  :

 कया  आद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 SAL.

 करा  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  मशीन  eva  लिमिटेड  द्वारा  अमरीका  की  बोइंग

 क्राफ्ट  कम्पनी  को  भ्र पने  उत्पादों  की  बिक्री  किये  जाने  की  संभावना  अगौर

 क्या  इस  बारे  में  कोई  बातचीत  हुई  थी  are  यदि  तो  क्या  उसके  परिणामस्वरूप

 कोई  समझौता  किया  गया  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक
 .  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फजरुद्दीन  wat

 अहमद  )
 :  कौर  .  हिन्दुस्तान  मशीन  cea  भ्रपने  उत्पादों  की  बिक्री  के  बारे  में  अमरीका  के

 मैसेज  बोइंग  एयर  क्राफूट  कम्पनी  के  साथ  इत  समय  बात-चीत  कर  रहा  इन  बातचीतों  के  पूर्ण  हो
 जाने  के  बाद  ही  करार  के  निष्कर्ष  का  प्रश्न  उठेगा  ।

 19  1969  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3962  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 Statement  correcting  answer  to  U.  S.  Q.  No.  3962  dt.  19-8-1969.

 भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  कृष्ण  चन्द्र  :  19  1969

 को प्रश्न  संख्या  3962
 के

 भाग
 के  उत्तर  में  कहा  गया  था  कि  1968-69  में  श्रमिक  झगड़ों

 के
 कारण  उत्पादन में  अनुमानत  :  78,485  100  पहियों  की  जोड़ियों  की  हानि

 मझे
 यह  कहना  है

 कि
 इस  विषय  में  सही  alas  58,556 टन  है  ।
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 अ्रविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना
 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 कावेरी  बेसिन  में  कार्य  को  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मेसर  सरकार  को  दी

 गई  कथित  हिदायतें

 श्री  एन०  शिवप्पा  मैं  भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की

 कौर  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  ate
 उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस  बारे  में

 एक  वक्तव्य  दें

 बेसिन  में  art  को  रोकने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मैसुर  सरकार  को  दी  गई

 कथित  हिदायतें  कौर  उसके  संभावित  परिणाम  ।''

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  Fo  Ao  :  मैसुर  द्वारा  प्रस्तावित

 होंगी  कौर  संशोधित  काविनी  परियोजनाओं  के  संबंध  में  मैसुर  झर ौर  तमिलनाडू  राज्यों  के

 पिछले  दिनों  कूछ  मतभेद  खड़े  हो  गए  हैं  ।  तमिलनाडु  की  यह  इच्छा  थी  कि  मैसुर  सरकार

 भरपूर  मद्रास  सरकार  के  बीच  हुए  1892  कौर  19  24  के  समझौतों  के  उपबन्धों  की  रोशनी  में  इन

 योजनाओं को  स्वीकार  किया  जाए  ।  केरल  जिन्हें  1956  में  राज्यों के  पुनर्गठन के  परिणामस्वरूप

 मद्रास  के  कावेरी  बेसिन  के  कुछ  क्षेत्र  स्थानान्तरित  हो  गए  थे  यह  अभिवेदन  किया  है  कि  कामिनी

 योजना  से  उनकी  सीमा  में  पड़ने  वाले  कुछ  क्षेत्र  डूब  जाएंगे  कौर  केरल  में  से  प्रवाहित  होने  वाली  कावेरी

 की  उप-तलियां  के  पानी  में  उनका  भी  उचित  भाग  होना  चाहिए  |

 उपयुक्त  तीन  परियोजनाओं  में  से  कामिनी  परियोजना  जिसमें  30,000  एकड़-क्षेत्र

 की  सिंचाई  के  लिए  व्यवस्था  योजना  आयोग  ने  2.  5  करोड़  रुपये  के  लिए  स्वीकार  की  थी  ।  सुचना

 मिली  है  कि  मैसूर  सरका र  wa  उससे  एक  बड़ी  परियोजना  बनाने  जा  रहीं  है  जिसकी  लागत  24.8

 करोड़  रुपये  है  ग्रोवर  जिसमें  सिंचाई  के  लिए  प्रस्तावित  क्षेत्र  बढ़ा  कर  1,  26,000  एकड़  किया  जा  रहा

 तकनीकी  सलाहकार  समिति  ने  हेमावती  शौर  हारंगी  परियोजना  स्वीकार  नहीं  की  है  क्योंकि  इन

 परियोजनाओं  में  वे  रात  राज्यीय  पक्ष  निहित  जिनका  सभी  समाधान  नहीं  gar  है  ।

 भारत  सरकार  बातचीत  द्वारा  इन  मतभेदों  के  निपटारे  का  प्रयत्न  करती  रही  1967

 से  तकनीकी  स्तर  पर  शौर  मंत्रियों  के  स्तर  पर  कई  बार  विचार-विमश  किया  गया  ।  1968

 में  हुई  बैठक  जिसमें  मैसुर  के  मुख्य  मंत्री  att  तमिल  नाडू  के  मंत्रियों  ने  भाग  मतभेद  काफी

 परिमित  हो  गए  और  यह  आशा  थी  कि  किसी  मैत्रीपूर्ण  फैसले  पर  पहुंचना  सम्भव  हो  9  फरवरी

 को  नई  दिल्‍ली  में  एक  att  बैठक  हुई  जिसमें  मैसुर  कौर  तमिल  नाडु  के  मंत्रियों  कौर  केरल  सरकार  के

 प्रवर  अधिकारियों  ने  भाग  लिया  ।  इस  बैठक  में  हुए  विचार-विमश  की  रोशनी  में  सिचाई  व  बिजली

 मंत्रालय  ने  मतभेदों  के  निपटारे  के  लिए  Hw  प्रस्ताव  बनाए  भर  उन्हें  मुख्य  मंत्रियों  के  पास  11

 1970  को  उनके  विचारार्थ  अ्रग्रसारित  कर  दिया  ।

 इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  किए  गए  प्रस्तावों  की  प्राप्ति  पर  तमिलनाडू  के  मुख्य  मंत्री

 ने  भारत  सरकार  को  लिखा  कि  9  1970  को  हुई  बातचीत  के  दौरान  मैसूर  के  प्रतिनिधियों

 ने  इस  बात  का  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  था  कि  वर्तमान  समझौतों  का  सम्मान किया  जाएगा  अगौर
 उन  परियोजनाश्रों  के  सम्बन्ध  में  जिन  पर  बातचीत  चल  रही  कामिनी  कौर  होंगी

 आगे  कोई
 पग

 तब  तक
 नहीं  उठाया  जाएगा  जबतक  कि  निपटारे  के  लिए  प्रस्तावों  पर  विचार

 नहीं  कर
 लिया  जाता

 ।  उन्होंने यह  अनुरोध  किया  कि  इस  मामले  में  जो  जल-विवाद  खड़ा  हो  गया
 उसे  न्यायनिर्णयन  के  लिए  अन्तर्राज्यीय  जल-विवाद  1956  के  अधीन  गठित  न्याय

 घिकरण  को  निर्दिष्ट  कर  दिया  जाए  ।
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 1891

 अविलम्बनीय
 महरा  के  विषय  की  झोर  ध्यान

 दिलाना goes  Se

 26  1970  को  मैंने  मैसूर  के  मुख्य  मंत्री  को  एक  पत्र  लिखा
 जिसमें

 यह  कहा  गया

 था  कि  बातचीत  द्वारा  फैसला  कर  लेना  बेहतर  होगा  कौर  यह  अब भी संभव भी  संभव  हो  सकता है  इसके  ग्रनिरिकत

 मैंने  यह  सुझाव  दिया  कि  जब  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  फैसला  नहीं  हो  जाता  तब  तक  उन  VAT Tews aftaraaral
 पर  काय  न  किया  जाए  जिन्हें  योजना  भ्रायोग  ने  अभी  तक  स्वीकार  नहीं  किया  |  मंसूर के  मुख्य  मंत्री

 से  उत्तर  ग्रा  गया  हैं  जिस  में  यह  कहा  गया  है  कि  उनकी  सरकार  को  जल-विवाद के  निपटारे  के  लिए

 किए  गए  प्रस्तावों  का  विस्तृत  भ्रध्ययत  करना  होगा  कौर  इस  पर  तीन  या  चार  सप्ताह  लग  जाएंगे  |

 इसी  दौरान  मैसूर  के  मुख्य  मंत्री  ने  इस  विषय  पर  मंसूर  राज्य  की  विधान  सभा  में  5  1970  को

 एक  स्पष्टीकरण  दिया  जिसमें  उन्होंने  कहा  कि  किसी  भी  परियोजना  को  शरद  करने  का  उनका  कोई

 विचार  नहीं  है  ।

 वर्तमान  कावेरी  विवाद  के  सभी  पक्षों  पर  भारत  सरकार  ध्यानपूर्वक  विचार  कर  रही  है  ताकि

 इस  बात  की  जांच  की  जा  सके  कि  वर्तमान  जल-विवाद  को  कैसे  सुलझाया  जा  सकता  है  |

 श्री  एन०  शिवप्पा  :  मंत्री  महोदय  ने  ag  नहीं  बताया  कि  उन्होंने  विवाद से  सम्बन्धित

 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  समक्ष  क्या  सुझाव  रखे  क्या  वे  अरपना  अधिकार  1924 के  समझौते  की

 शर्तों  तक  सीमित  क्या  मुख्य  मं  त्रियों  के  सुझावों  पर  विचार  कर  लिया  गया  हैं  प्रो  क्या  सरकार

 को  एक  निरीक्षित  उत्तर  भेज  दिया  गया है  प्रिया  कया  मुख्य  मंत्री  की  प्रतिक्रिया  जान ली  गई
 है  ।

 क्या  केरल  सरकार  ने  बताया  है  कि  कामिनी  परियोजना  के  निर्माण  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  के  हस्तक्षेप

 से  वह  क्या  तरीका  अपना  रही  क्या  1924  के  अथवा  पहले  के  समझौतों  में  कोई  शत  रखी  गई  थीं  ?

 मैसूर  ौर  मद्रास  के  बीच  1924  का  समझौता  किन  परिस्थितियों  किन  कारणों  से  कौर  किस  प्रयोजन

 के  लिये  किया  गया  था  ?
 इसके  कारण  कावेरी  नदी  पर  कल  जलाशय  दोनों  राज्यों  के  बीच

 पानी  का  बटवारा  तथा  सम्बन्धित  बातें  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  रुपर्ट  उत्तर  चाहता  हूं  कि  मसूर  को  क्या

 लाभ  मिलेगा  |  इस  समझौते में  मैसुर  को  45  at  ०  एम  ०  सी  ०  पानी  देना  तय  हुमा  जिसका  ae

 तक  उसने  उपयोग  नहीं  किया  ।  इसके  लिये  डा०  क  ०  qo  राव  उत्तरदायी  1963 में  डा०  राव

 ने  हेमावती  कौर  कामिनी  परियोजना ग्र ों  का  दौरा  किया  था  कौर  स्वयं  ही  स्थानों  का  चयन  किया

 था  तथा  उन्होंने  कहा  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  सिफारिशें  भेजी  जायें  ate  वे  तकनीकी  स्वीकृति  तथा

 अन्य  सभी  अपेक्षित  मं जरिया  दिलाने  का  भरसक  प्रयत्न  करेंगे  |  अब  उन्होंने  इस  पानी  का  उपयोग  करने

 के  लिये  इन  परियोजना ग्र ों  के  निर्माण  के  लिये  एक  नया  पैसा  भी  क्यों  नहीं  दिया  यदि  वें  इस  प्रकार

 के  रादेश  देंगे  तो  [: 228  इससे  उत्पन्न  होने  वाली  कठिनाइयों  का  उन्हें  ज्ञान  है
 ?  इन  परियोजनाओं

 के  निर्माण के  कारण  17४  लाख  व्यक्ति  पहले  ही  बेघर  हो  चुके  हैं  ।  उनका क्या  होंगा  श्राप  श्री  तक  खर्च
 किये  गये  करोड़ों  रुपयों  का  क्या  होगा

 ?  वास्तव  में  उन्होंने  वास्तविक  कठिनाई  को  नहीं  समझा  है  |

 क्या  मंत्री  महोदय  कह  सकते हैं  कि  मैसुर  सरकार  को  45  टी ०  एम ०  सी ०  पानी  उपयोग  करने  का  अधिकार

 नहीं  है  ।  वे  मैसुर  के  लोगों  के  साथ  न्याय  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने  अन्य  विवादों  गौर  पंचाटों  के  मामले में

 केन्द्रीय  हस्तक्षेप  के  इस  हथियार  का  उपयोग  क्यों  नहीं  किया
 ?

 उन्होंने  दोनों  मुख्य  मंत्रियों के  समक्ष

 वैकल्पिक  सुझाव  क्यों  नहीं  रखे
 ?

 इस  विवाद को  बातचीत  द्वारा  हल  करने  के  लिये  वे  क्या  कर  रहे  हैं
 ?

 Blo  Fo  लठ  राव  कामिनी  परियोजना  1958  में  योजना  अयोग  द्वारा  स्पष्ट

 रूप  से  यह  तय  करके  मंजूर  की  गई
 थी  कि

 परियोजना
 की

 लागत
 28  करोड़  रुपये  होगी  तथा  30,000

 एकड़  क्षेत्र  सींचा  जायेगा  |  मैसूर  सरकार  ने  कभी  तक  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  नहीं  भेजे  लेकिन  मुझे

 मालूम  हुआ  है

 कि

 वे

 एक

 परियोजना  तैयार

 कर

 रहे  हैं  जिस

 पर
 दस  गुना  लागत  प्रायेगी  ।  अरब  तैयार

 की  गई  कामिनी  योजना  मूल  योजना  से  बहुत  भिन्न  इसलिये  योजना  आयोग  कौर  भारत  सरकार

 को  इस  य
 योजना  के  लिये  नये  सिरे  से  स्वीकृति  देना  आवश्यक  है  ।
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 March  10,  1970
 Calling

 attention  to  matter  of  urgent  Public  Importance

 माननीय  सदस्य  ने  सम्बन्धित  सरकारों  के  समक्ष  रखे  गये  प्रस्ताव  बताने  के  लिये  कहां

 है  लेकिन  उनके  गोपनीय  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  जा  सकता  है  ।

 हमने  तीन  राज्यों  को  प्रस्ताव  भेजे  हैं  रोक  हम  उनकी  प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  कर  रहे हैं  ।  मैसूर  के  मुख्य

 मंत्री  ने  लिखा  है  कि  3-4  सप्ताह  बाद  वे  अ्रपनी  प्रतिक्रिया  बता  देंगे  ।

 तीसरे  प्रश्न  के  बारे  वर्तमान  अधिनियम  के  अनुसार  इस  मामले  को  मध्यस्थ  निर्णय  के

 लिये  एक  न्यायिक  न्यायाधिकरण  को  सौंपना  होगा  |  इसलिये  हम  इस  मामले  को  निर्दिष्ट  करने  से

 qa  यह  सुनिश्चित करना  चाहते  थे  «०»

 श्री  रंगा  :  1924  के  समझौते  के  अनुसार  मैसूर  को  सिंचाई

 परियोजना ग्र ों  की  क्रियान्विति  के  सम्बन्ध  में  जल  की  कोई  निश्चित  aren  नियत  की  गई  थी  मंत्री

 महोदय  ने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  है  कि  कया  यह  उस  मात्रा  के  wears  है  अथवा  नहीं  ।

 डा०  Fo  ao  1924  के  समझौते  के  ग्रनसार भ्छ्  सलाहकार
 समिति  ने  हेमावती  तथा  ata  परियोजनाओं  की  तो  तकनीकी  तौर  पर  1966  में  इस  शर्त  पर  मंजूरी

 दे  दी  थी  कि  जल  के  उपयोग  के  बारे  में  जो  नियम  हैं  उनको  पहले  दोनों  राज्य  स्वीकार  करें  ।  यही  नियम

 तब  से  विचाराधीन है  ।  मैसुर  राज्य  जल  को  1924  के  समझौते  में  उल्लिखित  कुछ  शर्तों  पर  ही  रोक

 सकता  |  इसी  मामले  पर  श्री  मैसुर  सरकार  तथा  तमिल  नाइड  सरकार  विचार  कर  रही  हैं  ।

 श्री  एन०  शिवप्पा  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैंने  पूछा
 था  कि  क्या  मंसूर  45  che  एम०  सी०  जल  का  उपयोग  करने  का  हकदार  नहीं  है ब्र ौर

 क्या  यह  1924  के  समझौते  में  उल्लिखित  नहीं  है  कि  यदि  मैसूर  राज्य  इन  परियोजनाओं  का  निर्माण

 काय  1974  तक  पुरा  नहीं  कर  सकेगा तो  वे  इस  जल  का  उपयोग  नहीं कर  सकेंगे  ?  मेरा  दूसरा  प्रश्न

 यह  है  कि  मद्रास राज्य  ने  19  24  के  समझौते  को  19  60-6  3  में  रद  कर  दिया  था  जब  उसने  केन्द्रीय  सरकार

 की  मंजूरी  के  बिना  ही  अपर  तथा  aa  भवानी  परियोजनाओं  का  निर्माण  किया  था  ?  मैसुर  राज्य  द्वारा

 भेजे  गये  विरोध-पत्नी  को  देखते  हुए  तब  इस  मामले-को  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिये  कयों  नहीं  सौंपा  गया  था  *

 डा०  कु०  ल०  राव  1924  के  समझौते  के  अनुसार  मैसुर  सरकार  45  टी०  एम०

 सी ०  को  क्षमता  का  जलाशय  बना  सकती
 है  प्रौढ़  यह  1.1  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  के  लिये  पर्याप्त

 इस  के  साथ  साथ  उस  समझौते  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  यदि  मद्रास  राज्य  कावेरी  की  सहायक

 नदियों  पर  कोई  जलाशय  बनात  है  तो  मैसूर  राज्य  भी  उस  जलाशय  की  60  प्रतिशत  क्षमता  का  जलाशय

 वना  सकेगा  |  परन्तु इन  दोनों  मामलों  में  नदी  में जल  के  बहाव की की  निर्धारित  सीमा  का  पालन  करना  पड़ेगा

 श्र  यही  हम  सुनिश्चित  करना  चाहते  हैं  ।  इन  नियमों  का  पालन  किये  बिना  तो  इन  परियोजनाओं  की

 मंजूरी  नहीं दी  जा  सकती है  ।  मैं  श्राप को  एक  बहुत ही  सरल  बात  बताता हुं  ।  )

 श्री  क०  लक प्पा  :  मैसुर  राज्य  एक  पिछड़ा  हु  राज्य  है  कौर  उसके  हितों
 की  रक्षा  करना  केन्द्रीय  सरकार  की  ज़िम्मेवारी  है  |  1924  का  समझौता  बहुत  ही  पुराना

 1956  में  जब  राज्यों  का  पुनर्गठन  किया  गया
 था

 उस  समय  कुर्ग  तथा  मद्रास  के  कई  भागों  को  मैसुर
 राज्य  में  मिला  दिया  गया  था  ।  इन  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  1924  का  समझौता  उपयुक्त  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  इन  जल  विवादों  को  राजनीतिक  हथियार  के  रूप  में  उपयोग  कर  रही  है  ।  इनके  पीछे

 कोई  राजनीतिक  भावना  काम  कर  रही  है  जो  हमें  बताई  जानी  चाहिये  ।  जहां  तक  हमारे राज्य  के
 कारियों का  सम्बन्ध  हम  सब  एक  हैं  कौर  इन  के  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  कोई  भेदभाव  नहीं  कर  सकती  ।

 काविनी  परियोजना  पर  548.72  लाख  स्वर्ग वती  बांध  पर  142.40  लाख  हेमावती
 परियोजना पर  24  2.0  6  लाख  रु०  पहले  ही  खर्च  किये  जा  चुके  हैं  तथा  इन  के  ग्र ति रिक्त  मचान पाल
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 1891  के  विषय  की  भोर  ध्यान  दिलाना

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व

 म्यार
 गंदा  परियोजनाएं भी  हैं  ।  मैसुर  राज्य  ने  लगभग  10

 करोड़  रुपये  खर्चे  किये
 श्री

 जब  ये  सब

 परियोजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं केन्द्रीय  सरकार  ने  मैसूर  राज्य  को  जो  धमकी  दी  है  उस  का  कोई

 श्रौचित्य  नहीं  है  ।  जब  मद्रास  सरकार  ने  न्यू  कट्टा लाई  तथा  भवानी
 परियों  जनाएं

 क्रियान्वित

 की  तब  तो  केन्द्रीय  सरकार  मे  उन्हें  कुछ  नहीं  कहा  था  ।  केन्द्रीय सरकार  इन  मामलों  में  दोहरी

 नीति  अरपना  रही  है  भ्र ौर  मंत्री  महोदय  एक  तरफ  तो  मैसूर  महाराष्ट्र  की  दूसरी  कौर

 नाडु  तथा  मैसूर  कके बीच  वता  के  भाव  पैदा  कर  रहे  हैं  जिस  से  मैसूर  को  अपने  भ्र धि कारों  से  वंचित  रखा

 जा  सके

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  करार  पुराना  पड़  चुका  है  अ्रौर  उसमें
 a

 संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।

 योजना  आयोग  मैसूर  की  आवश्यकताओं  के  प्रति  उदासीन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  सीधे  ही  अरपना  प्रश्न  कीजिए  |

 श्री  क०  लकप्पा  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  वही  सिद्धान्त  नागार्जुन  सागर
 पर  लागू  क्यों  नहीं

 किया ?  मैसूर  के  साथ  ही  ऐसा  व्यवहार  क्यों  गया  ?  इसका  आधार  राजनीतिक

 नहीं है  ?

 डा०  Fo  ल०  राव  :  मैं  केवल  यही  कह  सकता  हूं  कि  इन  समस्या त्रों  का

 धान  करते  सभय  राजनीति  को  आधार  नहीं  बनाया  जाता  ।  यह  विशुद्ध  रूप  से  तकनीकी  उधार पर  तय

 किया गया  1958  में  कामिनी  परियोजना  को  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।  उस  समय  इस  पर  जाने
 वाली

 लागत  2.  5  करोड़ रुपये  थी  ।  यदि  हमें  बताये  बिना  ही  वे  कहें  कि  6  करोड़  रुपये  उक्त  परियोजना  पर  खच

 किये  गये  तो  इसका  क्या  मतलब  होता  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  परियोजना  के  परिणामस्वरूप

 केरल  का  कुछ  क्षेत्र  ST  जयेगा  |  इस  दृष्टि  से  भी  हम  इत  परियोजना  को  स्वीकृति  नहीं  दे  सकते

 श्री  क०  लक प्पा  :  किन्तु  मद्रास  सरकार  जब  कोई  योजना  बिना  केन्द्रीय  सरकार

 की  ग्रनुर्मात  के  पूरा  करती  है  तो  सरकार  उसके  साथ  ऐसा  ही  व्यवहार  क्यों  नहीं  करती  ।  परियोजनाओं

 के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  मैसूर  मद्रास  के  लिए  दो  मानक  क्यों  रखे  जाते  हैं
 ?

 डा०  Fo  ल०  राव  :
 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं

 कि  दो
 प्रकार  के  मानक  नहीं  हैं  कौर  किसी

 भी  प्रकार  से  भेदभाव  नहीं  किया  जाता  है  ।

 थी  ए  श्रीधरन  :  मैंने  ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  गृह  मंत्री  के  नाम  दिया  था

 क्योंकि  उसका  सम्बन्ध  न  केवल  जल-विवाद  से  बल्कि  इस  बात  से  भी  था  कि  एक  राज्य

 केन्द्रीय  सरकार  के  भ्रादेशों का  निरादर  कर  रहा  केन्द्रीय  सरकार  कहती  है  कि  यह  जल-विवाद

 मैसुर  तौर  मद्रास  राज्यों  के  बीच  है  कौर  उन्हें  बातचीत  के  माध्यम  से  यह  विवाद  सुलझाना  चाहिए  ।

 केरल  शौर  मद्रास  सरकारें  बातचीत  के  लिए  तैयार  हैं  किन्तु  मैसूर  सरकार  केन्द्रीय  के  निर्देश

 के  बावजूद ख़त  परियोजना  पर  काम  चन्द  करने  को  तैयार  नहीं  मैसूर  के  मुख्य  मंत्री  इस  श्राशय

 का  वक्तव्य  हाल  ही  में  विधान  सभा  में  दे  चुके  मैं  यहां  यह  भी  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  1924

 में  जो  करार  किया  गया  था  वह  केरल  सरकार  पर  लग  नहीं  होता  क्योंकि  केरल  राज्य  की  स्थापना  ही
 1956  में  हुई  थी  ।  स्वयं  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  में  यह  कहा  गया  है  कि  कामिनी  परियोजना  को  2.

 करोड़  रुपये  लगाकर  बनाने  की  अनुमति  योजना  श्रायोग  ने  दी  थी  जिससे  30,000  एकड़  भूमि  की
 सिंचाई  की  व्यवस्था  होनी  थी  ।  साथ  ही  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  उक्त  परियोजना  को  योजना  आयोग
 की  अनुमति  प्राप्त  नहीं  हुई  है  उस  पर  काम  बन्द  कर  दिया  जाये  |  इससे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि
 कामिनी  परियोजना  को  योजना  आयोग  की  अनुमति  प्राप्त  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  क्या  मंत्री  महोदय  यह

 आश्वासन  देंगे
 कि  केरल  सरकार  की  अनुमति  के  बिना  मैसूर  सरकार  को  उक्त  परियोजना  को  पूरा  करने
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 Calling  attention  to  matter  of  urgent  Public  Importance
 —

 March  10,  1970

 की  भ्र नुम ति  नहीं  दी  जाएगी  चूंकि  उक्त  परियोजना  का  प्रभाव  हम  पर  पड़ेगा  इसलिए  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ऐसी  क्या  कार्यवाही  करेगी  जिससे  मैसूर  उक्त  परियोजना  पर  काम  बन्द

 करवा  दे  1

 डा०  Fo  लठ  राव  जिस  परियोजना  को  1958  में  स्वीकृति  दी  गई  वह

 छोटी  हिसार  उस  पर  कुल  2.5  करोड़  रुपये  की  लागत  खाने  वाली  थी  ।  उससे  जल  के  वितरण  पर  भी

 कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ने  वाला  था  कौर  उसके  परिणामस्वरूप  केरल  का  कोई  भी  प्रदेश  जलमग्न  नहीं

 होना  था  ।  अरब  मैसूर  सरकार  कहती  है  कि  उस  परियोजना  पर  6  करोड़  रुपये  पहले  ही  हो  चुके

 हैं  इसका  सीधा  थे  यह
 है  कि  वह  एक  परिवर्तित  परियोजना  है  कौर  मूल  परियोजना  नहीं  जहां

 तक  मूल्यों  में  बुद्धि  का  मैं  यह  बात  मानता  हूं  ।  किन्तु  उक्त  परियोजना  की  लागत  में  वद्धि

 योजना  के  विस्तार  के  कारण  मूल्यों  में  वुद्धि  के  कारण  नहीं  ।

 जहां  तक  झ्राश्वासन  देने  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  निश्चित  रूप  से  यह  चाहती  है  कि

 उक्त  परियोजना  पर  इस  स्थिति  में  काम  चालू न  रखा  जाये  ।  हम  किसी  भी  ऐसी  योजना  को  सहायता

 देने  के  लिए  tare  नहीं  जिसे  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  प्राप्त  नहीं  होगी  ।  हम  चाहते  हैं  कि  ऐसा

 कार्यो  नियोजित  रूप  से  हो  तथा  उस  रीति  से  हो  जिस  पर  सब  सम्बद्ध  सरकारें  सहमत  हों  ।

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  शेष  1924  में  एक  करार  दो  समान  पक्षों  में  सम्पन्न

 eat  उसी  के  बारे में  विवाद  उठ  गया  मेरा  यह  दूर  विश्वास है  कि जब  तक  डा०

 कण  ल०  राव  केन्द्र  में  सिचाई  मंत्री  है  तब  तक  मैसूर  राज्य  को  न्याय  नहीं  मिल  क्योंकि  वे

 तिक  दबाव  में  काम  कर  र  हे  हैं  ।  तुलनात्मक  ates  देखने  से  यह  सिद्ध  हो  जायेगा  ।  मंसुर  में  सिचाई  की

 प्रतिशतता  9  तमिलनाडू में  36  है  कौर  ara  प्रदेश  में  40  है  ।  एक  अन्य  बात  यह  है  कि  1924

 का  करार  केवल  कावेरी  नदी  तथा  कावेरी  बेसिन  की  श्रतुसुचित  सदियों  तक  ही  सीमित  था  |  क्या

 उक्त  करार  उत  नदियों  पर  भी  लाग  होता  है  जो  श्रतुसुचित  नहीं  यदि  तो  मैसुर  सरकार  को

 कामिनी  तथा  अन्य  परियोजनाश्रों  पर  काम  करने  से  कसे  रोका  जा  सकता  जहां  तक  सरकारी

 निर्देश  की  वात  छात्र  सेना  दल  सी ०  सी  ०)  के  बारे  में  तमिलनाडु  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार

 ने  जो  निर्देश  दिया  उसका  क्या  हुजरा  था  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  मामल  में  मैसूर  राज्य  के  लोंगों

 की  भावनाग्रों  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  डा ०  राव  ने  जो  पत्न  मैसुर  सरकार  को  भेजा
 =
 >
 ट  उसे  वे  वापस ले  लें ।

 डा०  Fo  ao  राव  मेरा  ag  निवेदन  हैं  कि  सानिया  सदस्य  की  जानकारी  ठीक

 नहीं  हैं  ।  हेमवती  तथा  काबीना  नदियां  भ्रनुसूचित  नदियों  की  सुची  में  हैं  ।

 श्री  जे०  एच०  पटेल  :  माननीय  मंत्री  ने  सभा  में  वक्तव्य  दिया  है

 उससे  उसा  प्रतीत  होता  है  कि  तमिलनाडू  सरकार  का  पक्ष  कानूनी  रहा  है  श्रौर मसुर  का

 कानूनी  ।  उन्हें इस
 प्रकार  का  वक्तव्य  नहीं  देना  चाहिए  था  |  श्री  चाह  वाण  कौर  डा०  राव  ही

 ऐसी  बातें  करते  हैं  जिनसे  देश  का  विघटन  उसकी
 एकता

 छिन्न-भिन्न  हो  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  अरपना  प्रश्न  कीजिए

 श्री  जे०  एच०  पटेल  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  ag  अपेक्षा  करता  हूं  कि  वे  इस  मामले
 में  दखल  यार  यदि  यह  मामला  तमिलनाडु  ate  मैसूर  के  लोगों  के  लिए  ही  छोड़  दिया  तो  वे  स्वयं
 ही  परस्पर  स्वागत  समझौता  कर  लेंगे  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  मामले  पर  गणित  के  आधार  पर  fi TOe co
 नहीं  लेता  चाहिए  बल्कि  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  मानवीय  आघार  पर  किया  जाना  हिए  ।  तुलना  की
 दृष्टि  से  मैमूर  में  खिचाई  की  प्रतिशतता  तमिलनाडू  शौर  केरल  शादी  राज्यों  से  म

 कया  मंत्री
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 | है
 पटल  पर

 रखे
 गये

 पत्न

 द्  or  पर की  यह  जिम्मेदारी  नहीं  हो  जाती  कि  बहु  क च  को  तपते  ग्र धि कारों  का  उपयोग  करने  की

 नीति  दें  ?  मेरा  एक  निवेदन  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  मामले  में  दखल  न  वह  मैसूर  के

 मंत्री  को  भेजे  गये  पत्न  को  वापस  लें  ग्रोवर  तीसरे  वह  देश  की  एकता  बनाये  रखने  के  लिए  अपनी

 पथ  के  अनुसार  चलें  ।  क्या  बह  ऐसा  करेंगे  ?

 डा०  Fo  लग  राव  यदि  मसूर  सरकार  तमिलनाडु  सरकार  के  साथ  स्वयं  ही  समझौता

 र  लेती  है  तो  हमें  प्रसन्नता  होगी  ।  दुर्भाग्य  से  हमने  इस  दिशा  में  जो  प्रयास  किये  वे  सफल  रहे  ।

 गिलोय  सदस्य  मैसूर  के  मुख्य  मंत्री  को  पमिलनोाड्‌  के  मुख्य  मंत्री  से  ऐसा  समझौता  करने के  लिये  राजी

 कर  लें  ।  हमें  प्रसन्नता  होगी  ।

 श्री  कण  लिप्सा  a  |  ad मंत्री  महोदय  ग्र पत ता  पत्र  वापस  नहीं  ले  रहे  ष्

 प  इसके  विरोध  सभा-त्याग  करता हूं  ।

 |
 ्  इसके  च्  श्री  Fo  लकप्पा  सभा  से  उठकर  चल  गए  ।

 Shri  K.  Lakkappa  then  left  the  House.
 |  J

 eee

 समाचार  भारती  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 QUESTION  OF  PRIVILEGE  AGAINST  THE  ‘SAMACHAR  BHARATI’

 श्रव्य  महो  दय  मुझे  9  मैचों ,  1970  को  श्री  शशि  भूषण  द्वारा  दी  गई  विशेष

 भ्रधिकार  के  प्रश्न  की  सुचना  मिली  जो  समाचार  भारतीਂ  नामक  एक  समाचार-प्रभाकरण  के

 विरुद्ध  क्योंकि  उक्त  समाचार-श्रेणीकरण  ने  5  1970  को  सभा  की  कायंवाही  को  गलत  रूप  में

 समाचार  के  रूप  में  परिचालित  किया  कौर  जो  6  तारीख  के  नवभारत  टाइम्सਂ  में

 छिपा  था  ।  उक्त  समाचार यह  था  कि  सभा  की  बैठक  7/  8  1970  को  होनी  निश्चित  हुई

 बाद  में  मुझे  भारतीय  के  मुख्य  सम्पादक का  9  1970  का  पत्र  जिसमें

 उन्होंने  उन  परिस्थितियों  का  स्पष्टीकरण  जिनमें  उक्त  गलती  हुई  थी  gar  wea  में  उक्त  गलती

 के  लिए  बिना  किसी  शर्ते  के  क्षमा  मांगी  ।

 समाचार  भारती  के  मुख्य  सम्पादक  द्वारा  मांगी  गई  क्षमा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यदि  सभा

 तो  उक्त  मामलों  को  यहीं  समाप्त  कर  दिया  जाए  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  हां  ।

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPER  LAID  ON  THE  TABLE

 तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  सम्बन्धी  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  करार  कें०वी ०
 :

 मैं  जांच[समिति
 तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  के  प्रतिवेदन  1  )  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हुं  ।

 में  रखा  गधा  |  देखिए  एल०  टी०  संख्या
 2788/70]

 अध्यक्ष  महोदय  समिति
 के

 अध्यक्ष  के  पर  क्रमांक  संख्या  5  को  स्थगित
 किया  जाता  है  |

 5/Lok  Sabha/70—21
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 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगे  1969-70

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (RAILWAYS)  1969-70

 रेलवे  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सोहनलाल  :  मैं  श्री  गुलजारी लात
 नन्दा  की  शर  से  वर्ष  1969-1970  के  बजट  सम्बन्धी  अ्रनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  एक

 विवरण  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 राज्य  सभा  से  संदेह

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव
 :  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश

 की
 सूचना  देनी  है

 :

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  111  के  उपबन्धों

 के  मुझे  प्रेस  परिषद्‌  1970  की  एक  प्रति  इसके  साथ  भेजने का
 निदेश

 मिला  है  जिसे  राज्य  सभा  द्वारा  4  1970.  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित  किया  गया  है  ।”

 प्रेस  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 THE  PRESS  COUNCIL  (AMENDMENT)  BILL,  AS  PASSED  BY  RAJYA  SABHA

 afaa  राज्य  सभा  द्वारा पास  किये  गये  रूप  में  प्रेस  परिषद्‌

 1970  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ee

 रेलवे  बजट  चर्चा

 RAILWAY  BUDGET,  DISCUSSION

 * bd  क्रुपया adam  कौर  नौवहन  तथा  परिवाहन  मंत्री

 इस  ae  से  भी  एक  सदस्य  को  बोलने  की  भ्र नुम ति  दी  जाए  बाजार  थोड़ा  समय  बढ़ा  दिया  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  प्रत्येक  सदस्य  4  या  मिनट  में  ही  झपने  सुझाव  दे

 सकता हैं
 खेद  की

 बात
 का

 हैं
 कि

 ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  पर  चर्चा
 वाद-विवाद

 का  रूप  ले  लेती  है
 |

 मंत्री  महोदय
 के

 वक्तव्य
 के

 पश्चात  सीधे  प्रश्न  किए  जाने  चाहिएं  जिससे  wer  कार्य  के  लिए

 समय  बच  सके  |

 श्री  स०  ato  बनर्जी  :  मैं  आपसे सहमत  हं  ।  परन्तु  श्राप  डेरेक  महत्त्वपूर्ण

 विषयों  पर  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  रहे  हैं  ।

 maa  महोदय  :  श्राप  नियम  बदल  सकते  है  ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 इस  समय  एक  बजकर  पन्द्रह  मिनट  हो  गए  सभा 2  बजकर  15  मिनट  पर  समवेत  होगी  |

 वाद-विवाद का  उत्तर  देने  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय
 को  3.15  म०  To

 पर  बुलाऊंगा

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बज  कर  पन्द्रह  मिनट  स०  १०  तक  के

 लिए  स्थगित  हुई
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  a  quarter  Past  fourteen  of  the  clock

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  दो  बज  कर  1:
 The  Lok  Sabha  Re-assembled  after  lunch  at  eighte  en  Ninutes

 रहे  मिनट  कप  पर  समवेत
 Past  fourteen  of  the  clock

 महोदय  पीठासीन
 [Mr  DEPUTY  SPEAKER  in  the  chair]
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 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल  के  नोटिस  क  बारे
 में

 Re.  NOTICE  OF  STRIKE  BY  DESU  WORKERS

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  के  कर्मचारियों  के

 संघ  द्वारा  दी  गई  हड़ताल  की  सूचना  की  अवधि  राज  समाप्त  हो  जाएगी  ake
 72  घण्ट ेके  पश्चात वे

 हड़ताल करने  वाले  1966  में  संघ  तथा  डा०  Fo  लग०  राव  के  मध्य  एक  समझौता हुसना  था  परन्तु
 az

 है  कि  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  ने  उक्त  समझौते  को  भ्र भी  तक  कार्यान्वित  नहीं  क्रिया  है
 ।

 डा०  क७०  ल०
 राव  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  के  कर्मचारियों  की  कौर  से  होने  वाली  हड़ताल

 के  विषय  में  एक  वक्तव्य  दें  ।

 Shri  George  Fernandes  (Bombay  South):  I  have  full  sympathy  with  the  Delhi  Electricity
 Workers.  I  would  request  the  leaders  of  Jan  Sangh  Party  to  take  remedial  measures  to  remove
 their  grievances.

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak)  :  Their  demands  are  genuine  Government
 should  look  into  their  demands.  Moreover  their  demands  should  be  accepted  before
 these  poor  workers  resort  to  strike  and  public  is  made  to  suffer.  The  Hon.  Minister  should
 make  a  statement  on  this  issue.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्यों  ने  अपनी  भ्र पनी  बातें  कह  दी  हैं  भ्र ौर मुझे  विश्वास

 है  कि  मंत्री  महोदय  नें  उन्हें  सुन  लिया  है  ।

 रेलवे  1970-71  सामान्य  चर्चा

 RAILWAY  BUDGET,  DISCUSSION

 Shri  Sheo  Narain  (Basti)  2  Shri  Nanda  is  the  senior  most  Minister  in  the  Government.
 He  should  inform  the  House  the  probable  time  by  which  he  would  be  able  to  wipe  out  corrup-
 tion  from  Railways.

 So  far  as  efficiency  and  punctuality  in  the  running  of  trains  are  concerned,  the  Railway
 service  is  lacking  in  both  of  them.  Every  train  runs  late  and  passengers  are  not  sure  whether
 they  would  reach  their  destinations  in  time.

 I  want  to  tell  the  Hon.  Minister  one  item  in  which  he  can  effect  economy.  Issuance  of
 free  passes  of  all  classes  should  be  immediately  stopped,  and  by  doing  so  there  would  be  an  annual
 saving  of  Rs.  36  crores.

 Regarding  opening  of  tracks,  I  would  request  the  Hon.  Minister  to  provide  a  loop  line
 in  Basti  from  Khalilabad  to  Bansi  via  Mandhawal.  A  demand  is  being  made  for  the  last  eight
 years  that  double  line  should  be  provided  from  Lucknow  to  Silliguri.  My  constituency  touches
 Nepal  border  and  the  provision  of  this  line  would  be  of  great  help  from  security  point  of  view,

 Shri  Tiwari  has  expressed  satisfaction  over  the  withdrawal  of  increase  in  the  3rd  class
 passenger  fares  proposed  in  the  Budget.  Third  class  railway  fares  have  increased  by  500  per  cent
 as  compared  to  those  prevailing  during  British  rigime.  Inspite  of  the  fact  that  the  Railways
 are  earning  m1ximum  revenues  from  the  3rd  class  passengers,  no  facilities  have  been  provided
 to  them  as  that  of  water,  Electricity  and  latrines.  Catering  system  in  the  Railways  is  also  very
 bad  and  requires  to  be  modified.

 Railway  Department  is  responsible  for  increasin
 who  participated  in  the  last  strike  should  be  foregiven  a

 ह  its  efficiency.  Railway  employees,
 nd  some  relief  should  also  be  given  to

 them.
 Railway  line  rom  Banaras  to  Barabanki  should  b

 by  the  people  of  Basti  for  a  long  time  for  the  construction
 repaired.  A  demand  is  being  made

 there  which  should  be  conceded,
 of  a  level  Crossing  and  an  over-bridge
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 hope  the  Hon.  Minister,  Shri  Nanda,  would  bring  efficiency  and  honesty  in  Railway

 Administration,  which  would  be  in  the  interest  of  the  country.

 Shri  B.N.  Kureel  (Ramsanchighat)  :  Sir,  I  congratulate  the  Hon.  Minister,  Shri  Nanda,
 for  withdrawing  increase  in  the  3rd  class  passenger  fares,  cost  of  plateform  ticket,  and  freight  ,

 charges  proposed  in  the  Budget.  He  is  also  worthy  of  honour  and  praise  as  he  has  shown  due

 respect  for  the  feelings  of  the  Members  of  Parliament  and  the  people  of  the  country,  and  that

 because  he  has  not  made  this  matter  a  prestige  issue.

 The  posts  reserved  for  Harijans  and  Tribals  have  not  been  filled  by  the  persons  belonging
 to  these  communities  in  Railway  services.  The  figures  submitted  here  show  disgusting  and

 strange  state  of  affairs  that  reserved  quota  even  in  the  class  IV  services  has  not  been  filled.  It

 is  because  of  the  fact  that  the  officers  do  not  consider  Harijans  and  Tribals  fit  for  the  class  IV

 posts  even.  I  request  the  Hon.  Minister  that  the  quota  reserved  for  Harijans  and  Tribes  be

 filled  as  early  as  possible.  The  appointing  officers  should  be  asked  to  fill  up  the  vacancies  rese-

 rved  for  the  scheduled  castes  and  scheduled  tribes  and  in  case  they  do  not  fill  the  reserved  posts

 by  appointing  scheduled  castes  and  scheduled  tribes  people  they  should  be  asked  to  explain  as

 to  why  such  vacancies  were  not  filled  and  they  should  be  declared  condemned  officers.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh,  Ex-Minister  for  Railways  delivered  a  very  long  speech  which

 shows  that  Shri  Nanda  has  started  bungling  immediately  after  taking  over  as  Minister  for  Railways.
 But  he  should  be  well  aware  of  the  fact  that  he  and  other  Hon.  Members  now  sitting  in  the  oppo-
 sition  side  are  responsible  for  the  inefficiency  and  mismanagement  in  the  ‘economic  structure  of

 the  Railways.  Corruption  and  accidents  in  the  Railways  had  been  on  the  increase,  innumer-

 able  people  were  killed  but  they  remained  silent  spectators  and  no  remedial  steps  were  taken.

 The  then  Minister  for  Railways  was  asked  so  many  times  to  resign.

 Railway-tracks  around  and  in  the  vicinity  of  big  cities  like  Madras,  Bombay  etc.  have

 become  filthy  scenes  of  heaps  of  rubbish.  Officers  do  not  care  for  proper  cleanliness  and  keep-

 ing  sanitary  conditions  along  these  railway-tracks.  This  aspect  should  be  looked  into.

 The  stoppage  for  Saharanpur-Allahabad,  351  and  352  down  trains  at  Sri  Raj  Nagar  Rail-
 way  station  in  my  constituency  had  been  discontinued.  I  have  been  demanding  for  the  restora-

 tion  of  that  stoppage  for  a  very  long  time,  but  no  body  has  cared  for  that.  Now  request  the
 Hon.  Minister  that.the  said  stoppage  should  be  restored.

 In  the  end,  I  request  that  a  shuttle  train  service  should  be  started  from  Barabanki  to  Luck-
 now  at  11.00  hours  to  facilitate  the  people  there.

 Shri  Ram-Swarup  Vidyarthi  (Karol  Bagh)  I  am  glad  that  the  Hon.  Minister  has  with-
 drawn  the  proposed  increase  in  the  {3rd  class  passenger  fares  and  freight  charges.  In  my
 opinion  this  increase  was  not  genuine.  There  is  no  need  for  this  increase  and  development
 work  could  smoothly  run  if  the  corruption  prevailing  in  the  railway  department  is  removed,
 efficiency  increased,  and  the  dissatisfaction  and  resentment  in  the  employees  are  remedied.

 Inordinate  delay  is  made  in  sanctioning  claims.  of  the  people.  Moreover  mid-spread
 corruption  is  prevailing  in  the  matter  of  claims.  Railway  officers  make  the  people  submit  bogus
 and  exaggerated  claims  which  results  in  annual  loss  of  rupees  ten  to  fifteen  crores  to  the  railways.
 If  this  corruption  is  stopped,  much  relief  could  be  given  to  common  tax-payet.  I  would  request
 the  Hon.  Minister  that  the  bungling  in  the  matter  of  the  disposal  of  claims  should  be  removed.

 The  Hon.  Minister  had  set  up  a  Committee  when  he  was  Minister  of  Home  Affairs  and  had
 made  a  declaration  to  remove  corruption  within  two-years,  But  the  fact  that  he  would  be  able to  remove  corruption  from  the  railways  is  doubtful.  The  workin  g  of  the  vigilance  Department in  the  Railways  is  entirely  defective.  | ह ४  has  no  indepen  dent  authority  and  cannot  take  effective action  against  an  official  of  another  department  of  th

 is  transferable  from  one  department  to  another.
 railway  itself  though  the  vigilance  staff
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 Therefore,  I  request  the  Hon.  Minister  that  if  he  is  really  interested  in  eradicating  corruption
 from  the  Railway  Department  he  should  make  the  vigilance  Department  independent  or  place  it

 nder  the  Ministry  of  Home  Affairs  or  make  it  an  independent  wing  under  the  Railway  Board

 and  the  promotions,  transfers  and  other  such  cases  relating  to  the  staff  of  this  Department
 should  not  be  connected  with  any  other  department.

 In  his  speech  the  Hon.  Minister  has  mentioned  that  the  Railway  employees  are  satisfied
 to  aconsiderable  extent  with  their  132  per  cent  increased  pay.  MayIknowfrom  the  Hon.  Minister
 whether  the  wages  of  workers  have  really  increased  to  this  extent  ?  And  if  it  is  not  so  I  would  re-

 quest  the  Hon.  Minister  that  he  should  be  kind  enough  to  ensure  that  they  get  as  much  wages
 as  are  adequate  for  them  to  make  their  both  ends  meet.  He  claims  to  be  a  labour  leader  and

 therefore,  it  is  his  duty  to  provide  them  with,  at  least,  their  real  wages.

 1  would  like  to  submit  that  the  initial  pay  of  the  Railway  enmiployees  must  not  be  less  than

 the  pay  based  on  their  minimum  needs  because  it  would  be  impossible  for  them  to  maintain
 their  efficiency  if  they  are  not  paid  even  a  minimum  need  based  salary.

 As  has  been  mentioned  by  the  Hon.  Minister,  the  Railway  Industry  ts  a  commercial

 undertaking,  I  would  like  to  suggest,  in  this  context,  that  bonus  should  be  given  to  the  class
 three  and  class  four  employees  in  order  to  compensate  them  for  their  low  wages.

 It  is  quite  strange  that  the  problem  of  casual  labour  is  still  existing  in  the  Railway  Depart-
 ment.  labourers When  we  can  expect  from  the  Private  Sector  undertakings  that  the  casual
 should  be  made  permanent  after  a  period  of  six  months  or  so  then  what  are  the  reasons  for  which
 no  attempts  are  made  by  the  Railway  Department  in  this  regard.  I  request  the  Hon.  Minister
 to  make  certain  arrangements  by  which  casual  labourers  could  be  made  permanent.  I  also

 suggest  that  a  seniority  of  the  casual  labourers  be  maintained  and  their  services
 be  regulated  according  to  that  list.

 Similarly,  there  are  so  many  employees  in  the  Railway  Department  who  are  temporary
 even  after  rendering  fifteen  to  twenty  years  of  service.  It  is  surprising  as  to  why  they  have  not
 been  confirmed  as  yet.  Certain  employees  were  victimised  during  the  period  of  strike  because
 they  were  temporary.  Some  of  them  have  been  reinstated  but  with  a  break  in  their  service.

 I  request  the  Hon.  Minister  that  this  entry  of  break  in  service  should  be  removed  from
 their  records  because  it  is  not  their  fault  that  they  remained  temporary  for  such  a  long  time.
 It  is  due  to  the  negligence  of  the  Department.

 The  Hon.  Minister  should  kindly  ensure  that  the  employees  of  the  Railway  Department
 are  not  unnecessarily  harassed  by  the  officials  of  the  Railway  Board  by  way  of  effecting  their
 transfers  and  other  such  things.

 I  also  request  the  Hon.  Minister  that  the  personne!  Department  should  be  made  efficient
 so  that  the  difficulties  of  the  staff  could  be  removed  as  soon  as  possible.

 The  facility  of  mileage  and  over  time  allowance  should  be  given  to  the  running  staff
 also.

 It  has  been  observed  that  several  times  drivers  are  put  on  duty  for  eighteen  to  twenty
 hours  continuously.  In  such  cases  how  can  we  expect  that  accidents  would  not  occur  ?  It
 is  unhuman  to  put  a  driver  on  duty  for  as  long  as  eighteen  to  twenty  hours  constantly.  request
 the  Hon.Minister  that  the  duty  hours

 should
 be  strictly  restricted  to  eight  hours  a  day  in

 order  to  obviate  railway  accidents.

 The  facility  of  over-time  allowance  should  be  given  to  the  Zonal  or  Divisional  staff
 in  conformity  with  that  of  the  Railway  Board.

 The  Government  introduced  the  Incentive  scheme  in  the  work-shops.  In  this  regard,
 I  suggest  that  the  incentive  should  be  based  on  the  emoluments  and  not  on  the  basic  .pay.

 In  certain  cases  the  employees  of  the  Railway  Department  are  drawing  their  maximum
 pay  in  their  respective  scales  and  yet  there  are  no  chances  of  their  getting  Promotions.  In  this
 context,  I  suggest  that  they  should  be  granted  further  increments  which  might  be  treated  as
 their  special  or  personal  pay.  I  think  if  they  are  given  such  an  incentive  they  will  certainly  work
 more  efficiently.
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 So  far  as  my  information  goes,  about  30  per  cent  of  the  Railway  employees.  working  in

 Delhi  have  not  been  provided  railway  quarters.  request  the  Hon.  Minister  to  make  arrangements
 sc  that  every  cne  of  them  gets  residential  accommodation  At  the  same  time  I  would  like  to

 invite  his  attention  towards  the  Railway  Colony  of  Kishanganj,  Delhi  where  there  are  no  arrange-
 ments  for  proper  drainage  Parks  have  been  converted  into  dumping  grounds  There  is  no

 facility  of  electricity  and  supply  of  water  T  request  that  steps  should  be  taken  to  remove  the

 difficulties  of  the  residents  of  that  colony  as  soon  as  possible

 Government  are  going  to  appoint  a  third  Pay  Commission  I  suggest  that  a  separate
 There anel  should  be  formed  for  the  Railway  Employees  so  that  justice  could  be  done  to  them

 are  750  categories  of  services  in  the  Railways  and  it  is  quite  mecessary  to  makea  separate

 panel,  if  not  a  separate  wage-board,  so  that  the  staff  of  each  of  these  categories  can  be  given

 pay  commensurate  with  their  responsibilities

 In  1969  the  posts  of  class  one  officers,  were  up-graded  and  an  assurance  was  also  given  to

 other  categories  that  they  too  would  be  given  some  incentives  In  view  of  the  increase  in  the

 price  index  I  suggest  that  the  interim  relief  should  be  given  to  them

 Calcutta,  Madras  and  Bombay  are  covered  under  the  Mass  Transit  system.  Ido  not  un-

 derstand  why  Delhi  has  been  ignored  in  this  reagrd.  In  order  to  mitigate'  the  difficulties  of  the

 people  of  Delhi,  attempts  should  be  made  to  complete  the  Ring  Railway  as  soon  as  possible

 Sir,  I  also  want  to  submit  that  the  recognition  should  be  given  to  the  unions  comprising

 50-60  or  60  thousands  of  members  In  case  the  Government  strictly  believes  in  single  union  in

 a  single  industry,  I  suggest  al]  the  recognised  unions  be  derecognised  and  they  be  asked  to  organise

 themselves  on  the  basis  of  single  union  in  single  industry  through  secret  ballot  Until  unions

 are  formed  through  secret  ballot  certain  machinery  should  be  evolved  through  which  the

 grievances  of  the  employees  could  be  ventilated.  Employees  should  also  be  altowed  to  participate
 in  the  norma!  trade  union  activities

 श्री  सोनावने  कपूर
 :  महोदय  मेरे  मित्र  श्री  ः  wast ने  कल  मंत्रियों की

 संख्या  कम  होने  तथा  रोज़गार  शादी  के  विषय  में  चर्चा  की  थी  किन्तु  aa  खेद  है  कि  उन्होंने इसके

 लिए  भूतपूर्व  सत्  महोदय  को  दोषी  नहीं  ठहराया  ।  श्री  नन्दा  ने  रियायतों  की  घोषणा  की  थी

 उन्हों  ने  उनका  भी  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  ।  मेरा  श्रीराम  है  कि  दोष  उन्हीं  को  दिया  जाना  चाहिये

 था  जो  वास्तव  में  दोषी  हैं  |

 श्री  नन्दा  जी  का  ग्रा भारी  हूं  कि  उन्होंने  तीसरे  दर्जे  का  किराया  घटाया  है  तथा  श्रावश्यव

 वस्तु भ्र ों के  भाड़े  में  भी  कमी
 की  है  ।  मेरा

 उन
 से

 निवेदन  है  कि  केले  के  लिये  भी  भाड़े  में

 कमी  होनी  चाहिये  क्योंकि  यह  महाराष्ट्र  का  प्रमख  उत्पाद  है  तथा  यह  निर्धन  व्यक्तियों  का  फल  है  |

 मैंने  रेलवे  बोर्ड  की  समाप्ति  के  बारे  में  बहुत  बार  मांग  की  मैं  अरब  भी  श्रपनी इस  मांग  को

 दुहराता हूं  ।  मेरा  निवेदन है  कि  या  तो  इस  als  का  पुनर्गठन होना  चाहिये  या  इसे  बिल्कुल  समाप्त

 ही  कर  देना  चाहिये  ।  मैं  यह  भी  सुझाव  देना  चाहता  हुं  कि  रेलवे  बोर्ड  के  स्थान  पर  जनरल  मैनेजरों की

 एक  समिति  बनाई  जानी  चाहिये  जिसके  चेयरमैन  स्वयं  मंत्री  महोदय  हों  ।  इससे  रेलवे  बोर्ड  पर  होने  वाला

 व्यय बच  जायेगा  |  यदि  ईमानदारी  से  देखा  जाए  तो  रेलवे  बोझ  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  रेलें  देर  से  चलती

 किराये  तथा  भाड़े  में  कोई  कमी  नहीं  होती  तथा  wer  अनेक  प्रकार  की  शिकायतें  बनी  रहती  हैं  ।  यह

 भांग  मैंने  अकेले  ही  नहीं  उठायी  किन्तु  wer  माननीय  सदस्यों  ने  भी  उठाई है  मंत्री  महोदय  इस

 को  स्वीकार करें  |

 यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  रेलवे  उप-मंत्री  महोदय  ने  महीने  में  लाभकारी  रेलवे

 लाइनों  की  समस्या  का  अध्ययन  करके  8-12-69  को
 अपना  प्रतिवेदन प्रस्तुत  कर  दिया  था  ।

 प्रतिवेदन में  समिति  ने  कहा  है  कि  77  लाइनों में  से
 46  लाइनों के fear व  चाय  ब ६7 ७»  ्  नटा  सम्बन्ध  में  सहायता किच  कि  चुनाव  की  चाहिये
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 जिसपर  कल  35  करोड़  रुपये  व्यय  डोंगे  ।  मैं  माननीय  उप-मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनकी

 सिफारिशें  सरकार
 ने  स्वीकार कर  ली  हैं  ।  रेलवे  बजट  में  ऐसी  लाइनों के  लिये  क्या  व्यवस्था

 की  गई

 क्षेत्र  में  लोगों  को  किसी  प्रकार  की  सुविधायें  नहीं  मिल  रही  है  ।
 तीर्थ  यात्री  पशतूनों  की  तरह

 लदकर  यात्रा  करते  है  तथा  किसी  भी  बड़े  प्राधिकारी  को  उनकी  कठिनाइयों  की  जानकारी  नहीं

 कारी
 तो

 वातानुकूलित  डिब्बों  में  यात्रा  करते  हैं  उन्हें  तीसरे  दर्ज  में  होने  वाली  कठिनाइयों  का  पता

 ही  नहीं  चलता  ।  लहर-मिराज  रेलवे  लाइन  की  ग्रा  तक  कोई  चिंता  नहीं  की  गई  ।  हम  चीखते  रहत

 हैं  किन्तु  कोई  सुनने  वाला  नहीं  है  ।

 हमारी  मांग  यह  है  कि  इस  सेक्शन  पर  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  व्यवस्था

 की
 जानी  चाहिये  मूझे  इस  बारे  में  अनेक  तार  मिले  हैं  ग्रोवर  मैं  उन्हें  माननीय  मंत्री  जी  के  पास  भेजना

 चाहूंगा  ।

 भोजन  व्यवस्था  के  विभाग  में  गुस्ताख़ियों  ate  जैनियों  का  बोल-बाला  a  | <  wa

 सूचित  जाति  अथवा  भ्रनुसूचित  afer  जाति  के  किसी  भी  व्यक्ति को  चाय  के  स्टाल  अथवा  भोजनालय

 का  ठेका  नहीं  दिया  गया  है  ।  हम  वर्षों  से  दिन  रात  इस  वात  के  लिये  शोर  मचाते  ग्रा  रहे  है  कि  रेलवे  संस्था
 बनायें  आधिक  रूप  से  पिछड़े  लोगों  के  अन्तर्गत  श्राना  चाहियें  |  परन्तु  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया

 गया है  ।

 पूना-मिराज  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  कार्य  शीघ्र  पुरा  किया  जाना  चाहिये  |

 शोलापुर  जो  पहले  मध्य  रेलवे  के  ज़ोन  में  जब  दक्षिण  मध्य  रेलवे  जोन  में  प्रा

 गया  है  ।  बंगलौर  में  रेलवे  सेवा  आयोग  है  ।  मराठी  भाषा-भाषी  लोगों  के  दावों  की  उपेक्षा  की  जा  रही

 इस  बारे  में  श्राश्वातन  दिया  गया  उसको  पुरा  नहीं  क्रिया  गया  है  |

 बिना  टिकट  यात्रा  कौर  अरन्य  भूलों  के  लिये  10  रुपये  का  जुर्माना  प्रिक  शाखा  लाइनों

 पर
 यह जुर्माना  5  रुपये  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिये  |

 Shri  Balgovind  Verma  (Kheri)  :  I  congratulate  Shri  Nandaji  for  withdrawing  propasals
 for  increase  in  third  class  fares  and  in  freight  for  other  daily  requirements.  To  offset  the
 loss  of  about  Rs.  13  crores  due  to  the  withdrawal  of  these  proposal,  steps  should  be  taken  to
 plug  the  theft  and  pilferage  which  is  (9  the  tune  of  Rs.  10  crores.  esponsibility  should  be
 fixed  at  every  stage.

 As  regard  vending  and  catering,  the  picture  is  very  gloomy.  Railways have  been  sus-
 taining  huge  loss  on  this  account.  Loopholes  and  irregularities  in  the  system  of  vending  and  cater.
 ing  should  be  remedied,

 The  Railway  Protection  Force  was  formed  for  the  protection  of  railway  property.  But
 the  theft  and  pilferage  of  railwa  y  property  is  done  with  the  connivance  of  this  force.  Railway
 employees  and  R.P.F.  are  both  involved  in  it.  Special  attention  should  be  paid  to  this  issue.

 Time  is  precious  nowadays.  The  speed  of  the  trains  should  be  increased.  The  speed of  narrow  gauge  lines  is  only  12  miles  per  hour.  Who  would  like  to  travel  in  trains  of  such  a slow  speed  while  there  are  other  means  of  transpo
 the  railways  may  be  inc.  cased  by

 11  such  as  taxies  and  buses  etc.  The  income  of

 of pilferage  would  also  be  redu
 increasing  the  speed  of  railway  trains.  The  number  of  cases

 ced  by  it.  R.P.F.  should  be  posted  in  goods  trains  also  for the  safety  of  goods.

 There  becomes  so  much  con  gestion  at  Lucknow  that  the  goods  trains  are  strandard  on railway  tracks.  If  the  track  betwee  Kauriyalagha  it  and  nN  ata
 atarniaghat,  which  covers  a  distance
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 of  6  miles,  is  connected,  it  would  lead  to  the  saving  of  distance  of  about  200  miles  and  the  goods
 sent  from  East  may  reach  West  easily  and  the  undue  delay  would  also  be  avoided.

 The  shuttle  services  should  be  extended  and  connected  with  important  and  industrial
 towns,  | है  will  benefit  both  railways  and  towns.  The  train  from  Malani,  to  Pilibhit  should  be
 extended  upto  Sitapur.  It  will  add  to  the  income  of  the  Railways  because  Sitapur,  Lakhimpur,
 Gola  are  industrial  towns.

 We  should  provide  more  First  and  Second  class  compartments  in  trains  $0  that  those
 people  whose  paying  capacity  has  increased  may  travel  in  these  compartments  and  the  income
 of  the  railways  may  increase.

 One  more  fast  train  should  be  introduced  from  Delhi  to  Lucknow  via  Moradabad.  There
 is  at  present  only  one  mail  train  leading  to  great  difficulty  to  the  passenger  at  Delhi.

 A  Committee  should  be  set  up  to  see  where  new  lines  can  be  laid  and  it  should  ensure  the
 implementation  of  this  work.

 In  my  terai  area,  in  which  Sitapur,  Lakhimpur  Kheri  and  Pilibhit  fall,  no  additional  train
 has  been  run.  Lakhimpur  Kheri  should  be  connected  with  Shahiahanpur  by  a  new  broad
 gauge  line.  It  will  lead  to  much  progress.

 The  study  team  for  porters  and  vendors  had  made  several  1६0011110€118.110 15  in  its  report
 but  Railways  have  done  nothing  to  implement  them.  It  is  essential  to  improve  the  conditions
 of  railway  porters  and  Vendors.  There  is  nobody  to  look  after  their  grievances.  would  request
 the  Hon.  Minister  to  look  into  it  and  ensure  that  the  report  of  the  Study  Team  is  implemented
 properly.

 श्रीमती  ज्होलनी  THAT  :  मैं  भाननीय  रेलवे  मंत्री  जी  को  इस  बात  के  लिये
 ~

 द्वि  के  प्रस्तावों  को  वापस  ले  लिया है बधाई  देती  हूं  कि  उन्होंने  तीसरे  दर्जे  के  किराये
 र्म

 बगैर
 भाड़े  की  दरों  में  भी  रियायेत  दी  है

 ।  हम  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  इन  रियायतों  से  रेलवे को
 लगभग

 13
 करोड़  रुपये  की  हानि  होगी  ।  परन्तु इश्  बारे  में  मेरे  कुछ  सुझाव है  ।  सरकार  को  बिना  टिकट  यात्रा

 को  रोकने  के  और  अन्य  श्रतियमिताओं  को  दूर  करने  के  लिये  कड़े  कदम  उठाने  चाहियें  जिससे  रेलवे

 की  राय  में  वृद्धि  की  जा  सकती  हैं  ।  बनी  पुर  ae  नेफा  में  जो  चीन  तौर  पाकिस्तान  के

 साथ  मिलने  वाले  सीमावर्ती  क्षेत्र  देग  के  शेष  भाग  के  साथ  संचार  व्यवस्था  ठीक  नहीं  है  ।  इसमें  सुधार

 किया  जाना  चाहिये  ।

 परन्तु  खेद  है  कि  इन  क्षेत्रों  के  बिकास  के  बारे  में  बजट  में  कोई  उल्लेख  नहीं  क्रिया  गया  है  ।

 यद्यपि  बड़ी  लाइन  का  विस्तार  नये  बोनगायगांव  तके  कर  दिया  गया
 है  लेकिन  बड़ी  लाइन  का  विस्तार

 गोहाटी  a  उससे  at  करन  के  बारे  में  बजट  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  करीमगंज  से  धर्म नगर  वाली

 छोटी  लाइन  का  अगरतला  तक  शीघ्र  विस्तार  किया  जाना  चाहिये  ।  सर्वेक्षण  के  बारे  में  योजना

 आयोग  से  शीघ्र  विचार  किया  जाना  चाहिये  ताकि  सर्वेक्षण  कार्य  के  पुरा  होने  के  बाद  का  के

 शोघ  श्रीरंगम  किया  जा  सके  |

 मिजो  विछोह  के  समय  रेलवे  संचार  की  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  सरकार  को  सेना  कौर  राशन
 भे

 जने  में  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  था  ।  लुमडिंग  से  सिखानी  तक  का  मुख्य  रेलवे  मार्ग  नागा
 क्यों  के  कारण  कसर  खराब  रहता  है  कौर  इस  कारण  उस  मांग  पर  रात  को  गाड़ी  नहीं  चलती  ।  इस
 लाइन  के  दोनों  कौर  जंगल  को  साफ  कर

 भूमिहीन  किसानों  को  बसाया  जाना  चाहिये  ताकि  वह  विद्रोही
 घुसपैठियों के  विरुद्ध  निगरानी  का  काम  कर  सकें  ।  उस
 की  जानी  चाहिये

 थ  साथ  वहां  अनाज  के  उत्पादन  में  भी  बद्धी
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 रि  ि  नाटी  ए  ए  एनए  ए

 रेलवे  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये
 ।

 पश्चिम  बंगाल  में  गाड़ियों  को

 ग्रहण  तरी  के  से  रोका  जाता  है  प्रौढ़  यात्रियों को  परेशान  किया  जाता  है  ।  सरकार  को  यात्रियों  की

 सुरक्षा  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  भ्रन्यथा  रेलवे  व्यवस्था  ग्रस्त-व्यस्त  हो  जायेगी  |

 यात्रियों  are  रेलवे  कर्मचारियों  को  रेलवे  में  दी  जाने  वाली  सुविधाएं  पर्याप्त  है
 ।

 रोहित  स्थानों  के  लिये  डिब्बों  में  आरक्षण  चाटे  उचित  समय  पर  नहीं  लगाये  जाते  शर

 उनमें  लिखावट  स्पष्ट  नहीं  होती  ।  भ्रारक्षण  चार्ट  टाइप  किया  होना  चाहिये  उसको  उचित  समय  पर

 लगाया जाना  चाहिये  ।  तीसरी  are  चौथी  श्रेणी  के  रेलवे  कम  चोरियों के  लिये  arse  भी  बिना

 दानों  के  मकान  बनाये  जा  रहे  है  ।  चौथी  प्रयोजन में  रेलवे  कमं  चारियों  के  लिये  मकानों  में  उचित

 दानों  शर  सफाई  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  देश  में  चलाने  वाली  गाड़ियों  में  से  90  प्रतिशत  गाड़ियां

 समय  पर  नहीं  चलती  जिससे  यात्रियों  को  कठिनाई  होती  है  ।

 ताज  एक्सप्रेस  को  डीजल  इंजन  से  चलाया  जाना  चाहिये  जिससे  समय  की  भी  बचत  हो

 उसका  किराया  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
 भी

 न्यायोचित  ठहराया  जा  सके
 ।

 रेलवे  ada  यू  निट  को  चितरंजन  से  लखनऊ  लाने  का  कोई  कारण  समझ  में  नहीं  भ्राता  ।

 ta  बोर्ड  को  ard  निर्णयों  मैंगलोर  अघिक  सावधानी  बरतनी  चाहिये  |

 वाराणसी  कौर  मद्रास  स्थित  उत्पादन  एकक  प्रशंसनीय  कार्य  कर  रहे  है  ।

 मुझे  भाषा  है  रेलवे

 gee

 जांच  समिति  द्वारा  दौ  गई  सिफारिशों  को  करने  से भविष्य  में  दु॑टनाओओं  में  भारी  कमी  हीगी  ।

 रेलवे  में  उचित  खानपान  की  व्यवस्था  की  जानीं  चाहिये  कौर  उन  में  दिये  जाने  वाले  खाद

 पदार्थों  की  किस्म  में  सुधार  क्रिया  जाना  चाहिये  |

 माननीय  सामान्य  लोगों  को  बढ़ाये  गये  किराये  और  भाड़े  के  भार  से  मत  करने

 के  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 ्र मन्त्री  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देता

 कि
 मैं  रेलवे  की  दशा  में  सुधार  करने  के  लिये  यथासम्भव  प्रयास  करूंगा  ।  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये

 गये  विभिन्न  सुझावों  के  सम्बन्ध  में  मैं  विचार  करूंगा  ।  इनके  बारे  में  मैं  माननीय  सदस्यों  से  विचार  विमर्श

 करने  के  बाद  कार्यवाही करूंगा  ।

 यहां  दिए  गये  भाषण  सामान्य  प्रकार  के  तौर  घि  मे-पिटे  नही ंथे  ।  इनमें  रेलवे  के  प्रत्येक  पहल

 पर  प्रकाश  डाला  गया  है  तथा  रेलवे  के  भविष्य  की  दृष्टि  से  ये  बड़े  ही  महत्त्व  के  विषय  हैं  ।

 समयाभाव
 के  कारण  मैं  पूरे  विस्तार  में

 न
 जा  सकू  परन्तु  मुझे  विश्वास है  कि

 यह  चर्चा  यहां  के  अतिरिक्त  mer  अवसरों  पर  भी  हम  करते  रहेंगे  |

 मुझे  एक  मंत्री  के  अ्रघिकारों  का  ज्ञान  है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  वह  किन्हीं  अधिकार  सम्बन्धी
 मागों  के  कारण  कछ  उल्लेखनीय  कायें

 करने  में  wend  होता  है  पर  इसके  अतिरिक्त
 ae

 बहुत
 सी

 बड़ी
 सीमाएं  होती  है  तथा  इसके  लिए  मैं  चाहे  कोई  किसी  भी  का  सहायता  लूंगा  ।

 रेलवे  को  एक  राष्ट्रीय  प्रादशंवाला  उद्यम  बनाने  के  लिए  मैं  रेलवे  बोर्ड  के  सदस्यों  समेत  रेलवे
 में  काम  कर  रहे  सभी  कर्मचारियों  तथा  रेलवे  की  विभिन्‍न  सेवाओं  के  सभी  लोगों  की  सहायता  चाहता
 हुं  |

 5/Lok  Sabha/70—22
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 यह  एक  महत्त्वाकांक्षी  है  पर  मैं  भरसक  प्रयत्न  करूंगा
 |  मैं  यह  भी  कह  दूं  कि  जिन  बातों  के

 होने  की  सम्भावना  नहीं  है  उनके  बारे  में  मैं  कोई  वादा  नहीं  करूंगा
 ।  जो  भी  बात  मेरी  जानकारी  में

 grat  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  शर  उसपर  यथाशीघ्र  निर्णय  किया  जायेगा
 |  पर  यदि

 तियों  के  क्राइम  मैं  बहुत  सी  मांगों  के  संबन्ध  में  सन्तुष्ट
 न

 कर  सक  तो  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 माननीय

 सदस्य  मेरी  इस  दिक्कत  को  समझेंगे  |

 किराये  तथा  भाड़े  बनाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  यहां  तथा  बाहर  होने  वाली  चर्चा  से

 निर्धारण  सिद्धान्त  के  सम्बन्ध  में  बहुत  से  संगत  प्रश्न  उठे  है
 ।

 नए  सामाजिक गठन  में  रेलवे  क्या  पार्ट  सदा  करेगी  ?  एक  सवाल जो  बहुत से
 भाषणों

 में  उठाया  गया  था  कि  क्या  रेलवे  पुराने  ढर  पर  ही  चलती  रहेगी  या  नए  जमाने  के  साथ  उसमें
 भी

 कुछ

 रद्दोबदल  होंगे
 ?  रसे  रेलवे  भ्र भी  भी  निष्क्रिय  नहीं  है  पर  फिर  भी  भ्र भी  बहुत  कुछ  करने  को  है

 |

 रेलवे  स्वयं  हमारी  वर्त  मान  सामाजिक  अर  राजनीतिक  स्थिति  कौर  व्यवस्था की  देन  हैं  तथा

 जो
 लोग  रेलवे  से  सम्बन्धित  है  वे  देश  में  परिवर्तन  लाने  में  सहायक  होंगे

 ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  बजट  में  हमारी  सहायता  के  लिए  तीन  कसौटियां  रखी  हैं  wa

 इसका  सामान्य  पर  क्या  यात्रियों  को  इससे  क्या  लाभ  तथा  रेलवे  में  लगे

 असंख्य  कर्मचारी  इससे  क्या  शिक्षा  लेंगे  |  कालांतर  में श्राप  इसका  उत्तर  स्वयं  पा  जायेंगे  और  हम  बजट

 में  सुधार  कर  सकेंगे  ।  पर  यह  सब  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  हम  विभिन्न  क्षेत्रों  में  किस  सीमा
 तक  धन  की  अति  सम्पत्ति  की  बचत  कर  पाते  हैं  ।

 क्‌्छं च्  सदस्यों  ने  यह  सवाल  उठाया  है
 कि

 रेलवे  मंत्री  ने  रेलवे  की  श्रार्थकि  दशा  को  बहुत  खराब
 बता  कर  किराया-भाड़ा  बढ़ाने  का  सुझाव  रखा  शौर  फिर  एक  सप्ताह  के  इन्दर  ही  उस  बढ़ोतरी  कीं

 समाप्त कर
 तो

 कया  यह  पीछे  लौटना  नहीं  हुमा  ?  ऐसा  करना  कमजोरी  दिखाना  नहीं  है  वरनਂ

 समाजवादी  जनतंत्र  की  प्रो  एक  कदम  है  ।

 वास्तविकता  यह  है  कि  पिछले  साल  में  रेलवे  ने  अपनी  रक्षित  निधि-से  110.4  करोड़

 रुपया  लिया  है  तथा
 राजस्व  समाप्त हो  चुकी  है  ।  सामान्य  राजस्व  से  भी  रेलवे  ने  उधार

 लिया
 है  जिनका  ब्याज  देना  होता  है  ।  एक  कौर यह  स्थिति  है  शौर  दूसरी  दौर  यात्रियों

 प्रकार  के  श्रावागमन  को  सुचारू  रूप  से  चलाया  जा  रहा  इस प्रकार हुए  घाटे  को  वस्तु भाड़े  से  पूरा

 नहीं  किया  जा  सकता  |  सामान्य  राजस्व
 को  जो  भुगतान  करना  है  उसमें  घटाबढ़ी  नहीं  की  जा

 सकतीं

 पंचवर्षीय  योजना  पर  भी  आन्तरिक  रूप  से  बनाई  गई  निधि  में  से  ही  रुपया  लगाना  होगा  |
 इसका

 अर्थ  हम्ना  बचत  में  से
 भी

 कुछ  हिस्सा  रेलवे  के  सुधार  में  लगाना  होगा  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में
 रखते

 हुए  कया  रेलवे  बजट  में  कुछ  श्रसंगत  बातें  थी  ?  बल्कि  वह  बिल्कुल  उचित  ही  था  ।  फिर  भी  किरायों

 की  बढ़ौतरी  वापसी  ले  ली  गई  क्योंकि  रेलवे  व्यावसायिक  उपक्रम  होने  के  साथ  साथ  जनता  की

 योगिता  की  वस्तु  भी  है  ।  घाटा  उठा  कर  भी  हमें  इन्हें  चलाना  है  ।  हमारे  सामने  बहुत  से  सामाजिक
 दायित्व  जिन्हें हमें  निभाना  सदस्य  उन  दायित्वों  से  भलीभांति  परिचित  हैं  ।

 तीसरे
 दर्जे  के  यात्रियों के  are  ध  में  हम  सामाजिक  दौर  राजनीतिक  दृष्टिकोण

 से  हानि
 उठाते  रहे  हैं  ।  एक  जनतंत्र  में  जन  इच्छा
 के

 कारण  परिवर्तन  हुए  ।  सुझाई  गई  बढ़

 की  भ्रवहेलना  नहीं  की  जा  सकती  तथा  बजट  में  उसके  ही  प्रभाव

 को  बड़ी  लाइ झ्
 नों  में  बदलने  के  लिए  ही

 तरी  के  बावजूद  भी  नई  लाईनों  के  बनाने  अथवा  छोटी  लाईन

 के  लिए  हमारे
 था  अर्थिक  दृष्टि  से  हानिकर  लाईनों  के  विकास  पर  खर्च  करने

 तास  बहुत
 कम

 या  बिल्कुल  भी  पेस  1  नहीं  होगा  ।
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 सामान्य  चर्चा re

 ae  साधनों  से
 भी

 रेलवे  राजस्व  में  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है
 ।  माननीय सदस्य  मुझ  पर

 इस  बात  के  लिए  दबाव  डालते  हैं  कि  राय  में  वुद्धि  हुए  बिना  भी  रेल-कर्मचारियों  कौर  यात्रियों  को  अधिक

 सुविधायें प्रदान  की  जायें  लेकिन  अधिक  श्राधिक्र  साधनों  के  उपलब्ध  हुए  बिना  यह  असम्भव  है  ।  यह

 भी  ठीक  है  कि  व्यय  में  वृद्धि  किये  बिना  भी  सुधार  किया  जा  सकता  है  ।

 aaa  qacat  से  dat  दर्जे  के  सालियों  at  स्थति  का  avia  किया  |  मेरे  पास  जो

 विवरण-पत्र हैं  उसमें  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  का  ब्यौरा  है  ।  मुझे पता  चला

 है  कि  प्रत्येक  वर्ष  रेल  विभाग  को  2  करोड़  रुपये  रख-रखाव पर  खर्चे  करने  होते  हैं  क्योंकि  लोग

 करण  व  पुर्जों  इरादी  को  चुरा  लेते  हैं  ।  हमें  इसकी  रोकथाम  करनी  है  ।  पहले  दर्जे  के  डिब्बे  की  बत्ती  चली

 जाय  तो  उसकी  देखभाल  उसके  यात्री  स्वयं  लेकिन  हमें  यह  देखना  है  कि  तीसरे  दर्जे  के  डिब्बे

 में  बत्ती  फेल  न  हो  ।

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  He,  as  Railway  Minister  should  try  to  give  more  facilities  to

 Third  class
 Passengers.

 att  नन्दा  :  माननीय  सदस्य  ने  पीने  के  पानी  कौर  स्वच्छता

 arf  की  समस्या  की  संकेत  किया  ।  हम  इस  बात  को  सुनिश्चित  करनें  का  प्रयास  करेंगे  कि  प्रत्येक

 व्यक्ति  कम  से  कम  ग्रीष्म  ऋतु  रेलवे  स्टेशन  पर  पीने  का  पानी  उपलब्ध  हो  सके  ।  सफाई का

 प्रश्न  स्वास्थ्य  से  सम्बन्धित  है  कौर  यह  राष्ट्र  के  झ्रात्म-सम्मान  प्रौढ़  राष्ट्रीय गौरव  का  भी  प्रश्न है

 माननीय  सदस्य  का  यह  भी  अनुरोध  है  कि  मैं  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  की  हालत  देखने  के  लिए  उसमें  यात्रा

 करूं  ।  माननीय सदस्य  के  सुझाव  पर  मैं  उन्हें  धन्यवाद  देता  हूं  औऔर  मैं  तीसरे  दर्जे  में  उसकी  हालत  देखने
 के  लिए  यात्रा  भी  करूंगा  ।

 ग्र  खान-पान  व्यवस्था  का  सवाल  उठता  है  ।  यात्री  जितना  पैसा  देते  है  ,  उस  हिसाब  से  west

 किस्म  की  वस्तुएं  उन्हें  नहीं  मिलती  यद्यपि  मुझे  जो  नोट  प्रस्तुत  किये  गये  उनसे  पता  चलता  है  कि

 किस्म  में  भी  सुधार  gar  है  ।

 श्री  जाज॑  फरनेन्डीज  :  श्राप  उनका  विश्वास  मत  कीजिए  |

 श्री  नन्दा  :  हम  या धा साध्य  सही  होने  का  प्रयास  करते  हालांकि  मैं  इस  बात  का  दावा

 नहीं  करता
 ।

 मेरा  विश्वास है  कि
 कीमत  बढ़ाये  बिना  भी  भोजन-व्यवस्था  में  सुधार  की  गुंजाइश

 उपनगरीय  गाड़ियों  में  महिलाओं  द्वारा  महसूस  की  जाने  वाली  कठिनाइयों  की  कौर  भी  संकेत  किया

 गया  |  मैं  इस  समय  छ ्  भी  नहीं  कह  लेकिन  मैं  स्वयं  व्यक्तिगत  रूप  से  इस  बात  की  जांच  करूंगा  |

 मैं  माननीय  सदस्य  के  साथ  गाड़ी  में  यात्रा  किये  बिना
 भी

 बाहर  से  ऐसा  कर  सकता  हूं  ।

 डा०
 सुशीला  शेयर

 :
 समस्या  इस  बात  की  है

 कि
 कुछ  यात्री  गाड़ी  में  मद्यपान  करते  हैं  ।

 Shri  George  Fernandes  I  would  request  the  hon.  Minister  to  make  provision  of  two
 gates  in  Ladies’  compartments  instead  of  one  gate.

 श्री  चन्दा  :
 कर्मचारी-वरुण  को  प्रतीक  वेतन  व  अच्छी  सेवा  शर्तें  उपलब्ध  करने  के  बारे में

 वेतन
 द्वारा  विचार  किया  जायगा

 ।  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  कि  कर्मचारियों  में
 दारी  की  भावना  उत्पन्न  करके  कर्मचारियों  से  अच्छा  कार्य  ले  सकते

 श्र

 है  ।  यह  सम्भव तो  परन्तु
 इसमें प्रवेश  छोटी-मोटी  कठिनाइयां  है  ।  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  दुर्घटना  ों

 की
 बात

 भी
 कही  गई

 ।
 दुर्घटनाओं

 से  रेल  विभाग  को  तो  घाटा  होता  ही  जनता को  भी  जन-धन  की  हानि  उठानी  पड़ती  है  ।  कोई  भी
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 व्यय  किये  बिना  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृति  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  तो  कम  सेਂ  कम  घटाया

 जा  सकता है  ॥

 जहां तक  भाड़े  में  वृद्धि  का  प्रश्न  हमने  सभी  प्रकार  के  खाद्यान्नों  के  भाड़ों  में  वृद्धि  वापस  ले
 ली  है  ।  कुछ वस्तुझ्ों  के  भाड़े  में  वृद्धि  की  प्रतिशतता  यद्यपि  कम  परन्तु  रेल-विभाग  को  काफी  धन

 प्राप्त  होने  की  सम्भावना  किन्तु  उसकी  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  राजस्व-प्राप्ति  पर्याप्त  नहीं

 होगी  ।  यदि  किसी  वस्तु  विशेष  पर  भाड़ा  बढ़ने  से  परेशानी  पैदा  होती  तो  मैं  अवश्य  ही  उसकी  जांच

 करूंगा  |  न

 डा०  सुशीला  नैयर  :  नमक  पर  श्राप  विचार  कीजिए  ।  हमने  नमक-सत्याग्रह  किया

 यह  विशिष्ट वस्तु  है  ।

 श्री  नन्दा  :  नमक  भी  दो  प्रकार  का  होता  प्रोग्राम्ड  नान-प्रोग्राम्ड  ।  जनता  द्वारा

 प्रयोग  किये  जाने  वाले  नमक  के  बारे  में  भाड़े  में  वृद्धि  नगण्य  है  ।

 श्री  शिवाजीराव  दं  ०  देशमुख  :  केलों  का  भाड़ा  प्रति  वैगन  400  रुपये

 से  बढ़कर  1600  रुपये हो  गया  हैं  ।

 डा०  सुशीला  नायर  :  गांधी  शताब्दी  ae  में  नमक  पर  कोई  भाड़ा  नहीं  लगना  चाहिए
 ।

 श्री  नन्दा  :  कुछ  लोगों  को  विशेषकर  श्री  पूनिया  को  यह  शिकायत  है  कि  किरायों  में
 वृद्धि

 को  वापस  ले  लेने  से  उनके  पास  आलोचना  करने का  कोई  मसाला  नहीं  इसका  मेरे  पास  कोई

 उत्तर  नहीं  है  ।

 aa  रेलवे  वित्त  व्यवस्था  को  लीजिए  ।  कुछ  सदस्यों  ने  संकेत  किया  है  शौर  समाचारपत्रों

 में  भी  यह  छपा  है  कि  20  करोड़  रुपये  का  लाभ  रेल  भाड़े  बढ़ाने  की  जरूरत  नहीं  |  इस  समय

 हिसाब  लगाने  की  पद्धति  एसी  है  कि  विकास  निधि  में  रेलवे  राय  के  भ्रन्तरण  को  हिसाब  में  नहीं  लिया

 जाता ।  प्रस्तावित  वृद्धियों  को  जैसा  का  तैसा  रखने  के  बावजूद  भी  14.97  करोड़  रुपये  का  घाटा  रहेगा
 ।

 भाड़े  में  बदौलत  रियों  को  वापस  ले  लेने  पर  घाटा  40.97  करोड़  रुपये  हो  जायेगा  ।  कुछ  सदस्यों की  राय

 में  रेलवे  विभाग  सामान्य  बजट  को  अधिक  भाग  दे  रहा  है  ।  रेलवे  में  विशाल  धन  लगा  है  प्रौढ़  श्रगर  उसे

 घाटा  होता  तो  उसकी  पूरी  सामान्य  बजट  में  से  करनी  होगी  ।  न्यायोचित  राहत  से  भी  रेलवे  की

 सभी  जरूरतें  पुरी  नहीं  होंगी  ।

 at  एस०  शार ०  दामानी  रेलवे  में  होने  वाले  कुल  व्यय  में  प्रशासनिक

 व्यय  शरर  रख-रखाव  सम्बन्धी  व्यय  में  क्या  अनुपात  है  ?
 )

 श्री  नन्दा
 :

 रख  रखाव  पर  ईंधन  पर  व्यय  दौ  राजस्व  की  हानि  शादी  के  लिए
 व्यवस्था  करने  का  प्रयास  किया  जायेगा  |

 रेलवे  विभाग  की  विशष  सामाजिक  जिम्मेदारियों  के  लिए  क्षति  पूर्ति  की  जानी-चाहिए  ।
 इसके  लिये  विशाल  धनराशि  चाहिए  ।  .

 विपक्ष  में  दो  भ ्
 का  हित  सुरक्षित  श्री

 रेलमन्त्री  इस  समय  उपस्थित  हैं  ate  उनकी  उपस्थिति  में  रेलवे  विभाग
 पुनाचा  ने  रेलवे  ्र भि समय  समिति  की  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  किये  बिना

 ही रेलवे
 की  चौथी  योजना  का  निर्माण  करने  कौर  बजट  प्रस्तुत  करने

 के
 लिये

 कटु  झालोचना की
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 1891  )

 माननीय  सदस्य  की  शंकाएं  निर्मूल  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  ora  कि  बजट  पेश  करने  के

 सम्बन्ध  में  हम  पर  सदन  के  विशेषाधिकार  का  भंग  करने  का  जो  आरोप  लगाया  गया  उसका  आघार

 कया है  ।  वास्तविक स्थिति  तो  यह  है  कि  1965  की  रेलवे  ग्रभित्मय  समिति  के  सिद्धान्त तब  तक  लागू

 होते  रहे  जब  तक़  कि  1968  की  रेलवे  प्र भि समय  समिति  द्वारा  उसमें  संशोधन  नहीं  किए  गए  ।

 गीत  सिफारिशें  1  1969  से  लागू  हुई  ।

 Shri  P.L.  Barupal  (Ganganagar)  :  It  has  been  my  experience  for  the  last  18  years  that

 whenever  any  letter  issentto  the  Railway  Ministry,  it  is  always  saidin  reply  that  necessary
 action  would  be  taken.  The  tone  of  the  language  is  not  at  all  satisfactory.

 श्री  नन्दा
 :

 मैं  स्वीकार  करता  हूं
 कि

 चाहे  सदस्य  द्वारा  पूछे  गए  प्रशन  से  बोड़  सहमत  न  हो

 फिर  भी  उत्तर  की  भाषा  गरिमामय  एवं  शिष्ट  होनी  चाहिए  ।
 )

 Shri  Yogendra  Sharma  (Begusarai)  :

 I  want  to  ask  why  not  the  Railway  Board  be  eliminated  as  has  been  suggested  by  some

 Members  of  House  ?

 Shri  Om  Parkash  Tyagi  (Moradabad)  :  He  should  stop  giving  Protection  to  Railway

 Board.

 श्री  नन्दा
 :

 जहां  तक  रेलवे-बोझ को  हटाने  की  बात  कहना  चाहता कि  देश  at

 वित्तीय  एवं  अलग-प्रलय  जोनों  की  कठिनाईयों  में  समन्वय  स्थापित  करने  के  लिए

 एक  संस्था  होती  चाहिए  ।  इस  संस्था  के  क्राथ  में  थोड़ा  बहुत  संशोधन  करके  इसका  पुनर्गठन  किया  जा

 सकता  है  ।  संस्था  को  भली  भांति  चलाने  के  लिए  कछ  व्यक्ति  होने  ही  चाहिएं  ।  अगर  कोई  व्यक्ति

 प्रदूषित  कार्य  करता  है  तो  उसके  विरुद्ध  कारवाई  की  जानी  चाहिए  ।  इतना  तो  मानना  ही  पड़ेगा  कि

 कोई  न  कोई  संस्था  अवश्य  होनी  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  जितने  भी  समिति  ऐवं  आ्रायोग  बैठे  किसी

 ने  भी  रेलवे  बोले  को  हटाने  के  पक्ष  में  नहीं  कहा  है  ।  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में

 एक  श्रष्ययन-दल  की  स्थापना  को  थी  ।  उसकी  सिफारिशों  को  भी  हमें  देखना  चाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध  में  विचार-विभाश  किया  जाएगा  ्र  कछ  ग्रे  सुझाव  होंगे  तो  उन्हें  मान  लिया

 जाएगा  ।  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  रेलवे  बोर्ड  में  सुधार  की  आवश्यकता  है  |

 श्री  रंगा  :  क्या  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 सुझाव नहीं  दिए  हैं  ?

 श्री  नन्दा  :  दिए  हैं  ।

 थ्री  रंगा  :  तब  श्राप  wer  सम्मेलन  या  समिति  क्यों  बुलाते  है  ?  प्रशासनिक

 ग्रा योग  के  अध्ययन-दल  की  सिफारिशें  क्यों  नहीं  मान  लेते  ?  ससे  तो  समस्या  wk  उलझ

 जाएंगी ।
 आयोग

 का
 प्रतिवेदन

 प्राप्त
 ग  चुका  क्या  इस  पर  विवार  किया  गया  है  ?

 श्री  नन्दा
 :  प्रतिवेदन हाल  ही  में  प्राप्त  gate  atk  उस  पर  विचार  हो  रहा  है  |

 कर्ब  मुझे  एक  अन्य  महत्त्वपूर्ण  प्रश्न  पर  कुछ  बताना  है  ।  कई  माननीय  सदस्यों  ने  शिकायत
 की  है  कि  भ्रष्टाचार  के

 कारण  विभाग  को  वित्तीय  aerial  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  भ्रष्टाचार

 are  निहित  card  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  (Bara  Banki)  :I  want  to  know  whether  Hon.  Minister  is  in  a
 position  to  fix  some  time-limit  to  solve  the  problem  of  corruption  ?
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 श्री  नन्दा  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  मुझे  भ्रष्टाचार  की  समस्या  का  समाधान

 सुझाने  के  लिए  atta  की  है  |  इस  सम्बन्ध में  मैंने  30  1963  को  सदन  में  घोषणा  की  थी  कि

 झगर  2  वर्ष  के  भीतर  मैं  भ्रष्टाचार  की  समाप्त  न  कर  सका  तो  अपना  पद  त्याग  दूंगा  |

 भ्रष्टाचार  समाप्त  करने  में  जो  बाधाएं  प्राएंगी  उससे  मैं  प्रवीण  हूं
 ।

 परन्तु  चना  भाड़

 नहीं  फोड़  सकता  ।  इसके  लिए  रेलवे  एवं  संसद-सदस्यों  का  सहयोग  भी  भ्रपेक्षित  है  |

 प्रत्येक  प्रतिवेदन  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  कौर  दोषी  पाए  गए  व्यक्ति  को  दण्डित  किया

 मैं  चाहता  हूं
 कि

 प्रत्येक  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  पूरा-पुरा  सहयोग  दें  ।

 ग्राम  बहस  में  सदस्यों  ने  राजस्व  बढ़ाने  एवं  व्यय  कम  करने  का  प्रश्न  उठाया  था  ।  उस  बारे

 में  मुझे  पुरी  जानकारी  है  कि  क्या  किया  जाना  है  ?

 श्री  ay  भाई  पटेल  :  सरकार  ने  पिछले  वर्ष  स्वीकार  किया  था  कि  छोटी

 weal  मीटर-गेज  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदल  दिया  जाएगा  |

 श्री  नन्दा  :  छोटी  लाईनों  एवं  मीटर-गेज  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  से

 संसाधानों  में  सुधार  तो  होगा  साथ  ही  श्री-विकसित  शहरी  क्षेत्रों  के  प्राचीन  विकास में  सहायता

 मिलेगी ।

 मीटर  लाइनों  पर  गूंजी  लगाए  जाते  के  बदलें  बड़ी  लाइनों  पर  यू ंजी  लगाना  ग्रसित

 प्रद है

 परन्तु  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलते  समय  यातायात  मस्त-व्यस्त  हो  जाता

 चल  स्टाक  बनाने  में  समय  लगता  है  ae  ऐसी  परियोजना पर  बहुत  खर्च  श्राता  है  ।  परिवर्तन  के

 मागं  में  अनेक  कठिनाई  होने  पर  भी  मीटरगेज  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  परिवर्तित  करने  से  उपलब्ध

 लाभ को  दृष्टिगत  करते हुए  एक  योजना  बनाई गई  है  ।  लगभग  3000  कि०  मी०  मीटर-गेज  लाइन  को

 बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  किया  जायेगा  जिस  पर  175  करोड़  से  अधिक  व्यय  होगा  ।  इस  कार्यक्रम को
 10  भागों  में  विभक्त  किया  गया  है  ।  जिनका  सर्वेक्षण  चल  रहा  है  ।  यह  कार्य  लगभग  10  या  15  वर्षों

 में  पुरा  हो  जायेगा  ।  तराशा  की  जाती  है  चतुर्थ  योजना  में  इस  काय  के  लिये  60  करोड़  रुपये  की  धनराशि

 उपलब्ध  हो  सकेगी  ।

 प्रशासन-सुधा  र-ग्रहयोग  के  अध्ययन  दल  ने  प्रतिवर्ष  200  किलोमीटर  लाइन  के  परिवर्तन

 के  लिये  10  करोड़  रुपये  रखने  का  सुझाव  दिया  है  ।  हमारी  योजना  इससे  भी  बड़ी  है  जिसके  ग्रन्थित
 प्रतिवर्ष  300  किलोमीटर  लाइन  के  परिवर्तन  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 जहां  तक  छोटी  लाइनों  के  परिवर्तन  का  प्रश्न  हैं  हमारी  योजना
 में  इसकी  भी  व्यवस्था  की  गई

 इस  सम्बन्ध  में  कार्य  पर  विनियोजित  पूंजी  से  अनुपातिक  लाभ  को  ध्यान  में  रखना  होगा

 म्रलाभप्रद  लाइनों  के  संबन्ध  में  अनेक  समस्याएँ  सामने  जाती  है  ।  एक  प्रो  मेरे  से  पहले  रेल

 मंत्री  के  प्रादरणीय  सदस्यों
 को

 दिये  गये  आश्वासन  हैं  कौर  दूसरी  झोर  समिति  का  प्रतिवेदन हैं  ।  किस
 लाइन  से  कितनी  हानि  होनी  वर्तमान  समय  में  कितनी  हानि हो  रही  है  तथा  विनियोजन  द्वारा  इस
 हानि  को  किस  अनुपात  में  पुरा  किया  जा  सकता  इस  संबन्ध  में  हमें  प्राथमिकतायें  निश्चित  करनी
 gt

 ऐसी
 ही

 कुछ  लाइनों  का  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चु
 होना है  ।  का  हैं  शौर  कुछ  निम्न  लाइनों  का  भविष्य  में  सर्वेक्षण
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 1891  (1)
 सामान्य

 चर्चा

 खुरदुवाड़ी  से  पंढरपुर

 रायपुर से  धन् तारी

 रोहतक-गोहाना लाइस  की  पानीपत  तक  विस्तार

 बुरहान-एटा  लाइन  की  कासगंज  TH  विस्तार

 चिकजाजर-चित्नदुगं  लाइन  की  राया दुर्ग  तक  विस्तार

 उत्तरी  रंगशाला-तेज़पुर  लाइन  की  चुमरागुड़ी  तक  विस्तार

 छोटा-उदयपुर-प्रतापनगर  छोटी  लाइन  तथा  बच्चा  टखना  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में

 परिवर्तन

 शान्तिपुर-नवद्वीपघाट-छोटी  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तन

 पुष्प-नालबन्द  लाइन  का  परिवर्तन

 पुलिया-कोशिला  लाइन  का  परिवर्तन

 हमारे  सम्मुख  प्रवेश  प्रश्न  प्रवेश  सुझाव  हैं  ।  सभी  पर  सावधानी  से  विचार किया  जाएगा

 परन्तु  मैं  प्रत्येक  को  पूरा  करने  के  लिये  आश्वासन  नहीं  दे  सकता  ।  धनराशि  के  अभाव  में  प्रत्येक  सुझाव
 को  कार्य  रूप  देना  संभव  नहीं  इस  संदर्भ  में  हमें  प्रा  थ  मिकतायें  निश्चित  करनी  ही  होंगी  प्रिया

 कुछ  भी  नहीं  हो
 पायेगा

 )

 समस्त  प्रश्नों  का  उत्तर  दैना  मेरे  लिये  संभव  नहीं है  ।  परन्तु  जहां  तक  संसाधनों की  वृद्धि

 का  प्रश्न  है  उस  पर  हम  सब  सम्मलित  रूप  से  विचार-विमर्श  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  स०  सो०  बन्दों  :  राजधानी  एक्सप्रैस  जो  हावड़ा  तक  जाती है  कानपुर  में

 रुकती  वहां  पर  यात्रियों  को  उसमें  क्यों  नहीं  बैठने  दिया  जाता  ?

 श्री  सदा  यदि  हाल्ट  की  प्रत्येक  मांग  को  पूरा  किया  जाय  तब
 न  कोई  एक्सप्रैस

 लाइन  ही  होगी  कौर  न  रेल  की  गति  की  सीमा  |

 ee eee  ee  see

 GENERAL  BUDGET,  DISCUSSION

 श्रध्दा  महो दय  अब  सदन  में  सामान्य  बजट  पर  चर्चा  प्रारम्भ  होगी  |

 श्री  श्रावक  मेहता  :  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  मुझे  बजट  पर  चर्चा  आरम्भ

 करने  का  जो  श्रेय  प्रदान  किया  है  उसके  लिये  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  ।  प्रधान  मंत्री  यह  दावा  करती  हैं  कि

 यह  बजट  देश  को  अधिक  सुदृढ़ता  प्रदान  करेगा  |  उनका  यह  भी  दावा  है  कि  वहू  उन  शक्तियों  के

 उन्मूलन  में  प्रयत्न रत  हैं
 जो  देश  को  दो  भागों  में  गरीब  ale  भ्रमरों  में  बांटती  प्रधान  मंत्री  की

 पार्टी  के  देश  में  एक  वर्थ  में  समाजवाद  लाने  का  दावा  करते  हैं  तथा  पार्टी  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष
 देश  को  निर्धनता  से  मुक्ति  दिलाना  चाहते हैं  ।  अब  देखना  यह  है  कि  बजट  में  उपरोक्त  दवे  कहां
 साथ  उतरते  हैं  ।  मैं  निम्नलिखित  पहलुओं  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  बजट  पर  चर्चा  आरम्भ  करूंगा

 क्या  यह  बजट  पुरानी  ही  घिसी  fret  पद्धति  पर  आधारित  है  ?  क्या  यह  प्राचीन  Jat
 तथा  समाजवाद  के  विकास  को  प्रोत्साहन  प्रदान  करता  है  ?  क्या  यह  श्रमिक  व्यवस्था  के  विकास  की

 गति  को  बढ़ाता है  ?  हमारे  जीवन  में  यह  बजट  किस  सीमा  तक  समाजवाद  ला  पाता  है
 ?
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 General  Budget,  1970-71--06716181  Discussion  March  10,  1970

 उपरोक्त  पहलू ग्रा  को  ध्यान  में  रखते  हुये  यही  निष्कर्ष  निकलता  है  कि  ag  बजट  भी  पुरानी

 ही  लिपि  पिटी  पद्धति  पर  भ्राधारित  है  ।  नीचे  दिये  गये  ates  इसी  तथ्य  की  पुष्टि  करते हैं  |

 1967 में  प्रतिष्ठित  करों से  उपलब्ध  धनराशि  114  करोड  रु०

 1968  में  प्रतिष्ठित  करों से  उपलब्ध  धनराशि  118  करोड  रु०

 1969  में  प्रतिष्ठित  करों से  उपलब्ध  धनराशि  152  करोड़  रु०

 1970  में  अतिरिक्त  करों  से  उपलब्ध  धनराशि  170  करोड़  रु०

 जहां  तक  प्रत्यक्ष-करों  का  प्रश्न  निगमों  से  लिये  जाने  वाले  करों  के  ढांचे  में  भी  कोई  परिवहन

 नहीं  feat  गया  1964  में  निगमों  से  लिया  जाने  वाला  राजस्व  313.6  करोड़ था  तथा  1970

 में  यह  धनराशि  342  करोड़  इन  6  वर्षों  में  औद्योगिक  विकास  तिब्बती से  garg  ।  उत्पादन

 दोनों  ही  बढ़ी हैं  ।  परन्तु  निगमों  से  प्राप्त  किये  जाने  वाले  राजस्व  में  श्रान॒पातिक  वृद्धि  नहीं  हुई  है
 ।

 aa  कर  के  सम्बन्ध  में  भी  कोई  नवीनता  दृष्टिगोचर  नहीं  होती  है  ।  यह  सत्य  है  कि  बड़े
 पतियों  से  उपलब्ध  feat  तने  वाले  श्रायकरों  के  रतिबन्ध  में  कछ  परिवर्तन  किये  गये  हैं  जिन  की  a  40,  000

 प्रतिबंध  से  अधिक  है  उन्हें  उच्चतर  कर  देने  होंगे  ।  प्राय कर  अ्राक्नड  प्रतियोगी  हो  चके  हैं  ,  जो  अकड़

 विमान हैं  वे  इच  प्रकार  30,000  व्यक्तियों की  आय  प्रति  ag  40,000  से  अधिक  इन  30,000

 को  सम्पूर्ण  प्राय  225  करोड़  होती  जिसमें से  100  करोड़  करों  के  रूप  में  भूगतान  क्रिया  गया
 ।  इनके

 अ्रतिरिकत  लगभग  27,500  व्यक्तियों  की  राय  60,000  रुपये  से  कछ  कम  है  ।

 प्रधान  मंत्रो  की  afer  से  उत  व्यक्तियों  के  पास  जिनकी  ara  प्रतिवर्ष  60,000  के  लगभग

 है  कर  भुगतान करने  पर  2983  रु०  प्रतिमाह रह  जायेगा |  जबकि इस  वर्ग  के  व्यक्तियों  की  राय  देश

 के  प्रति  व्यक्ति प्राय  से  100  प्रतिशत से  भी  प्रतीक ही  बैठती  है  ।

 इन्दरा  जी  के  बजट  के  उसके  पास  प्रतिमाह  2,900  रुपया रह  जहां तक

 ऊंची  वर्ग  का  सम्बन्ध  है  यह  वग  145  करोड़  की  प्राय  से  केवल  75  करोड़  की  अदायगी कर  रहा

 कब  उनसे  85  करोड़  की  अदायगी  के  लिए  कहा  जायगा  ,  इससे  कछ  भी  अन्तर  नहीं  पड़ता  ।  चाहे

 वित्त-मंत्री  कोई  भी  रहा  यदि  पहले  के  ही  वित्त-मंत्री  काय  करते  रहते  तो  उन्होंने  भी  25  से  30  करोड़

 रुपये  के  प्रत्यक्ष  कर  लगाने  चाहे  यह  बजट  भी  रेल  बजट  की  भांति  अधिकारियों  द्वारा  तैयार  किया

 गया  फिर  भी  निस्संदेह  इस  प्रकार  के  करों  की  प्रवृति  उस  वित्त-मंत्री  के  बजट  में  होनी  ही  थी  |

 धत  फर  1968 में  11  करोड़  रुपये  1969 में  14  करोड रुपये  और  1970 में  यह  18

 करोड़  रुपये  हो  गया  यह  पत्र  गत  त्व  के  बजट  में  किए  गये  उपायों  के  परिणामस्वरूप  |  धन

 कर  में  कुछ  वृद्धि  हुई  जैसा  कि  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  10  लाख  रुपये  से  ऊपर  की  संपत्ति  प्रति-उत्पादक

 हो  गई  10  लाख  पर  यदि  लाभ  7  प्रतिशत  के  हिसाब  से  निकाला  जाय  तों  आयकर  तथा  घन  कर

 की  म्रदायगी  के  पश्चात भी  प्रति  वर्ष  25,000 रुपये  शेष  रह  जाते  समय-समय  पर  धन  कर  में

 वृद्धि  से  तथा  यदि  यह  मान  लिया  जाय  कि  प्रत्यक्ष  करों  से  25  से  30  करोड़  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त

 तो  निस्संदेह  धन  कर  में  कछ  वृद्धि  होगी  ।

 पिछले  वर्ष  के  बजट  समृद्धि  से  जो  किसान  फायदा  ले  रहे  थे  उनसे  साधनों  को  जुटाने  का

 प्रयास  किया  था  जिसे सदन  में  भ्रधिकांश ने  आलोचना  की  परन्तु  इस  दिशा  में  wa  कोई
 Ta  नहीं  किया  गया  है  ।

 965 जहां  TH  अप्रत्यक्ष  करों  का
 सम्बन्ध  कौर  1969  के  मध्य  ,  विभिन्न  उत्पादन

 शुल्कों द्वारा  राजस्व  में
 500  करोड़  की  वृद्धि  की  गई  थी  ।  अब  भी  वही  प्रवृत्ति  चल  रही  है

 |
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 सामान्य
 चर्चा ह  1891  (7)

 जहां  तक  बाजार  ऋणों  का  सम्बन्ध  स्थिति  श्राश्चयें  जनक  है  ।  1961  में  यह  141  करोड़ गोड़

 रुपये था  कौर  1970  में  बैकों के  राष्ट्रीयकरण के  पश्चात्‌  161  करोड़  रुपये  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।

 मैं  वित्त-मंत्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  प्रस्तुत  ढांचे  में  केवल  मामूली  से  परिवर्तनों के  लिए  प्रदीप  लाभ

 के  लिए  क्या  यह  झ्रावश्यक  था  कि  वे  देश  की  राजनीति  में  स्थायित्व  और  ऐतिहासिक  राजपद्धति  को

 भंग  करतीं
 ?

 इसके  बाद  मैं  बजट  में  प्राथमिक  तथा  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  हुए  परिवर्तनों  के  विषय  में  कहूंगा  ।

 परन्तु  इसके  विषलेशण  से  पहले  मैं  आपका  ध्यान  इस  बजट  की  विशेषता  की  are  चाहता

 हुं  ।

 1969  के  बजट  में  वास्तव  में  हमें  अपनी  श्रथेव्यवस्था  में  कुछ  प्रगति  का  आभास  होता

 प्रथ  व्यवस्था  में  बचत की  राष्ट्रीय उत्पादन  से  पूंजी  में  वृद्धि  प्र  राष्ट्रीय प्राय  में  राजस्व

 में  सभी  1965  से  कम  होती  कौर  1969
 में  जाकर  इसको  रोका  जा  येह  प्रगति  वालीं  प्रवृति

 इसी  प्रकार  TAT  इसका  मुझे  संदेह  है  ।

 श्री  योजना  परिव्यय  पर  दृष्टिपात करें  ।  योजना  परिव्यय में  उन्होंने  400  करोड़  रुपया

 श्र दे  दिया  मैं  इस  सदन  में  कई  वर्षों  से  समय-समय  पर  जाता  रहा  हूं  ।  1950 के  बाद  कई  वर्षों

 तक  वित्त  मंत्री  की  लगातार  आलोचना  होती  वित्त  मंत्री  पर  यही  दोष  लगाया  जाता  था  कि  राजस्व

 प्राक्कलन से  कम  होता  था  ।  मुझे  याद  है  कि  स्वर्गीय  डा०  लंका  सुन्दरम  ने  इस  बात  पर  विशेष

 विवाद  किया  शायद  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  को  भी  याद  श्री  मोरारजी  देसाई  ने  वित्त

 मंत्री  के  रूप  में  न  तो  अधिक  प्राक्कलन  न  कम  प्राक्कलन  को  स्थान  शायद  यह  प्रथम  बजट

 है  जिसमें  राजस्व  का  प्रिक  प्राक्कलन  किया  गया  जो  कि  बहुत  खतरनाक  है  ।  अधिक  प्राक्कलन  को
 100  करोड़  से  150  करोड़  करने  के  लिए  राजस्व  साधन  प्रयास  नहीं  ऐसा  मेरा  बिचार  है  ।

 वह  कहती  हैं  कि  राज्यो ंके  योजना  परिव्यय  में  20  प्रतिशत  वृद्धि  की  जायेगी  जिसमें  9  करोड़

 चालू  राजस्व से  तथा  165  करोड़  राज्य  अतिरिक्त  कर  लगा  कर  देने  के  लिए  तैयार  हर  एक  जानता

 है  कि  राज्य  सरकारें किस  प्रकार  का  बजट  पेश  कर  रही  मैं  प्रधान  मंत्री  से  पूछना  उनके

 कारी  बताएं कि  राज्य  जो  बजट  पेश  कर  रहे  हैं  उनके  चालू  राजश्व  से  9  करोड़  घटा  शेष  या  राज्यों

 से  संभावित  अतिरिक्त  करों  से  165  करोड़  रुपये  जुटाकर  योजना  साधनों  को  बढ़ायेगी  ?  क्योंकि  केन्द्रीय

 राजस्व  का  अधिक  प्राक्कलन  है प्र ौर  राज्यों  में  भी  राजस्व  का  अधिक  प्राक्कलन  पूरा  है  तो
 400

 करोड़  रुपया  कहां  से  जहां  तक  वृद्धि  का  सम्बन्ध  मैं  नहीं  जानता  कि  जो  प्रत्याशा  है  वह  पुरी

 होगी  ?

 जब  अर्थव्यवस्था  में  कूछ  विशेष  मुद्रा  स्फीति  का  खतरा  हो  तो  बजट  कड़े  ढंग  से  तैयार  किया

 जाना
 कौर  यह  गहराई  से  सोचने  की  बात  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  बजट  में  ढील  जानबूझ  कर  दी

 जब
 हम  सामाजिक  परिवहन  को  लेते  हैं

 तो
 देखते  हैं

 कि
 देश  में  किसान  सूखे  क्षेत्र  में  खेती  करने

 के  लिए  नई  टेक्नोलोजी  का  प्रयोग  कर  रहे  क़षि  भ्रनुसंधान  परिषद  तथा  हमारे  वैज्ञानिकों  ने  कृषि  के

 लिए  नई  टेक्नोलॉजी  पैदा  कर  ली  इस  टैक्नोलोजी  को  हम  यथाशीघ्र  प्रयोग  में  लाना  चाहते  हम
 are  करते  हैं  कि  हमारे  कृषक  खेती  की  इन  नई  पद्धतियों  तथा  वैज्ञानिक  तरीकों  का  यथासंभव  शीघ्र
 लाभ  जहाँ  कहीं  साधनों  की

 कमी  हैਂ  वहां  उनको  उपलब्ध  कराया  जाय  ।  बजट  में  नई
 टेक्नोलोजी  के  कार्यान्वयन के  लिए  कितने  की  व्यवस्था  केवल  दो  करोड़  रुपयों  की  ।

 5/Lok  Sabha/70--23
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 आपको  याद  होगा  कि  राष्ट्रपति  जी  के  स्वागत  भाषण  में  हमें  बताया  गया  था
 कि

 सरकार

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  भारी  काम  करने  के  कार्यक्रम  में  रुचि  रखती  राष्ट्रपति  जी  ने  लाखों  लोगों  को

 रोजगार  दिलाने  का  भी  उल्लेख  किया  जिसके  लिए  बजट  में  25  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  है

 जिससे  3  लाख  75  हजार  लोगों  को  एक  दिन  में  1.50  रुपये  की  दर  से  दिया  जायेगा  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  रचने  बजट  में  रोजगार  को  कोई  स्थान  नहीं  दिया  ।  की  अवधि

 में  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  32  लाख  लोगों  को  रोजगार दिया  गया  किन्तु
 1986

 से
 अब

 तक  केवल चार  लाख  से  HS  ही  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार  मिला  ।  राष्ट्रपति  के  श्रीभान में  कहा  गया

 है  कि  औद्योगिक  रोजगार  2  प्रतिशत बढ़ा  इस  प्रकार  की  बात  से  सदन  तथा  देश  को  श्रम  में  डाला

 जा  रहा  जिसकी  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  से  उम्मीद  नहीं  थी  ।

 119  लाख  बच्चों  के  लिए  खाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  कौर  वह  कहती  हैं  कि
 20

 लाख  छोटे

 बच्चों  का  भी  पोषण  किया  जायेगा  |  हम  इसका  स्वागत करते  ्  यह  ठीक  है  कि  स्कूल  के  बच्चों
 को

 तो  वर्ष भर  में  250  दिन  खाना  मिलेगा  किन्तु  छोटे  बच्चों  के  लिए  ऐ  ती  व्यवस्था  क्यों
 ।  किन्तु बजट  में

 निर्धारित  4  करोड़  रुपयों  से  तो  केवल  7  लाख  बच्चों के  लिए  ही  भोजन  व्यवस्था हो  सकती है  न  कि
 20

 लाख  के  लिए  जैसा  कि  कहा  गया  है  |

 मुझे  oo  है  कि  बहुत  बच्चों
 को

 विटामिन  तथा  रोग-निरोधक भोजन  दिया
 जायेगा  ।  प्रधान

 मंत्री  सोचती  हैं  कि  रिया  प्रत्येक  बालक  पर  व्यय  करके  उसको
 विटामिन  दिए

 जायेंगे तो  झाश्चयं  होता  नगर  विटामिन  इतने  सस्ते  हो  सकते हैं  तो  फिर  ऐसे  विटामिनों
 का

 उत्पादन  करके  हमारी  कई  समस्याओं  का  समाधान  हो  जायेगा  |

 ग्रामों  में  जल  पूर्ति  के  विषय  में  वह  कहती  हैं  कि  चौथी  योजना  में  इसके  लिए
 उतनी  ही  व्यवस्था

 की  है  जैसी  कि  भूतकाल  में  हुई  है  ।  चौथी  योजना  में  जो  वित्तीय  व्यवस्था  है  वह  द्वितीय  तथा

 तूतिया  योजनाओं  की  कुल  व्यवस्था  के  बराबर  है
 |

 मैं  नहीं  जानता  इसमें  श्राश्चयं  क्या  है  जबकि  वह  100  करोड़  की  व्यवस्था के
 विषय  में

 कहती  जबकि  वास्तव  में  150  करोड़  हु०  खर्च  होने  की  संभावना  चौथी  योजना  के  प्रथम  aq

 में  12.36  करोड़  रुपया  ग्रामीण  जल  पूर्ति  के  लिए  व्यय  किया  गया  शेष  चार  वर्षों  में
 138  करोड़

 जब  तक  वह  यह  नहीं  कहती  कि
 व्यय  होना  बाकी  इस  से  तो  जल  पूर्ति  कार्य  में  काफी  प्रगति  होगी

 |

 इसके  लिए  इस  वर्ष  व्यवस्था  25  या  30  करोड़  की  की  जा  रही  तब  तक  ऐसा  लगता  है  कि  वह  धोखा

 देने  का  प्रयत्न कर  रही  हैं  ।

 दूसरी  दिलचस्प  बात  यह  है  कि  उन्होंने  इस  बजट  में  दुहरी  गिनाई
 की  वह  कहतीं  हैं  कि

 राज्यों  की  य्ोगताओओं  को  635  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  की  व्यवस्था  की  गई  वह  दो  बातों

 से  दोषी  है  ।  पहली  वार्षिक  योजना  को  बजट  में  मिलाने  से  क्योंकि  योजना  कुछ  श्र  ही

 चीज  योजना  का  कुछ  हिस्सा  बजट  में  मिलाया  जा  सकता  किन्तु  बजट  के  प्रसंग  में  यह  कहना

 व्यर्थ है  कि  भ्र गले  पांच  वर्षों  में  वे  क्या  करेंगे  ।

 बजट  की  बात  करते  समय  उन्हें  श्रव्य  बातें  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है
 ।

 ऐसा  करके  वें
 हमें  बहकाने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  के  कार्यों  का  पक्ष
 तो

 वे  )  ले  लेती  हैं  और  केन्द्र  सरकार  जो  कुछ
 करती  है  उसका  यदि  राज्यों

 ने
 पक्ष  लेना  शुरू  कर  दिया  तो  जान  बूझ  कर

 चालाकी  करने  के
 afer  ore
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 प्र  कुछ  नहीं  समझा  जायेगा  यदि  ऐसा  होता  रहा  तो  भविष्य  में  बजट  का  ate  संविधान  का  कया

 होगा
 ।  कुछ  कह  नहीं  सकते

 ।

 मैं  प्रधान-मंत्री  जी  से  पुछना  चाहूंगा  कि  क्या  उन्हें  HS  उत्साहरहित  पग  उठाने  के  लिए  कांग्रेस

 को  खंडित  करने  wie  देश  की  राजनीति  में  स्थिरता  को  समाप्त  करने  की  आवश्यकता  थी ?  अरब

 हम  अरथ  व्यवस्था  के  प्रबन्ध  को  गत  18  वर्षों में  सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  30,000

 करोड़  रुपये
 की

 गूंजी  लगाई  गई
 थी  ।

 मैं  कछ  गलत  कह  सकता  हूं  पर  राज  पूंजी  पैदावार  प्रसूता
 3.7:  1

 है  जिसका  थें  यह  है  कि  इस  लगाई  गई  पूंजी  से  8,000  करोड़  रुपये  के  करीब  भ्र ति रिक्त  राय  हो  सकती

 है  ।  यदि  इसमें  सुधार  किया  जाए  तो  3  :  1  तक  बढ़ा  सकते  हैं  जिससे  10,000 करोड़  रुपये  हमें  प्राप्त

 होंगे  ।  यदि  हम  इसे  आगामी  3-4-5  वर्षों  में विनियोजन के  ग्रसित  अच्छे  प्रबन्ध  से  25 :  1  तक  बढ़ा

 सकें तो हमें तो  हमें  12,000 करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  ।  इससे वे  हमारी  जनता  के  हित  के  लिये  विभिन्‍न

 प्रयोजनों  के  लिए  साधन  जुटा  सकती  हैं  ।

 वे  TFT-TACHT F URS yar F fa aT के  कच्छ  प्रबन्ध  के  लिये  क्या  कर  रही  हैं  |  ्राथिक-समीक्षा  के  अनुसार

 सब  ह... ड  कमी  दिखाई  जाती  हमारे देश  के  विभिन्न  भागों में  कमी  के  कारण
 किस  प्रकार  मुनाफाखोरी

 जारी  यह  सब  जानते  श्रमिक-समीक्षा  के  rare  शीघ्र  विस्तार  की  शभ्रावश्यकता  कच्चे

 माल  बौर  ग्यात  से  सम्बन्धित  कठिनाइयां  हो  सकती  हैं  ।

 उद्योगों  के  विस्तार  आयात  में  जिन  लोगों  को  सरकार  से  सहायता  मिल  रही  है  उनका
 क्या  aaa  है  ?  मैं  जानता  हूं  प्रधान  मंत्री  इंजीनियरों  का  सम्मान  करती  हैं  तथा  इंडियन  सोसाइटी

 श्राफ  एग्रीकलंचरल  इंजीनियर्स  ने  एक  कृषि  उपकरण  उद्योग  में  संकटਂ  नामक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 किया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  यदि  निर्माता  के  भ्रक्रेतर  विस्तार  कार्यक्रम  में  उपस्थित  कठिनाइयों  को

 द्र  नहीं  किया  गया  तो  ट्रैक्टरों  और  इंजनों  के  उत्पादन  में  बहुत  बाधाएं  जायेंगी  ।

 समस्त  प्रतिवेदन पढ़ने  पर  पता  चलता  है  कि  कृषि  उपकरण  उद्योग में  काफी  संकट  उपस्थित

 हो  गया है  ।

 कुछ  ऐ  से  उदाहरण  मिले  हैं  कि  विदेशी  मुद्रा  का  20  लाख  रुपया  किसी  उद्योग  में  लगाने  पर

 2
 करोड़  रुपया

 की
 बचत  हो  पकती  है  ।  इससे  इन्कार  किया  गया  है  ।

 मैं  प्रगति  सरकार  विशेषतया  प्रधानमंत्री  का  ध्यान  सोवियत  संघ  के  नारे  कौर

 ह  की  कौर  दिलाना  चाहूंगा  ate  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  हमारे  प्रशासन  में  भी  उस  प्रकार  का

 कोई  उत्साह  दिखाया  जाने  वाला  हैं  ?

 हमने  रेलवे  के
 बारे

 में
 भी  बहस  की  है  कौर मैं  जानता  हू ंकि  बहस  के  दौरान  हमारी

 भ्रम-व्यवस्था  के  कुशलता  पूर्वक  काय  नहीं  करने  के  लांछन  बार-बार  लगाये  जायेंगे  ।  प्रधानमंत्री  way

 हाथों  में  सारी  शक्ति  लेकर  श्रेय-व्यवस्था  के  प्रबन्ध  में  किस  प्रकार  सुधार  ला  रही  हैं  ?

 कुछ  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  से  पता  चला  है  कि  उन्होंने  बैंकों  कौर

 क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  के  प्रबन्धकों  से  क्या  कहा  उनसे  पता  चलता  है  कि  उन्हें  प्रशासनिक  ब्यौरे  अर  अन्य

 बातों  कीं  जानकारी  नहीं  हैं  प्रौढ़
 इस

 बात  का  पता  नहीं  चलता  है  कि  वह  इन  मामलों  को  कैसे  सम्भालेंगी  ?

 अगली  महत्त्वपूर्ण  बात  हभारी  मुद्रा-नीति  की  है  ।
 गत  पांच  वर्षों  से  मूल्यों  में  निरन्तर  वृद्धि

 हो  रही
 है

 कौर  हमने  राष्ट्रीय  राय  में  वृद्धि  करने  के  लिये  मुद्रा  पत्ति  करने  की  भ्रूण  दी  है  परन्तु  राष्ट्रीय

 aa
 की

 अपेक्षा  मुद्रा-पूछती
 5

 गुनी  बढ़  गई  है  ।
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 अब  यह  मान  लिया  गया  है  कि  राजकोषीय-शस्त्र  पर्याप्त  नहीं  है  परन्तु  मुद्रास्फीति  के  शस्त्र

 का  हमें  विवेक  पूर्ण  प्रयोग  करना है  ।  इस  बारे में  मुझे  समाचार-पत्रों  की  लिखावट  arts  से  संदेह

 ei

 मैं  सम्बन्धित  मंत्नी  जी  को  बधाई  देना
 चाहूंगा

 कि  गत  दो  वर्षों  से  गैर-परम्परागत  मदों  के

 निर्यात
 में

 प्रति
 ad

 21  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई
 गैर  परम्परागत  मदों  में  1.7  प्र०  श०  की  कमी  हो

 क्या  हम  इनकी निर्यात  वृद्धि दर  को  कायम  रख  सकते हैं  ?
 निर्यात

 में  इस  वृद्धि की
 दर  की

 प्रगति  को  कैसे  बनाये  रखा  जा  सकता  है
 ?

 यदि  हमें  विश्व-बाजार में  1970  में  निर्यात  की  वृद्धि  करनी  है  तो  रसायन  इलेक्ट्रानिक

 उद्योग  जो  वृद्धि  वाले  उद्योग  हैं  उनमें  वृद्धि  करनी  होगी  परन्तु  हमारी  प्रधान-मंत्री  इन्हें  क्रियान्वित  होने

 से  रोकती  रही  हैं  ।

 यदि  जापान  से  हम  तुलना  करें  तो  पाते  हैं  कि  उसने  10  वर्ष  कप्तान  की  बात  सोच  कर  परम्परागत

 उद्योग  धंधों  से  हट  कर  नये  उद्योगों  को  स्थापित  किया  ।  कया  हमारी  प्रधान-मंत्री  जापान  के  इस  परिवर्तन

 की  तरह  परिवर्तन  पर  विचार  कर  रही  हैं
 ?

 इन  चार  दिशाओं  में
 नवीन

 गतिशीलता  के  प्रभाव  में  मैं  समझता  हूं  कि  विदेशी  मुद्रा
 व

 बचत
 की  समस्याएं  पहले  की  तरह  बनी  रहेंगी  ।  यदि  पुरानी  त्रुटियों  को  दूर  किया  जाता है

 तो  मैं  समझूंगा  कि

 यह  एक  नवीन  राजनीति  है  |

 जो  अंतिम  बात
 मैं  कहना  चाहूंगा वह  यह  है  कि  समाजवाद  की  वास्तविकता  क्या  है  ।  इस

 देश  में  चार  बातों  पर  ध्यान  दिया  जाना  आवश्यक  है  ।  प्रथम  तो  यह  है  कि  एशिया  में  बहुत  से  ऐसे  देश

 हैं  जहां  वृद्धि की  दर
 10

 प्रतिशत  से  कम  नहीं  है  कौर  यदि
 7

 प्रतिशत  वृद्धि  दर  से  कम  कोई  बात  होगी
 तो  हम  समस्या  नहीं  सुलझा  सकेंगे  ।  हमें  सामाजिक  न्याय  की  श्रावश्यंकता  है  परन्तु  यदि  कोई  भी  प्रयास

 सामाजिक  न्याय  के  लिये  किये  जायेंगे  तो  प्रतिक्रियावादियों  द्वारा  उनका  विरोध  होगा  ।  गरीबों  का  हित

 देश  में  देहाती  इलाकों  में  सामूहिक  ग्राम्य  निर्माण  कार्यक्रम  से  हो  सकता  है  तथा  25  करोड़  रुपयों
 से  नहीं

 बल्कि  200  करोड़ या  300  करोड़  रुपयों  से  गरीबों  रोजगार काय॑  मिल  सकता  दूसरी  बात

 यह  है  कि  रु०  1/  8/-  रुपये  से  2/-  रुपये  तक  मजदूरी  की  दर  करने  से  गरीबों  की  दशा  सुधर  सकती
 है  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  हमें  3  वर्ष  तक  के  बच्चों को  खिलाने का  कार्यक्रम लागू  करना  है  क्योकि

 यह  भ्र वस् था  उनके  मस्तिष्क  निर्माण  की  अवस्था  होती  है  पौर  पूर्ण  रूपेण  भरण-पोषण  नहीं  होने  से  मस्तिष्क

 के  निर्माण  में  कमी  श्री  जाती  है  ।  यदि  समाजवाद  कौर  समानता  कुछ  ws  रखते  हैं  तो  केन्द्र  प्रौढ़  राज्यों

 द्वारा  एकत्रित  किये  जाने  वाले  करों  पर  1  प्रतिशत  उप-कर  लगाना  होगा  ।  8,000  करोड़  रुपयों  पर

 80  करोड़  रुपये  हमें  प्राप्त  हो  सकते  हैं  ।  इससे  हम  सवा  करोड़  बच्चों  के  लिये  कूछ  कर  सकते  हैं
 |

 a  में  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  इस  शताब्दी  के  आगामी  30  वर्षों में  बहुत  से  परिवहन  होने

 वाले  हैं  इसलिए  हमें  गरीबों  के  बच्चों  को  सहीਂ  प्रकार  की  प्राथमिक  शिक्षा  देनी  है  ।.  श्राज  करीब  50

 प्रतिशत  शिक्षित  निकलते  हैं  ।  *  30  लाख  cara  कौर  150  लाख  मैट्रिक्यूलेट  हैं  जिनमें  से  बहुत  ही  कम

 प्राय-कर  देने  वालों  की  श्रेणी  में  हैं
 प्रौढ़

 वे  भी  निम्नतम स्तर  पर  हैं  ।  मुख्य  बात  यही  है  कि  बच्चों
 झ्र

 नवयुवकों  से  ही  देश  का  भविष्य  बनाना  है
 ।

 यदि  कोई  बजट  पर  दृष्टिपात  करता  है  ,
 जैंसा

 कि
 मैं  पहले

 कह चुका  हूं  ,
 तो  ऐसा  लगता  है  कि  यह  सन्तोषजनक  प्रयास  है  ।  प्रधान-मंत्री  एक  अधिक  अच्छे

 बजट  को  पेश  करती ं।
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 चर्चा

 श्री  तजेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  मैंने  गत  दो  दशकों  में  राष्ट्रीय  बजटों

 पर  देश  की  प्रतिक्रिया  को  देखा  है  कौर  मैं  समझता  हूं  कि  विंमान  बजट  को  भारतीय  जनता  कौर

 भारतीय  ग्रंथ-व्यवस्था  की  रोक  से  सब  से  अधिक  सरहाना  की  गई  है  ।  ऐसा  प्रतीत  हुआ  भानो  इस

 बजट  ने  दूसरों  के  साथ  साथ  श्री  श्रशोक  मेहता  को  संतुष्ट  किया  है
 ।

 इस  बजट  जो  व्यक्ति  सुविधा

 प्राप्त  नहीं  उन्हें  ही  नहीं  बल्कि  विशेषज्ञों  को  भी  सन्तुष्ट  किया है  ।  प्रधान-मंत्री  द्वारा  बम्बई

 ग्रधिवेशन  में  लोगों  को  दिये  गये  वचनों  को  पूर्ण  रूपेण  बजट  में  क्रियान्वित  किया  गया  है  ।  भारतीय

 सरथ-व्यवस्था  का  भरण-पोषण  करने  वाली  नाजुक  शक्तियों  को  कम  किये  बिना  ही  बजट
 का  सम्मान

 किया जा  रहा  है  ।

 बजट  के  पहले  की  अवधि  में  इश्के  आलोचकों  के  दो  समूह  थे  एक  तो  यह  कहता  था  कि  ये

 प्रतिज्ञायें  क्रियान्वित  नहीं  की  जायेंगी  तथा  दूसरा  कहता  था  कि  ये  क्रियान्वित  की  जायेंगी  ग्रोवर
 राजनीतिक  उद्देश्यों  की  पूति  के  लिये  समस्त  अर्थ-व्यवस्था  का  परिसमापन  किया  जायेगा  ।  परन्तु

 चैकों  के  दोनों  ही  समूह  इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंच ेहैं  कि  शारे  ही  अनुमान  निराधार  थे  ।

 ह
 श्री  रोक  मेहता  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  न्याय  के  साथ  वृद्धि  की  श्रे  प्रकाशन

 में  जो  जो  सुझाव  देहाती  क्षेत्रों  में  जाने  वाले  विद्यार्थियों  का  भरण  पोषण  शादी  दिये

 गये  है  वे  भी  अर्ण  है--एकसा  श्री  अशोक  मेहता  को  समझना  चाहिये  |

 उन्होंने  कहा  कि  ग्रामीण  श्रेय-व्यवस्था  के  लिए  200  करोड़  रुपये  की  की  जानी  चाहिये

 ay |  मैं  कहता हूं  200  करोड़ रुपये  ही  2000  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  जानो  चाहिये  ।  लेकिन

 पैसा  कहां  से  आये  ?  हमारे  संसाधन  सीमित  लेकिन  इव  बात  को  अस्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  कि

 शुरुआत  कर  दी  गई  है  भ्र ौर  इस  बजट  में  पीड़ित  तथा  निधियों  की  समुद्री  तथा  उनके  कल्याण  के  लिए

 उपबन्ध  किया  गया  है  ।  राजनीतिक  तथा  श्रमिक  मामलों  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  तथा  हमारे  दल  के

 कोण  के  बारे  में  इन  वायदों  के  कारण  कोई  संदेह  नहीं  करना  चा हिए  ,  दृष्टिकोण  स्पष्ट  है  श्र  प्राथमिकता यें

 इस  प्र  कार  निर्धारित  की  जा  रही  हैं  कि  सामाजिक  न्याय  तथा  aif  fasta  दानों  साथ-साथ  हों  ।

 श्री  मसानी  के  अनुयायी  आशंकित  थे  कि  शायद  इस  राय-व्यस्क  द्वारा  पूर्ण  अहं-व्यवस्था

 शीघ्र  ही  समाप्त  हो  जाये  ।  कराधान  के  बारे  में  सभी  प्रकार  की  aa  ola  की  गईं  थीं  ।

 क्षेत्र  के  बारे  में  यह  कहा  गया  कि  इस  राय-व्यस्क  में  निगमित-क्षेत्र  पर  इतने  अधिक  कर  लगायें  जायेंगे

 कि  इस  से  भारतीय  अर्थव्यवस्था  की  दृश्यमान  तस्वीर  नष्ट  हो  जायेगी  ।  मैं  उनका  ध्यान

 प्रत्यक्ष  कराधान  तथा  निगमित  कराधान  संबंधी  सुझावों  की  झोर  दिलाना  चाहता हूं  ।  वर्ष  1970-71

 के  राय-व्यस्क  प्राक्कलनों
 के

 कराधान  के  वर्तमान  स्तर  पर  गत  वर्ष  के  2732.04  करोड़

 रुपये  के  mind  के  विरुद्ध
 70-71

 के  wise  2966.97  रुपय ेहैं
 ।  इसका  शरथ यह  हुआ  किं  कराधान

 के  वर्तमान  स्तर  के  आधार  पर  कर-राजीव  की  सम्भावित  वृद्धि  234.93  करोड़  रुपये  है  ।  इस

 170.06  करोड़  रुपये  नये  करारोपण  के  रूप  में  जोड़े  जाते  इस  प्रकार  राय-व्यस्क  मैं  यह  अनुमान
 लगाया  जाता  है  कि  हम  अपने  कर-राजीव  में  404.99  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  कर  रहे  हैं  ।  यह  वृद्धि
 प्राप्त  करना  असम्भव  नहीं  है  ।  लेकिन  कुछ  रथ  शास्त्रियों  ने  कहा  कि  यहां  तक  कि

 गैर-कृषि  क्षेत्र  की

 बृद्धि  दर  6  प्रतिशत  होने  पर  भी  हमारे  लिए  404.99  करोड़  रुपये  एकत्र  करना  कठिन  होगा  ।

 कर
 अंकड़े गत वर्ष से

 गत  वर्ष  से
 75

 लाख  रुपये
 कम

 बताये  जा  रहे  हैं
 ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  ऐसा  कैसे  होगा  मगर

 अ्रथेव्यवस्था  की  उत्पभावकता  हो  रही  यहां  तक  कि  धन-कर  में  भी  वृद्धि  होना  ग्रावश्यक  है  |

 लेकिन
 यह

 पहलू  बड़ा  महत्त्वपूर्ण  है  क्योंकि  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  बजट  प्रस्तावों  में  कहा  है  कि
 भ्र ग्न तर  प्रगतिशील  कदम

 कार्यक्रम  नहीं  किये  जा  सके  क्योंकि  हीन  वित्त  प्रबन्धन  को  225  करोड़
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 रुपये  तक  ही  रखना  था  ।  यह  हीन  वित्त  प्रबन्धन  से  बचने  के  लिए  किया  गया  था  अन्यथा  मुद्रास्फीति

 हो  जाती  |  इस  प्रकार  की  मुद्रास्फीति  के  फोन  मूल  कारण  है  ।  हमारे  पास  बहुत  विदेशी  मुद्रा  रिज

 रिज  बैंक  द्वारा  अंधाधुंध  ऋण  दिया  गया  अ्रोर  श्रयंव्यवस्था  द्वारा  कुल  हीन-वित्त  प्रबन्धन

 को  आत्मसात  नहीं  किया  जाता  है  ।  मुद्रा-नीति  को  सावधानी  से  तथा  दक्षता पु वंक  चलाना

 झ्रावश्यक  gait  मूल्यों  के  स्थिरीकरण  के  लिए  ऋण  का  संकलन  उपयुक्त  है  ।

 मूल्यों  के  स्थिरीकरण  के  बारे  में  रिजवी  बैक  का  इतिहास  शब  तक  अनुप्राणित  करने  वाला

 नहीं  रहा  लेकिन  मैं  आशा  करता  हूं  कि  श्र  अधिक  उत्तरदायित्व  जाने  के  कारण  रिजर्व  बैंक

 अपने  दृष्टिकोण  में  अधि+  गतिशीलता  लायेगा  कौर  श्रथंव्यवस्था  को  हानि  पहुंचाये  बिना  ऋण-सिद्धांतों

 को  संकुचित  करने  के  लिए  सक्रिय  रूप  से  हस्तक्षेप  करेगा  ।  मैं  मुद्रास्फीति  विषयक  cara  को  रोकने

 के  लिए  प्रधान  मंत्री  महोदया  को  निम्नलिखित  उपायों  पर  विचार  करने  के  लिए  सुझाव  दूँगा  |

 ग्रा यात  सुविधाओं  को  उदार  बनाना  हमारे  लिए  सम्भव  है  |

 कम-उत्पादन-योजनाओ्ों  को  कम  प्राथमिकता  देने  के  सिद्धांत  को  दुर  करना  प्रावश्यक

 है  तथा  यह  सम्भव भी  है  ।

 यह  आवश्यक  है  कि  हम  प्रोत्साहन  योजनायें  तयार  करने  में  अपनी  सारी  दक्षता  लगा

 दें  शरर  यहां  तक  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  बचत  को  बढ़ावा  दें  ।  राज्यों  पर  ag  वित्तीय  नियम  लागू  करना

 ग्रावश्यक  है  ।

 मुद्रास्फीति  के  दबाव  को  रोकने  का  सबसे  बड़ा  उपाय  प्रशासनिक  उत्पादकता  में  दक्षता  है

 म्रग्नेत र  घाटे  की  अ्रथेव्यवस्था  को  रोकने  के  लिए  प्रति  क्षण  भरसक  प्रयत्न  करने  होंगे  नहीं  तो  बजट  में

 जो  शानदार  कापर  क्रम  बनाया  गया  है  उससे  लोगों  को  अधिक  हानि  पहुँचेगी  ake  भारतीय  श्रथव्यवस्था

 नष्ट हो  जायेगी  ।

 aa  मैं  प्रत्यक्ष  कराधान  के  बारे  में  कूछ  कहना  चाहूंगा  |  स्वाधीन  न्यासों  के  बारे  में  जो

 उपबन्ध  सोचे गये  थे  वे  बहुत  उपयोगी  स्वाधीन  न्यासों  पर  65  प्रतिशत सीधे  दर  पर  अ्रधवा  नियमित

 दरों  जो  भी  अधिक  होगा--कर  लगाया  जायेगा  |  इतना  मैं  कह  दूं  कि  विशेषज्ञों  ने  इसका  पहले  ही

 ग्र तु भान लगा  लिया  था  ।

 अरब  मैं  धर्माध  न्यासों  के  बारे  में  प्रत्यक्ष  करों  में  उपबन्ध  का  निर्देश  करूंगा  ।  इनको  दोषरहित

 बनाया  जा  रहा  है  ।  इनसे  विभाग  झर  म्यूजिक  कारगर  ढंग  से  कांयं  कर  सकेगा  अगौर  पथभ्रष्ट

 सेवकों  पर  रोक  लगा  सकेगा  ।  मैं  कवित्त  मंत्री  भोज्य  का  ध्यान  इस  पहलू  की  शोर  दिलाना  चाहता  हूं
 कि  wa  ऐसा  प्रस्ताव  किया  जाता  है  कि  धम्थिं  न्यासों  की  ara  लेखा  वर्ष  के  बन्द  होने  के  तीन  महीने
 कें झ्रन्दर  खर्च  कर  देनी  चाहिये  ।  लेकिन  जहां  व्यवसायिक  श्रथवा  उपार्जन  के  आधार  पर  लेखे  देखे  जाते

 हैं  वहां इन  तीन  महीनों  में  हो  सकता  है  आपके  पास  खर्चने  के  लिए  पैसा  न  हो  ।  इस  मामले  में  जांच  करने
 की  झ्रावश्यकता  है  |

 अब  मैं  शहरी  झ्रास्तियों  पर  प्रतिष्ठित  धन  कर  लगाने  सम्बन्धी  उपबन्धों  का  निर्देश  करना
 चाहता  हूं

 शहरी  सम्पत्ति  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित
 करने  का  यह  बहुत  उपयुक्त  हमें

 यह  करना  पड़ेगा  कौर  जितनी  जल्दी

 सीमा  निर्धारित  करने  के  कार्य  को
 यह  किया  जायेगा  उतना  अच्छा  होगा  |  शहरी  सम्पत्ति  की  अधिकतम

 क्रियान्वित  करने  में  बहुत  कानूनी  कठिनाइयां  हैं  और  शहरी  आस्तियों
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 पर  ग्र ति रिक्त  धन  कर  लगाने  से  उद्देश्य  कम  से  कम  श्रांशिक  रूप  से  प्राप्त  हो  जाने  की  सम्भावना  है  |

 अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिए  शहरी  सम्पत्ति  पर  जो  अधिक  कर  लगाये  जा  रहे  हैं  मैं  उस

 सिद्धान्त  के  विरुद्ध  नहीं  हू  लेकिन  विधेयक  में  प्रस्तावित  ढंग  से  शहरी  भ्रांतियों  पर  घन  कर  लगा

 कर  उद्देश्य  की  प्राप्ति  करने  का  तरीका  ब्रह्म  नहीं  यदि  धन  कर  के  रूप  में  सरकार  शहरी  आस्तियों

 को  छीन  लेना  चाहती  है  प्रिया  उनके  स्वामियों  को  उन्हें  बेचने  के  लिए  मजबूर  करती  है  तो  पूंजी  मूल्य
 पर  एप्  कर  लगाने  यदि  श्रननुपातिक  तो  पक्षपात  पूर्ण  विधान  मानकर  समाप्त  किया

 जा  सकता है  ।

 कानून  नियमों  में  कहीं  भी  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  है  कि  सम्पत्ति  पर  क्रम  किराया  ara  उस

 सम्पत्ति  के  स्वामी  को  कम  बाजार  मूल्य  का  हकदार  इस  प्रकार  के  मामले  में  राज्य  था  तो  बिना

 मुआवजा  दिये  सम्पति  को  छीन  लेगा  भ्रमणा  स्वामी  को  इसे  बे  चने  के  लिए  मजबूर  करेगा  शौर  इसे

 सार्वजनिक  उद्देश्य  के  लिए  जीत  नहीं  करेगी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  राज्य  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।  इसका

 afore यह  होगा  कि  इस  सभा  को  विधान  बनाता  जिसको  पक्षयात  पूर्ण  विधान  के  रूप  में  समाप्त

 किया जा  सकता  क्योंकि  पक्षपात  पूर्ण  विधान  का  सिद्धान्त  बड़ा  सरल  है  ।  विधान मंडल  उस  कायें

 को  अप्रत्यक्ष  रूम  से  भी  नहीं  कर  सकता  हैं  जिसे  वह  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  कर  मैं  एक  बात  स्पष्ट

 कर  इ  कि  मेरा  कहने  का  तात्पयं  यह  नदीं  है  कि  हमें  यह  उपाय  नहीं  करना  चाहिये  बल्कि  मेरा  निवेदन

 यह  है  कि  यह  उपाय  अच्छा  नहीं  कई  अर  तरीके  भी  हैं  जो  सम्पत्ति  को  अ्रधिकतम  सीमा  निर्धारित

 करने  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  में  हमारी  सहायता  कर  सकते  हैं  ।

 उसके  पश्चात्‌  प्रधान  मंत्री  महोदया  ने  समाज  कल्याण  की  श्रावश्यकताओओं  को  पूरा  करने

 के  लिए  कर  राजस्व  बढ़ाने  तथा  कर-प्राकार  को  विस्तृत  करने  की  भ्रत्यघिक  आवश्यकता  का  सविस्तार

 ara  किया  ।  एक  क्षण  के  लिए  मैंने  सो  चा  फि  प्रत्यक्ष  कराधान  की  घातक  संस्पर्शंकों  से  छुटकी स  दिलाने

 के  लिए  जिसने  इसके  fasta  को  इतने  वर्षों  में  रोक  रखा  था  ,  मशीन  क्रान्तिकारी  योजना  लेकर

 प्रकट हो  गये  लेकिन  जब  मैंने  प्रत्यक्ष  करों  द्वारा  कराधान  बढ़ाने  श्रथवा  कर-प्राकार का  विस्तार  करने

 के  लिए  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तावित  किये  जाने  वाले  उपायों  के  बारे  में  सुना  तो  मैंने  भ्रान्तिमूलक  महसूस
 फिया  क्योंकि  राष्ट्रीय  राय  की  प्रतिशतता  के  रूप  में  प्र  त्या-कर-रा जीव  बढ़ाने  तथा  कर-आधार  का  विस्तार

 करने  के  क्रातिकारी  उद्देश्य  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रस्तावित  उपाय  श्रल्पव्ययी  हैं  ae  बिलकूल

 अपर्याप्त हैं  ।

 यदि  पिछले
 वेष

 की  तुलना  में  हम  देश  में  प्रत्यक्ष  कराधान  के  काय  को  देखें  कि  किस  प्रकार  हम

 ने  प्रत्यक्ष  कर  वसूली  की  कल  राष्ट्रीय  झाय के  लाने  का )  प्रयत्न  किया है  तो  पता  चलेगा कि

 इस  कार्य  में  बहुत  ढील  बरती  गई  है  हम  संसाधनों
 का

 संविधान  करने  में  रहे  हैं  ।

 17  फरवरी  1970  के  इकॉनामिक  टाइम्स  में  far  गए  कल  राजस्व  में  विभिन्‍न  वर्गों

 के  अंशदानों
 का

 निर्धारण  करने  वाले  कर  विन्यास  के  आंकड़ों  से  पता  लगता  है  कि  सम्पूर्ण  कर  राजस्व

 के  अतिरिकत  1955-56  में  राय  तथा  परिव्यय  पर  कर  लगा  जो  1968-69  में  घट  कर

 18
 प्रतिशत

 रह  गया
 |

 कर  विन्यास  सम्बन्धी  एक  प्राय  आंकड़े में  प्रत्यक्ष  कराधान  के  क्षेत्र  में  हमारी
 गम्भीर

 सफलता  दिखाई  गई  है
 ।  1951-52 में  क़षि  के  क्षेत्र  में  1.2  प्रतिशत  प्रत्यक्ष  कर  लगाये गये

 थे  जो  1968-69  में  1.1  प्रतिशत
 रह  गए

 ।  1951-52  में  गैर-कृषि  क्षेत्रों  में  4.21  प्रतिशत  प्रत्यक्ष
 कर  लगाये गये  प्रौढ़  1968-69

 में  इनमें  नाम  मात्र  को  वृद्धि  होकर  5.  4  प्रतिशत  हो  गये  ।  परन्तु
 कर  4.  7  प्रतिशत

 से  बढ़  कर
 14.2  प्रतिशत हो

 गये  |  प्रत्यक्ष  कराधान  में  हमें  बहुत  गम्भीर  र  श्रसफलता
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 मिली  |  प्रत्यक्ष  क  राधांन  का  विस्तार  करने के  लिए  करों  की  दर  बढ़ा  दी  गई  जो  बहुत  ही  खेद  जनक  विषय

 हमारे  वर्तमान  प्रयासों  से  कर-ग्राइनर  कुण्ठित  हो  गए  हैं  ।  अवसर  तथा  क्षमता  में  व्याप्त

 असमानताओं  का  उन्मूलन  नहीं  है  ।

 देश  में  प्रत्यक्ष  कराधान  का  विमोचन  करने  के  लिए  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  करने  की

 आवश्यकता  है  ait  इस  के  लिए  वर्तमान  विधि-विधानों  को  रह  करना  होगा  ।  तभी  प्रत्यक्ष

 कराधान  पर  सरल  एवं  संक्षिप्त  विधान  संहिता  मिल  सकती  है  ।  अनेक  प्रकार  की  सेवाओं

 तथा  कृषि  एवं  गैर-कृषि  की  जीनों  से  होने  वाली  संविधिक  राय  को  प्रति  वर्ष  उचित  रूप  से  वर्गीकृत

 उन  पर
 कर

 लगाने
 के  विषय  में  विचार करने  की  बहुत  आवश्य कता  है  ।

 ऐसे  विधान से
 करों  का

 निर्धारण  करने  तथा  कर  वसूल  करने  बहुत  सहायता  मिलेगी  ate  चोर  बाजारी  के  काले  धन  का  भी

 उन्मूलन  हो  सकेगा  |

 जहां  तक  वैयक्तिक  कराधान  की  दरों  का  सम्बन्ध  है  ये  तो  पहले  ही  बहुत  अधिक  दण्डात्मक

 हैं  प्रौर  इन  पर  प्रौढ़  कर  लगाने  की  कोई  ग  जाइश  नहीं  है  ।  इस  बारे  में  मैंने  अपनी  एवं  छोटी
 सी

 पुस्तिका में  ares  भी  दिए  हैं  ।

 बजट  प्रस्तावों  में  40,000  रुपये  कौर  इससे  अधिक  राय  वाले  व्यक्तियों  पर  कर  में
 वृद्ध

 की  गई  परन्तु  व्यक्तियों  से  15  करोड़  रुपये  की  वसूली  करने  की  बजाय
 निगमित  क्षेत्र  को

 करारोपण

 की  सीमा  में  लाना  चाहिए  क्योंकि  निगमित  क्षेत्र  अधिक  कर  का  भार  उठा  सकता  है  ।

 पत्नी  कौर  भ्रल्पव्यस्क  बालकों  की  राय  को  पत्ति  की  ora  में  से  मिलाने  की  सम्भाव्यता  के

 बारे  में  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भीषण  संकट  की  चेतावनी  दी  है  ।  ऐ  से  परेशान  पतियों  की  aa  मिलाने  के

 विषय  में  नये  विधान  के  लाग  होने  से  बहु  रानी  पहुंचेगी  |  इन  पत्नी-भक्त  पतियों  को  ना  केवल  झगड़ालू

 पत्नियों  का  सामना  करना  पड़ेगा  अ्रपितु  कमाने  वाली  पत्नी  से  विवाह  करने  के  उपलक्ष्य  में  कर-कलक्टर

 को  दण्ड  भी  देना  पड़ेगा  ।  परन्तु  यह  सामाजिक  न्याय  नहीं  है  ।

 बताया  जाता  है  कि  चौथी  योजना  में  विशाखा-पतनम  में  एक  नया  इस्पात  संयंत्र  चालू  करने

 का  सरकार  कर  विचार  है  ।  परन्तु  श्री  शास्त्रियों  और
 तकनीशनों

 ने  कहा  बताया  जाता  है  fara  से

 सस्ता  इस्पात  संयंत्र  बस्तर  ज़िले  के  ला-डिल्‍ला  स्थान  पर  लगाया  जा  सकता  है  परन्तु  राजनीतिक

 अड़चने  ऐ  से  मामलों  में  बाधा  उत्पन्न  करती हैं  ।  इसी  कारण  वश  महाकौशल  में  मुद्रा  छापने  के  मुद्रणालय

 की  व्यवस्था  करने से  इंकार  कर  दिया  गया है  ।  बाद  में  रहस्य  पूर्ण  कारणों से  इसे  aga  के  पिछले  हुए

 ख़ादिम  जाति  क्षेत्र  में  लगाने का  निर्णय  क्रिया  गया  पर  तकनीकी  सलाह  के  विपरीत  इसे  एक

 विकसित  तेत्रदेवस  में  ले  जाने का  निर्णय  gat  ।  बेतुल  के  निवासियों  की  कठिनाइयों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  इस  निर्णय  को  बदला  जाए  कौर  इश  मुद्रणालय  को  बेतुल  में  ही  रखा  जाए  |

 श्री  मी०  रु०  ससानी  इस  बजट  को  उन्हीं  व्यक्तियों  ने  अच्छा

 बताया  है  जो  या  सत्ताधारी  दल  के  सदस्य  हैं  था  जिनकी  श्रापके  मंत्रियों  के  साथ  सांठ  गांठ

 है  ।  कर-अ्रपवंचको  तथा  सन्दिग्ध  व्यापारियों  ने  भी  इस  बजट  की  प्रशंसा  की  है  क्योंकि  ये  लोग  कर  का

 भुगतान  ही  नहीं  करते  शौर  ईमानदार  तथा  मेहनत  कश  व्यक्तियों  पर  ही  इन  करों  का  भार  पड़ता
 ह ै।

 इस  बजट  पर  बहुत  शान्त  भाव  से  चर्चा  करने  की  आवश्यकता है  ।  इस  की  जांच  गत  20
 वर्षों  के  बजटों  के  परिणाम  तथा  गत  निर्णयों  ,  नीतियों  तथा  अपनी  वर्तमान  श्रमिक  स्थिति  की  पृष्ट  भूमि
 को  पता  चलता  हैं  कि  हमारे  देश  में  ह  बर्मा  के  अतिरिक्त  इस  पिछड़े हुए  एशिया  म  ह्  द्वीप

 बहुत
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 ही  कम  श्रमिक  प्रगति  की  है  :  यहां  तक  कि  20  वर्ष  की  इन  नीतियों  के  का  रण  देश  — Hiss  एवं  दीवालिया

 हो  गया  1960  के  मूल्यों  को  प्रां घर  मानकर  देखा  जाए  तो  हमारी  प्रति  व्यक्ति  ara  प्राधिकार  स्थिर

 ही  रही  है  दौर  मुद्रा  स्फीति  चरम  सीमा  तक  पहुंच  गई  है  ।  पिछले  वर्षों  से  मूल्यों  में  7  3  प्रतिशत  की

 afa हुई  alan  ग्राहकों  के  अ्रनुसार  प्रति  वर्ष  15  प्रतिशत  मुद्रास्फीति  होती  इन  सब

 तियों  की  ध्यान  में  रखते  इए  ही  हमें  इस  बजट  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  इस  का  एक  कारण  विश्व  की

 मुद्राओं  में  हमारे  रुपये  का  श्री-मूल्य  है  तथा  एक  भ्रमण  कारण  यूगोस्लाविया  द्वारा  हमारे  देश  के  साथ

 रुपयों  में  भुगतान  के  ग्रा धार  पर  अर  ग्रसित  व्यापार  करने  से  इनकार  करना  क्योंकि  उनकी  दृष्टि

 में  हमारे  रुपये  का  कोई  मूल्य  नहीं  प्रौर  वे  दुलेंभ  मुद्रा  में  भूगतान  के  आघार  पर  ही  हमारे  देश  के  साथ

 व्यापार करना  चाहते  हैं  ।

 पिछले  बीस  वर्षों  में  समग्र  रूप  से  भारत  की प्रगति  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री के  पूर्ववर्तियों

 की  नीतियों  के  कारण  खराब  रही  क्योंकि  वे  बीस  वर्ष  तक  पंजी  वादी  तथा  प्रतिक्रियावादी  बजट

 प्रस्तुत  करते  रहे थे
 ।

 इस  बजट  में  कोई  नई  बात  नहीं  है  बल्कि  यह  बजट  विनाश  की  प्रो  एक  कदम  है  ।  हमारी

 प्रधान  मंत्री  जिसे  प्रतीक  बरच्छा  भानती  है  वही  देश  के  लिए  अधिक  घातक  है  और  ग्राम  तक  उन्होंने  यही

 किया  इसीलिए  मैं  इस  बजट  को  स्वीकार  करता  हूं  क्योंकि  इस  से  वही  वहीं  संकट

 उत्पन्न  होगा  जो  पहले  बजटों  के  कारण  उत्पन्न  था  |

 इस  बजट  में  कुछ  गुणों  को  बताया  गया  जिनमें  से  चार  इस  प्रकार  बताये  जाते  है

 पहला  सदगुण  है  साधारण  व्यक्ति  की  कठिनाइयों  का  दूसरे  बचत  में  तीसरे

 अर्थिक  क्षमता  के  स्वामित्व  का  विस्तरण  ;  र  चौथे  रोजगार  के  अवसरों  कीਂ  व्यवस्था  |

 जहां
 तक

 सामान्य  लोगों  की  कठिनाइयों  के  समाधान  का  सम्बन्ध  है  इस  बजट  में  केवल  एक

 ही  व्यवस्था  है  प्रौर  वह  केवल  माध्यम  ay  के  व्यक्ति  को  राय-कर  की  सीमा  बढ़ाकर कर  में  थोड़ी

 सी  छूट  देना है  ।  कौर  उनमें
 भी

 केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  को  छूट  मिलेगी  जिनकी  वार्षिक  राय
 4800

 से  अधिक  नहीं  है  ।  परन्तु  इस  विषय  में  श्री  ज  था लिंगम  के  प्र  निवेदन को  सरकार ने  स्वीकार  नहीं  किया

 जिसमें  श्री  बूथालिगंम  ने  साम्यिक  एवं  प्रशासनिक  कारणों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  आयकर  में  छूट  की

 सीमा  7500
 रुपये  तक  बढ़ाने  का  सुझाव  दिया  जो  बहुत  ही  जायज़  है  |  परन्तु यह  छूट  नाम

 ही  दी  गेई  है  ।

 मैं  नहीं  समझता  कि  इस  बजट  से  आगामी  एक  ad  में  जन-सामान्य  की  कठिनाइयों  में  सुधार

 हो  जायेगा  |  इस  के  अतिरिक्त  उत्पादन  शल्क  कौर  रेल  भाड़ों  में  वृद्धि  करके  जनता  पर  एक  सौ  करोड़

 रुपये  के  ग्र ति रिक्त  कराधान  का  भार  डाल  दिया  गया  है  ।  रेल  भाड़े  में  वृद्धि  करने  से  दूध  तथा  खाद्य

 सामग्री  के  ग्रतिरिवत  अरन्य  सब  वस्तुएं  मिट्टी  का  वनस्पति  शादी  महंगी  हो

 जायेगी  जिनका  उपभोग  प्रत्येक  सामान्य  व्यक्ति  करता  है  |

 काफी  ौर  मिट्टी  के
 तेल  जैसी  हरनेक  वस्तुप्नों  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाया

 गया  है  अप्रत्यक्ष  करों  का  समूचा  बोझ  गरीब  लोगों  पर  पड़ेगा  ।.

 श भत ६ द्वं  परिवहन  मंत्री  ने  यह  आश्वासन  दिया  थां  कि  सड़क  परिवहन  पर  करों  का  aaa
 बोझ  नहीं  डाला  जायेगा  ।  श्रीं  रघु रा मैया  ने  भी  ऐसा  ही  आश्वासन

 दिया

 था  ।  परन्तु  a  ana  में

 पेट्रोल पर  10  से  प्रति  मीटर  की
 दर

 से
 शुल्क  में  वृद्धि  कर  दी  गई  है

 5/Lok  Sabha/70—24
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 संसद  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  :  मैंने  केवल  यही  श्राश्वा तन

 दिया  था  कि  मैं  इस  मामले  को  वित्त  मंत्री  के  समक्ष  रख  दूंगा  |

 श्री  मी०  रु०  मसानी  :  बजट  में  जोघाट  की  अर्थव्यवस्था  की  गई  उससे

 गरीब  लोगों  पर  अधिक  बोझ  पड़ेगा  ।  श्री  प्रयोग  मेहता  ने  इस  का  पहले  ही  उल्लेख  किया  उनका  कहना

 था  कि
 राजस्व  की  प्राप्ति  के  बारे  में  अधिक  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  श्रीमती गांधी  के  अनुमान  के

 अनसार  करों  की  विद्यमान  दरों  के  हिसाब  से  भी  राजस्व  में  280  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  ।

 यह  अनुमान  बिल्कुल  निराधार  है  क्योंकि  हाल  के  किसी  एक  वर्ष  में  भी  उस  वर्ष  के  करों  की  दरों  के  अनुसार

 राजस्व में  100 से  150  करोड़ रुपये  से  अधिक  की  प्राप्ति  नहीं हुई  है  ।  मत  वह  विद्यामान दरों  के

 हिसाब से
 280

 करोड़  रुपयों
 की

 प्राप्ति  का  किस  प्रका
 र

 अनुमान  लगा  रही  हैं  ।  मेरे  विचार  में
 225

 करोड़  रुपये  की  घाटे  की  अर्थ  व्यवस्था में  100  करोड़ रुपये  की  प्रौढ़  वृद्धि हो  जायेगी  ।  यदि इस  राशि

 में  पिछले वर्ष  के  भी  290  करोड़  रुपये  जोड़  लिए  जायें  तो  यह  राशि  बढ़कर  615  करोड़  रुपये  हो  जायेगी  |

 मेरे  विचार  में  इससे  हमारी  अर्थव्यवस्था  नष्ट  हो  जायेगी  ।  स्वयं  योजना  आयोग  ने  इस  बात  को  स्वीकार

 किया है  कि  आगामी  पांच  वर्षों में  880  करोड़ से  अधिक  की  श्रथंव्यवथा  नहीं  करनी  चाहिए  ।  परन्तु

 ऐसा  लगता  है  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  ही  घाटे  की  श्रर्थन्यवस्था  की  यह  राशि  पूरी

 हो  जायेगी  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  यह  मुद्रास्फीति  फैलाने  वाला  बजट है  श्र  इस  से  गरीब  लोगों  पर  कौर

 श्रमिक बोझ  पड़ेगा  |  यह  सब  इस  आधार  पर  किया  जा  रहा  है  कि  कृषि  तथा  उद्योग  के  क्षेत्र  में
 उत्पादन

 में  वृद्धि  होगी  नहीं  जानता  कि  प्रधान  मंत्री  ने  यह  श्रीमान  किस  प्रकार  लगाया  है  कि  कृषि  उत्पादन

 में  वृद्धि  होगी  ।  जहां  तक  वर्षा  का  सम्बन्ध  है  हमें  इसपर  अधिक  भरोसा  नहीं  करना  चाहिए
 |  हाल ही

 के  वर्षों  के  अनुभव  से  पता  लगता  है
 कि  किसी  वर्ष  अच्छी  वर्षा  हो  जाती है  कौर  किसी  वर्ष  वर्षा  नहीं

 भी  होती ।

 साधारण  व्यक्ति  की  दृष्टि  में  यह  बजट  कोई  अच्छा  बजट  नहीं  है  ।  इस  बजट  से  साधारण

 ब्यक्ति  को  कोई  सहायता  नहीं  मिलेगी  बल्कि  उसके  जीवन  स्तर  पर  इससे  बोझ  पड़ेगा  |

 जहां  तक  बचत  कौर  विनिधान  का  सम्बन्ध  है  इस  बजट  से  इनपर  भी  बोझ  पड़ेगा  ।  इसका

 यह  है  कि  लोगों  की  जेबों  से  170  करोड़  रुपये  श्र  निकाले  जा  रहे  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  यह  धन

 लगाने  से  7  प्रतिशत  का  लाभ  हो  सकता  था  परन्तु  सरकारी  क्षेत्र  में  लगाने  से  इस  पर  केवल  2  प्रतिशत

 लाभ  ही प्राप्त होगा  ।  यह  सरकार  बचत  तथा  पूंजी  निवेश  की  aa  है  |

 गांधी  जी  का  विचार  था  कि  श्रमिक  शक्ति  अधिक  से  अधिक  लोगों  के  हाथ  में  होनी  चाहिए  |

 यह  बजट  चोरबाजार  करने  बालों  का  बजट  है  क्योंकि  अमीर  लोग  जो  पहले  थोड़ा  बहुत  कर  देते  थे  वे

 सब  बिलकूल  भी  कर  नहीं  देंगे  क्योंकि  एक  रुपया  अपने  पास  रखने  के  लिए  wa  उनको  15-40  रुपये

 कमाने  धन  |  उनपर  करों  का  बोझ  इस  सीमा  तक  बढ़  गया  है  |  सभी  लोग  कर  म्रपवंचन  करेंगे

 इस  प्रकार  करों  का  बोझ  नियत  राय  वाले  तथा  इमानदार  लोगों  पर  ही  पड़ेगा  ।

 जहां  तक  मंत्रियों  का  सम्बन्ध  है  उनकों  कर-मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  40,000 रुपये  की  जो

 कर-सीमा  निर्धारित
 की

 गई  है  वे  इसके  श्रन्तंगत  नहीं  जाते  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  उनको  केवल  2250

 रुपये  प्रति  मास  ही  मिलते  है  ।  श्री  पालकी  वाला  के  gaz
 रुपये  की  अ्रतिरिक्त  सुविधायें  उपलब्ध  की  जाती

 सान
 के  अ्रनुपार  मंत्रियों को  प्रतिमास  17,000

 हैं  ।  उनकी  कुल  लगभग  2  लाख  रुपये  होती
 है  ।  वे  भारत  की  प्रति  व्यक्ति  राय  से  लगभग  750  गुना  प्राप्त कर  रहे  हैं  ।
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 चर्चा
 लक  क

 मैंने  गत  वर्ष  ag  भी  कहा  था  कि  संसद  सदस्यों  के  वेतन  में  वृद्धि  का  प्रश्न  भी  किसी  न्यायाधिकरण

 को  सौंपना  चाहिए  परन्तु  मेरी  बात  किसी  ने  सुनी  नहीं
 ।

 प्रवर  समिति  के  साक्ष्य  देते  समय
 was  सदस्यों

 ने  कहा  था  कि  उन्हें  1500  से  2000  रुपये  प्रतिमास  मिलता  है  इसपर  कर  नहीं  लगता  ।  श्री  ग्राहक

 मेहता  के  अनुसार  हम  लोक  प्रतिव्यक्ति  प्राय  से  लगभग  60  गुना  प्राप्त  कर  रहे  हैं
 ।

 मेरा  कहना यह

 है  कि  यदि  देश  के  लोग  जो  इतना  ही  घन  कमाते  है  शोषण  करने  वाले  हैं  तो  हम  भी  शोषणकर्ता  हो

 हैं  ।

 विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  27  करोड़  रुपये  रखे  गये  हैं  ।  जहां  तक  ग्राम  कल्याण  योजनाओं

 का  सम्बन्ध  है  मुझे  कोई  पित्त  नहीं  है  ।  परन्तु  यदि  यह  कहा  जाये
 कि

 बजट  में  धन  की  व्यवस्था  करने

 से  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  हो  जायेगी  तो  यह  एक  गलत  बात  है  ।  यह  हो  सकता  है  कि  इससे  ओछी

 लोगों  को  कुछ  वर्षों  तक  के  लिए  रोजगार  मिल  जाये  परन्तु  इससे  यह  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  ।  इस

 समय  देश  में  लगभग  150  लाख  से  160  लाख  व्यक्ति  बेरोजगार हीरो  पांचवी  योजना  के  नत  तक

 बेरोजगारों की  संख्या  बढ़कर  280  लाख  हो  जायेगी  ।  इस  समस्या  को  हल  करने  का  एक  ही  तरीका

 है  कि  उत्पादन में  वृद्धि  की  जाये  ।  श्री बी  ०
 के

 ०  नेहरू  ने
 भी

 हाल  में  कहा  है  कि  ऐसी  नीति  अपनाई  जानी

 चाहिए  जिस  से  यथासम्भव  वस्तुओं  के  उत्पादन  तथा  सेवाओं  में  वृद्धि  हो
 ।  तभी  हम  बरोजगारी की

 समस्या को  हल  कर  सकेंगे  |  मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  वैकल्पिक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  वह  यह  है  कि

 करों  की  दरों  तथा  स्तर  में  भारी  कमी  की  जानी  चाहिए  ताकि  अधिक  बचत  हो  झर  इसको  उपक्रमों

 इरादी में  लगाया  जा  सके  तथा  इस  प्रकार  उत्पादन  बढ़  सके  |

 समूचे  रूप  से  सरकारी  खर्च  का  लेखा  जोखा  करने  से  ज्ञात  होता  है  कि  हर  aw  करोड़ों  रुपये

 बर्बाद किये  जा  रहे  हर  वर्ष  गैर-योजना  खच  में  वृद्धि  तथा  योजना  खं  में  कमी  हो  रही  वर्ष

 1951-52  में  गैर  योजना  खां  राजस्व  का  32  प्रतिशत  जो  कि  वर्ष  1960-61  में  बढ़ कर  40

 प्रतिशत  1968-69  में  56  प्रतिशत हो  गया  ।  इस  के  विपरीत  योजना  खर्चें में  तदनुसार  कमी

 वर्ष  1951-52 में  योजना  खर्च  राजस्व का  68  प्रतिशत  जो  कि  ०  1960-61  में  घट

 कर  60 प्रतिशत प्रो  1968-69 में  44  प्रतिशत रह  गया  ।  यदि  समाजवाद इसी  गति  से  प्रगति  करता

 रहा  तो  जाने वाले  50  वर्षों  के  बाद  राजस्व  का  तीन-चौथाई  धन  गैर  योजना  मदों  पर  बचें  होने  लगेगा

 are  विकास  कार्यों  के  लिये  केवल  मामूली  सा  धन  बचेगा
 |

 मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  से  ate  करता  हूं  कि  श्री  निदा  की  तरह  वह  भी  ग्राम-व्ययन  पर

 पुर्नविचार  करें  ।  सर्वेप्र यम  मैं  यह  कना  चाहता  हूं  कि  यदि  करों  की  बकाया  राशि  तथा  वर्तमान  करों

 को  उचित  ढंग  से  वसूल  किया  जाता  तो  अतिरिक्त  करों  की  कोई  जरूरत  नहीं  होगी  ।  यदि  करों  को

 ठीक
 ढंग  से  वसूल  किया  जाता  है  तो  एक  रुपये  के  नये  कर  की  भी

 जरूरत  नहीं  है  ।

 वित्त  मंत्री  महोदय  के  भाषण  का  पैरा  संख्या  अत्यन्त  रहस्यमय  इस  पैरे  में  कहा  गया  है
 कि  कुछ  राज्यों  की  पौर  खां  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  175  करोड़  रुपये की  राशि  का

 बन्ध  किया
 1६211

 हैं
 ।

 यह  पहला  मौका  है  जब
 कि

 हम
 ने

 राय-व्यथा  में  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  देखा  है  |

 हमारा  राज  तंत्र  संघीय  प्रकार  का  है  इस  में  राजस्व  को  केद्र  तथा  राज्यों  के  बीच  किन्हीं  आधारों

 पर  बांटा  जाता  है  तथा  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  करना  कि  यह  राशि  किन्हीं  राज्यों  को  दी  संविधान

 के  विरुद्ध  है  ।  मैं  प्रधान  मंत्री
 से

 जानना  चाहता हूं  कि  ag  उन राज्यों  के  नाभ  बताये  जिन  के  गाय  तथा

 खरच  के  को  करने  के  लिये
 इस

 राशि
 की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  हमें  भली  प्रकार  ज्ञात  है  कि  यह
 सरकार  राज्यों  के  साथ  किस  प्रकार  भेद  भाव  बरतती  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  राशि  किन
 राज्यों

 को  दी
 जायेगी  ।

 मैं  प्रधान  मंत्री  से  श्रतुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  उपबन्ध  को  समाप्त  कर  क्यों
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 कि  ऐसा  करने  से  प्रत्यक्ष  तथा  भ्र प्रत्यक्ष  करों  में  जो  विधि  की  गई  है  वह  समाप्त  हो  जायेगी  कौर  देश

 तेजी  से  बढ़  सकेगा  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  हमारी  ad  व्यवस्था  पर  भारी  बोझा  है  ।  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के

 उद्योग  उन  में  लगी  पं  जी  पर  औसतन  11  प्रतिशत लाभ  कमा  रहे  हैं  कौर  यदि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 उन  में  लगी  पूंजी  पर  5  श्रतिशत  लाभ  भी  कमियों  तो  उस  से  175  करोड़  रुपये  की  राय  हो  सकती  है  कौर

 फिर  उन  नये  करों  को  लगाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  जिन्हें इत  वर्ष  लगाने  का  प्रत्ताव है

 कया  प्रधान  मंत्री  सरकारी  उपक्रमों के  लिये  ae  लक्ष्य  निर्धारित  करेंगी  कि  वे  कम  से  कम  5
 प्रतिशत

 लाभ  कमियों  शर  क्या  वह  नये  कर  प्रस्तावों  को  वापस  लेंगी  ?

 बोकारो  इस्पात  कारखाना  हमारे  लिये  तक  सफेद  हाथी  के  समान  है  ।  यह  भारत  में  सब  से
 अ्रधिक  मंहगा  इस्पात  कारखाना  होगा  कौर  इस  की  स्थापना  में  भी  श्रनावश्यक रूप  से  जरूरत  से  कहीं

 ज्यादा  नाथ  लगेगा  इस  कारखाने  के  सम्बन्ध  में  मैं  ए  क  बहुत  बड़े  गड़बड़  घुटाले  का  उल्लेख  करना  चाहता

 यह  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  भारत  सरकार  ने  रूस  के  दबाव  में  श्राकर  एक  भारतीय  परामर्शदात्री

 फर्म  जिसे  बोकारो  इस्पात  कारखाने  की  परामशंदात्नी  सेवा  का  काय  सौंपने  का  सरकार  ने  वचन

 दिया  उस  ard  से  वंचित  कर  दिया  है ब्र ौर  वहू  कार्य  जिपरोमीज़  नामक  एक  रूसी  परामशंदात्री

 संगठन  को  सौंपा  जा  रहा  है
 ।

 मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  से  ग्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  तथ्यों
 की  पुरी  जानकारी  प्राप्त  करें  उत्तर  देते  समय  यह  बताएं  कि  भारतीय  फर्म  को  दिया  गया  वचन  क्यों

 तोड़ा  ज  भारत  सरकार  को  अपना  बचन  पुरा  करना  चाहिये  ।  इस  के  अतिरिक्त  रूसी  झपने

 सेवाओं  के  लिये  पौंडों  waar  सेने  में  भुगतान  क्योंकि  wa  उन्हें  रुपये
 की

 जरूरत  नहीं  है
 ।  मैं

 अनिशा  करता  हुं  कि  प्रधान  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  संतोषजनक  उत्तर  श्रेया  इस  मामले  को

 इस्पात  मंत्रालय  की  शभ्रनदानों  की  मांगों  के  समय  उठाना  पड़ेगा  |

 वास्तव  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यदि  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  करों  में  50  प्रतिशत  कटौती

 की  जाती  तो  उस  का  राजस्व  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 राष्ट्र  पति  कनेडी  ने  जो  कि  एक  महान

 वादी  थे  यह  सिद्ध  कर  दिया  था  कि  करों  में  जितनी  कटौती  की  जाती  राजस्व  में  उतनी  कमी  नहीं  होती

 राजस्व  में  करों  की  कटौती  से  बहुत  कम  कमी  होती  है  ।  यदि  प्रत्यक्ष  अथवा  प्रत्यक्ष  करों  में
 50

 प्रतिशत  कटौती  की  जाती  तो  राजस्व  में  केवल  30  प्रतिशत  कमी  होगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे

 देश  में  समूचे  रूप  से  राजस्व  में  30  प्रतिशत  की  कमी  की  जा  सकती  क्योंकि  इस  समय  बहुत  सा  धन

 बर्बाद  किया  जा  रहा  है  रोक  यदि  इस  बर्बादी  को  रोका  जाये  तो  मैं  सभा  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हमारे

 देश  में  राजस्व  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  आंकड़ों  से  यह  बात  सिद्ध  होती  है  कि  ज्यों  ज्यों  करों  में  वृद्धि  हुई

 त्यों  त्यों  प्रौद्योगिक  विकास  की  गति  में  कमी  arg  है  ।  हमें  करों  की  दर  की  भ्रमित  अपनी

 व्यवस्था  के  विकास  की  चिन्ता  करनी  चाहिये  ।  यदि  हमारी  झ  व्यवस्था  की  दर  बढ़  जाती  तो  उस

 से  हमारे  सामाजिक  उद्देश्य  कहीं  अधिक  अच्छी  तरह  से  पुरे
 बजाय  करों  में  वृद्धि  करने की  इस

 नाकारा  नीति  से  ।  हमारा  उद्देश्य  alas  विकास  न  कि  करों  में  वृद्धि  करना  |

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  अपने  श्राप  को  प्रगतिवादी  कहती हैं  ।  मैं  प्रार्थना  करता  हूं  कि
 भगवान

 करे  ऐसा  क्योंकि  इस  से  हमारे  देश  का  भविष्य  उज्जवल  होगा  |  परन्तु  खेद  की  बात  यह  है  कि  वह

 वास्तव  में  प्रगतिवादी नहीं  है  ।  उन  की  विचारधारा  वही  है  जो  तीसरे  दशक  के  मध्य  में  इंगलैंड  में  प्रचालित

 थी  |  उस  समय  मार्क्सवादी  कहलाना  एक  फैशन  समझा  जाता  था  ौर  हर  नवयुवक  ATT  को

 मार्क्सवादी कहता  था  |
 मेरा  उन  से  अनुरोध  है  कि  वह  उसी  को  समाजवाद  न  जो  उन्होंने  गैरेज

 अथवा  लंदन
 में

 तीसरे  दशक  में  सीखा  था  |  संसार  भर  के  देशों  में  तब  में  कौर  ga  में  समा  जवाद  में  भा  री

 परिवर्तन  भराया  है  ।
 श्रीमती  गांधी

 को  उस
 परिवर्तन  को  समझना  चाहिए  ।  यदि  हम  पश्चिम  जमाने
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 अथवा  स्वीडन  के  बजट  जो  कि  सभा  जवानी  देश  जांच  करें  तो  हमें  पता  लग  जाएगा  कि  समाजवाद

 में  कितना  परिवर्तन  कराया  मैं  श्रीमती  गांधी  से  म्रनुरोध  करता  हूं  क्रि  वह  इंगलैंड  की  एक  समाजवादी

 महिला  मिस  रीटा  हिडन  की  सैंचरी  नामक  पुस्तक  पढ़ें  ।  मेरा  उनसे  ग्र ने रोध

 है  कि  वह  डिलीयाज़  द्वारा  लिखित  श्रीधर  फैक्ट  नामक  पुस्तक  यदि  वहू  इस  पुश्त क
 को  पढ़ेगा  तो  उन्हें  मत  हो  जाएगा  कि  राज  संसार  के  सामने  दो  ही  विकल्प  हैं  या  तो  लेनिन  को  चुना  जाए

 अथवा  गांधी  को  चुना  जाए  इस  महान  लेखिक
 ने  साम्यवादी  होते  हुए  भी  गांधी  को  चुनना  अधिक

 श्रेय कर  समझा  है  ।  यह  हमारे  देश  का  दुर्भाग्य  है  कि  हम  साम्यवादियों  द्वारा  की  जाने  वालीਂ  हत्यारों

 और  लूट  पाट  को  देखते  हुए
 भी

 लेनिन  को  महान  सम्मान
 दे  रहे  है प्र ौर  उस  की  जन्म  शताब्दी  मनाने

 के  लिये  समिति  गठित  कर  रहे  हैं  तथा  उस  समिति  को  प्रधान  मंत्री  का  प्रश्न  प्राप्त  है  ग्रोवर  गांधी  जी

 की  अवहेलना कर  रहे  हैं  |

 इस  बजट  में  बीसवीं  शताब्दी  के  लोकतंत्रीय  समाजवाद  की  झलक  नहीं  मिलती  |  यदि

 वाद  की  यही  स्थिति  रही  तो  यहां  की  जनता  समाजवाद  शब्द  से  घृणा  करने  लगेगी  |  समाजवाद  की  गति

 बहुत  धीमी  है  कि  इन  तरीकों  से  समाजवाद  के  लक्ष्य  प्राप्त  करना  असंभव  है  ।  समाजवाद  के  लक्ष्य

 प्राप्त  करने  के  लिये  हमें  नये  तरीके  अपनाने  चाहियें  ।  प्रधान  मंत्री  देश  को  आधुनिक  रूप  देना  चाहती

 है  परन्तु  इस  से  ea  उनको  अपने  कौर  अपने  बहुत  से  साथियों  के  विचारों  को  आधुनिक  रूप  देना  होगा  .।

 हमें  विश्व  की  घटनाश्रों  से  परिचित  रहना  चाहिये  ।  हमें  अपनी  पुरानी  विचारधारा  के  सथ  चिपका  नहीं

 रहना  चाहिये  ।  इस  लिये  मैं  श्री  रोक  मेहता  के  विचारों  से  सहमत  हूं  कि  बजट  में  किसी  नई  अथवा

 मौलिक  बात  का  उल्लेख  नहीं  इस  बजट  में  प्रा उम् बर  है  प्रो  वस्तु  स्थिति  से  इसका  दूर  का  भी  सम्बन्ध

 नहीं
 है  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  इस  बजट  में  वास्तविकताओं  शौर  बदलते

 हुए  समय  की  चुनौती  का  मुकाबला  करने  की
 क्षमता  इसमें  जन  साधरण  कौर  पिछड़े

 वर्गों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  सम्बन्धी  सरकार  का  इरादा  परिलक्षित  होता  है  बजट  के  प्रस्तावों

 में  परिवर्तन  की  झलक  मिलती  है  ।  इसमें  प्रतिक्रियावादी  शक्तियों  को  निरुत्साहित  किया  गया  है  ate

 देश  में  लोकतंत्रीय  ale  समाजवादी  शक्तियों  के  संगठित  होने  का  अवसर  दिया  गया  है  ।

 खाद्य  उत्पादन  10  करोड़  मीटरी  टन  से  भी  अधिक  हो  जाने  की  सम्भावना  विदेशी  मुद्रा

 की  आरक्षित  निद्धि  में  वृद्धि  हुई  निर्यात  बढ़ा  है  तथा  व्यापार  सन्तुलन  की  स्थिति  में  काफी  सुधार  gar

 इस  प्रकार  हम  ने  अपनी  श्राथिक  व्यवस्था  की  waft  की  दर  बढ़ने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 घाटे  की  श्र्थेव्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  ।  आजकल  पूर्ति  और  मांग  का

 सिद्धान्त  एकदम  पुराना  पड़  गया  है  |  हम  देश  की  श्रथंव्यवस्था  को  नथा  रूप  प्रदान  कर  रहे  है  ।

 प्रगति  त्र  मुद्रास्फीति  का  एक  साथ  रहना  आवश्यक  नहीं  है  ।  बल्कि  प्रगति  मुद्रास्फीति  की  सब  से

 बड़ी  wa  है  ।  इसलिये  इस  बजट  में  मुद्रास्फीति  के  बिना  प्रगति  की  व्यवस्था  की
 गई  हम  चाहते  हैं  कि

 प्राथमिक  क्षेत्र  में  हम  शीघ्र  प्रगति  ० कर ॥  इसलिए  225  करोड़  रुपये  के  घाटे  की  ग्रंथ  व्यवस्था  के  सम्बन्ध

 में  चिन्ता  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 इस  बजट  में  उत्पादन  पर  अधिक  जोर  दिया  गया  है  ।  वेतन  पाने  वालें  मध्य  वर्ग  का  विशेष

 ध्यान  रखा  गया  है  झ्र  धनवान  वग  पर  अधिक  बोझ  डाला  गया  है  जिससे  वे  समाज  के  विकास  के

 लिये  कुछ  प्रतीक  धन  दें  ।  श्र  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  गत  वर्षों  में  प्रस्तुत  किये  गये  बजट  श्र
 े  फि  vy os

 इस  बजट  में  कोई  अन्तर  नहीं  कांग्रेस में  फूट  !  |  चत  ठ ही  व्यक्तियों की  देन है  जो  प्रकाश

 अन्धकार में  अन्तर  नहीं  समझ  सकते  |
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 महोदय  पीठासीन

 [Mr.  DEPUTY  SPEAKER  द  the  Chair]

 स्वं प्रथम  इस  बजट  में  प्रौद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिये  पारिवारिक  पेंशन  एवं

 जीवन  बीमा  योजना  दूसरे  बारानी  खेती  के  तरीकों  में  अ्रनुसन्धान  कौर  छोटे  किसानों

 के  लिये  विशेष  सुविधाओं  तीसरे  अकाल  ग्रस्त  एवं  सुखा  प्रीत  तथा  सभी  प्रकार  को

 आपदाओं वाले  क्षेत्रों  के  लिये  ग्राम्य  निर्माण  कार्यक्रम  चलाने  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई

 की  समस्या  तथा  अन्य  समस्याओं  के  साथ  निपटने  के  लिये  नगरीय  विकास  को  स्थापना

 इस  बजट  में  देहातों  की  मूल  आवश्यकता  aaa  पीने  का  पानी  सप्लाई  करने  की  कौर  लाखों

 बच्चों  के  लिये  पौष्टिक  श्रीमान  सम्बन्धी  कार्यक्रम  की  कौर  सातवें  कामना  रियों  को  न्यूनतम  पेंशन  40

 रुपये  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 5,000  रुपये  से  कम  प्राय  वालों  के  लिये  काफी  रियायत  की  व्यवस्था  की  गई  कराधान

 का  यदि  विश्लेषण  किया  जाये  तो  पता  चलेगा  कि  70  प्रतिशत  करों  का  बोझ  अधिक  राय  वाले

 पर  पड़ेगा  कौर  केवल  16  प्रतिशत करों  का  बोझ  प्रत्य  वर्गों पर  पड़ेगा

 फिर  सरकार  ने  42  लाख  मीटरी  टन  मन ताज  का  रक्षित  भण्डार  बना  लिया  हेलो  हमें  आशा

 है  कि  हम  मूल्यों  पर  नियंत्रण  कर  सकते  है  ।  यदि  बजट  के  प्रस्तावों  पर  ध्यान  विचार  किया  जाये

 तो  पत्ता  चलेगा  कि  दूषि  श्र  औद्योगिक  प्रगति  की  रफ्तार  बढ़ाने  के  लिये  ठोस  प्रयास  किये  गये  है  ।

 ञ  की  नसल  प्रौढ़  पशुधन  में  सुधार  करने  के  लिये  भी  व्यवस्था की  गई  हैं  ।  इसी  प्रकार  निर्यात बढ़ाने
 के  लिये  रबड़  कौर  काफी  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  दिये  गये  है  ।  हमारी  औद्योगिक  प्रगति  की  स्थिति

 काफी  अच्छी  है  ।  बवीता  टर्की  और  अफगानिस्तान  में  भारतीय  इस्पात  तथा  सीमेंट  का  उपयोग  हो  रहा

 हमारे  इंजीनियर  अन्य  देशों  में  निर्माण  कर  रहे  है  ।

 फिर  गुजरात  और  हरियाणा  के  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  सुधार  करने  के  लिये  भी

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  ये  सभी  क्षेत्र  पिछड़े  हुए  हैं  ale  उनकी  आर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 हमने  छोटे  किसानों  के  लिये  ग्रामीण  परियोजनाएं  श्रारम्भ  करने  का  fore  किया  है  ।

 इस  बजट  में  उन  लोगों  को  प्रोत्साहन  देने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  जो  खर्च  करने  की  बजाए
 बचत  करना  पसन्द  करते  हैं  ।  सरकारी  तथा  नए  निर्माता  उपक्रमों  में  पूंजी  लगाने  वालों  को  धन  कर  से

 छुट  में  बुद्धि  कर  दी  गई  है  ।  बड़े  किसानों को  जो  डाक  बचत  योजना  में  झपना  धन  जमा  करना  चाहते
 अधिक  ब्याज-दर  की  पेशकश  की  गई  है  भविष्य  निधि  जमा  पर  भी  अधिक  व्याज  देने  का

 प्रस्तांव

 बड़े  पैमाने  पर  पोषाहार  कार्यक्रम  के  माध्यम से  3  बज ेसे  कम  आयु  के  20  लाख  से  अ्रधिक

 बच्चों  को  लाभ  पहुंचाया  जायेगा  |  मेरी  राय  में  पहली  बार  इस  तरह  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  स्कूल  फील्डिंग  प्रोग्राम  का  क्षेत्र  बढ़ा  दिया गया  है  ।  इससे  12  वर्ष  तक  ही  ग्रायु के च्झ  140

 लाख  बच्चों  को  लाभ  पहुंचेगा  |

 इस  बजट  के  द्वारा  सरकार  ने  अमीरी  को  नियंत्रित  करने  का  भरसक  प्रयत्न  किया  है  ।  इस
 बजट  में  5  लाख  से  अधिक  रुपये  की  नगरीय  सम्पत्ति  पर  कर  लगाया  गया  है  |  यह  इस  समस्या  HT
 तारीक  हल  नागरीय  भूमि  तथा  भवनों  पर  धन  कर  की  दर  बढ़ा  दी  गई  उपहार  कर  से  छूट  की
 सीमा  10,000  से  कर  5,000  रुपये  कर  दी  गई  है  |  समवाय  मनोरंजन  व्यय  पर  कर-छूट  समाप्त
 कर  दी  गई  है  ।  स्वैच्छिक  न्यासों  की  प्राय  पर  65  प्रतिशत  की  समान  दर  कर  अपवंचन  को  रोकने  का
 व्यावहारिक  उपाय है  यदि

 इन
 सब  चीजों  से  पिछले  बर्ष  के  बजट  की  तुलना  में  1970-71  के  बजट
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 19  1891  )  पश्चिमी  कोसी
 नहर--प्रसारण  क

 के  बारे  में  चर्खा
 लि  iii SS)

 में  कोई  अत्तर  दृष्टिगोचर  नहीं  दोता  तो  फिर  किन  चीजों  मे  प्रकार  दृष्टिगोचर  होगा
 ?  इस  बजट

 में
 लोकतंत्रीय  तथा  समाजवादी  शक्तियों  को  बल  मिलेगा  गौर  प्रतिक्रियावादी  शक्तियों  को

 पराजय  होगी  ।  इस  बजट  द्वारा  सही  दिशा  में  कदम  उठाया  गया  है
 ह ES

 पश्चिमी  कोसी  अ्रशोक  तथा  ठाकर  कागज  मिलों  मिथिला

 विश्वविघालय  तथा  मिथिला  प्रसारण  केन्द्र  के  बारे  में  चर्चा

 DISCUSSION  RE  :  WESTERN  KOSI  CANAL,  ASHOKA  AND  THAKUR  PAPER  MILLS
 AND  MITHILA  UNIVERSITY  AND  MITHILA  BROADCASTING

 STATION

 Shri  Bhogendra  Jha  (Jainagar):  The  area  of  the  Western  Kosi  Canal  is  just
 below  Nepal.  All  the  views  passing  through  this  area  carry  silt  with  them.  The
 nature  of  these  rivers  is  yery  peculiar.  If  there  are  no  rains,  they  become  dry  and  a
 situation  of  drought  develops.  Even  a  little  rains  causes  floods  in  them.  Keeping  this
 situation  in  view,  Kosi  Canal  Project  was  prepared.  It  was  meant  to  give  benefit  to  India
 as  well  as  to  Nepal.  Now  it  is  being  said  that  Nepal  Government  was  not  prepared  for
 that  .  But  it  is  wrong  to  say  that  Nepal  has  totally  rejected  the  scheme.  Nepal  simply  wants
 some  change  in  the  course  of  the  canal  towards  north  so  that  boththe  countries  may  benefit  from
 it  and  Indian  engineers  are  hesitant  to  accept  Nepal’s  proposal  on  the  plea  that  more  cost  will
 be  involved  in  it.  This  is  not  the  way  of  doing  the  things.  The  reason  why  Nepal  is  hesitant
 in  this  matter  is  the  non-construction  on  embankment  on  Kamla  river  upto  Sisapani.  Embank-
 ments  on  this  river  were  constructed  only  upto  Jainagar  while  it  was  agreed  t>  consturct  them

 When  we upto  Sisapani,  the  Himalayas.  This  matter  has  been  pending  for  the  last  6  years.
 visited  Nepal,  we  saw  that  Nepal  government  is  prepared  to  accept  this  project  and  they  want

 that  it  should  be  completed  as  soon  as  possible.  The  total  cost  of  this  Project  is  20  crores  of

 rupees.  In  1968  Government  of  India  sanctioned  a  sum  of  Rs.  5  crores,  but  now  they  have  re-

 duced  this  amount  only  to  50  lakhs  of  rupees.  So  request  the  Prime  Minister  to  provide
 20  crores  of

 Tupees
 for  Western  Kosi  Canal.  It  should  not  be  further  delayed.

 So  far  as  the  question  of  industrialijzation  is  concerned,  not  even  a  single  paisa  is  spent

 by  the  Central  Government  on  setting  up  industries  in  Bihar.  In  private  sector  a  big  paper
 mill  was  established.  Another  mill  was  also  established  therein  which  Bihar  Government  have

 shares.  One  more  paper  mill  was  established  in  Samastipur,  but  it  was  nct  allowed  to  operate
 on  account  of  the  fact  that  Jain  and  Birla  brothers  did  not  want  it  to  work.  We  requested
 the  Central  Government  that it  should  be  taken  over  by  them.  Shri  F.A.  Ahmed  gave  us  assu-

 Tance  on  27th  May  1969  by  stating  that  possibility  of  the  Central  Government  taking  over

 the  mill  will  also  be  examined  as  soon  as  any  Central  Government  Scheme  for  the  manu-

 facture  of  paper  is  approved.  Inthe  fourth  Five  Year  Plan  it  is  proposed  to  open  paper
 mills  at  four  or  five  places.  Instead  of  fulfiling  the  said  assurance  given  on  behalf  of  Government,

 want  to  say  that  this  mill  should  not  be now  they  have  proposed  to  shift  this  mill  to  Assam.

 shifted  t>  any  other  place  and  the  Central  Government  should  be  ready  to  run  it.  As  regards
 the  availability  of  raw.  material  to  be  consumed  in  this  mill,  I  want  to  inform  hon.  Minister  that
 there  are  a  number  of  sugar  mills  in  that  area  and  the  bagasse  can  be  used  init  as  raw  material.

 Apart  from  bagasse  there  are  bomboo  forests  in  Bihar,  which  may  provide  another  raw  material
 for  it.

 Sir,  the  third  point  I  would  like  to  make  is  about  university  of  Darbhanga.  A  study
 team  sent  by  the  University  Grants  Commission  recommened  that  the  said  University  should
 be  reorganized  and  it  should  be  nimed  as  Mithila  University.  A  building  worth  two  crores
 of  rupees  and

 a  library  are  being  donated  to  it.  But  the  matter  is  being  delayed.  So  I  request
 the  Govern  me  nt  to  accept  the  Commission’s

 recommendation
 and  take  over  this  University.
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 The  Bihar  Government  wants  to  implement  the  recommendation  of  the  U.G.C.  and  they
 have  sought  some  Central  assistance  for  the  purpose.  The  matter  is  hanging  fire  for  the  Centre

 have  not  yet  taken  any  decision  on  their  request.

 We  have  submitted  a  proposal  to  set  up  a  radio  station  in  Darbhanga  and  the  then  Minister
 of  Information  and  Broadcasting  Shri  K.K.  Shah  gave  us  an  assurance  in  1967  that  he  proposed
 to  take  action  on  this  project  next  year  and  get  it  approved  so  that  it  could  make  a  start  in  the  year
 1969-70.  But  Darbhanga  did  not  find  place  in  the  proposed  5  new  broadcasting  stations  for  which

 provision  had  been  made  in  the  budget  for  1970-71.  5०,  keeping  in  view  the  above  assurance,
 Government  should  include  therein  Darbhanga  also.  It  would  also  strengthen  our  friendly
 and  cordial  relations  with  Nepal  and  her  people  who  are  in  closer  contacts  with  this  area,  if  a

 radio  station  is  set  up  in  Darbhanga.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  7  बजने  में  aa  केवल  8  मिनट  सभा  को  निर्णय  देना

 है  कि  वह  इस  चर्चा  को  समाप्त  करने  के  लिये  कब  तक  बैठना  चाहती  इस  तरह  हम  आगे  नहीं

 चल  सकते  |

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  Sir,  I  propose  that  the  sitting  of  the  House  be

 extended  by  an  फिठपा , , , .तारधरिाउओं

 उपाध्यक्ष  महोदय :  सभा  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  अराग  चलना  शैलसम्भव  है  ।

 का्यवाही-वुयान्त  में  कुछ  शामिल  न  किया  जाये  ।

 श्री  गुणानंद  ठाकुर
 ***

 Shri  Ramavatar  Shastri  The  sitting  be  extended  by  half  an  hour  to  finish  the

 discussion.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामावतार  शास्त्री  का  प्रस्ताव  है  कि  सभा  की  बैठक  का  समय

 आधा  घंटा  प्रौढ़  बढ़ाया  जाये  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 चर्चा  समाप्त  करने  के  लिये  सभा  की  बैठक  श्रद्धा  घंटा  ate  बढ़ाया  जाये  1”

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  ह
 The  motion  was  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  सभा  ने  प्रस्ताव  नामंजूर  कर  दिया  है  |

 कार्यवाही-बृतान्त  में  अरब  कुछ  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )
 se

 Shr ri ii  Ramavatar  Shastri  Sir,  the  sitti  no  be ig  Ve  extended  by  fifteen
 minutes.

 उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  सभा  इस  प्रस्ताव  से  सहमत  है  कि  15  मिनट  का  समय
 बढ़ा  दिया  जाये  |

 माननीय  सदस्य  at

 ***कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  |
 recorded
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 Shri  Gunanand  Thakur  (Saharsa)  :  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  House

 in  general  and  Ministers  in  particular  to  the  serious  situation  obtaining  in  that  area.
 Shri  Ganesh  Chandra  Mishra  of  Congress  has  submitted  a  memorandum  to  the  Central
 Government  {threatening  that  a  serious  trouble  would  take  place  there  if  the  demands
 made  therein  were  not  met  within  three  months.  Similarly,  one  lakh  people  led  by
 Shri  Karpuri  Thakur  have  staged  a  demonstration  in  Darbhanga  today.  There  are  not
 two  opinions  in  this  matter  and  the  Government  have  ccmmitted  a  blunder  and
 acted  in  an  irresponsible  manner.  The  Western  Kosi  Canal  prcject  was  inaugurated  by  the  State
 Chief  Minister,  Shri  Vinoda  Nand  Jha  and  the  Union  Minister,  Shri  Jagjiwan  Ram.  I  want
 to  know  from  Dr.  K.L.  Rao,  that  if  no  agreement  was  entered  into  with  the  Government  of  Nepal,
 how  the  tenders  were  called  as  also  the  project  was  inaugurated  with  the  assurance  that  it

 would  be  commissioned.

 So  far  as  the  question  of  Mithila  University  is  concerned,  it  is  a  matter  of  regret  that  the

 Government  have  not  yet  taken  a  decision  in  the  matter  and  the  routine  reply  is  under  consi-
 deration.

 The  Government  should  pay  due  attention  to  the  long  standing  demand  of  the  people
 to  connect  Darbhanga  with  Saharsa  and  Purnea  as  there  is  no  link  between  them  at  present.
 The  matter  deserves  adequate  attention  from  strategic  point  of  view  also.

 The  area  may  turn  into  another  Telengana  if  the  problems  are  not  solved  immediately
 without  any  further  delay  and  the  responsibility  for  that  state  of  affairs  would  rests  on  the

 Shri  M.  Madhukar  (Kesaria)  :  Sir,  the  revenue  of  the  lands  acquired  for  the  purpose
 of  the  Gandak  canal  project  should  not  be  collected  from  the  farmers.  The  work  on  this

 project  should  be  started  in  Chhapara  District  of  U.P.  The  Government  should  take  over
 this  project  and  make  funds  available  in  shape  of  grant  for  the  purpose,  and  everything  should
 be  done  to  expedite  the  project.

 An  assurance  was  given  by  the  then  Information  &  Broadcasting  Minister,  Shri  K.K.
 Shah  that  a  radio  station  in  Champaran  would  be  set  up,  but  it  has  not  been  carried  out  so  far
 and  not  any  provision  has  been  made  therefor.  I  want  categorical  replies  from  the  hon.  Minister
 concerned  as  to  whether  they  are  going  to  fulfil  their  assurances  given  in  regard  to.  Kosi  Canal,
 Gandak  canal  and  a  radio  station  at  Champaran.

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  There  is  a  need  to  set  up  industries  in  Bihar

 particularly  in  North  Bihar.  The  State  is  industrially  a  backward  and  nothing  has  been
 done  so  far  for  the  industrial  development  thereof,  despite  various  assurances  given
 by  the  State  and  Union  Ministers  in  this  regard.  The  Government,  on  the
 other  hand,  is  proposing  to  shift  the  Paper  Mills  from  North  Bihar  and  closing
 down  a  cycle  factory  some  where  in  the  same  State.  We  strongly  protest  against  the  proposed
 shifting  of  the  Paper  Mills  therefrom.

 इ  fully  support  the  demands  raised  by  my  hon.  friend  Shri  Bhogendra  Jha.

 Shri  Beni  Shankar  Sharma  (Banka)  :  Sir,  supporting  the  demands  made  by  my
 hon.  friend  Shri  Bhogendra  Jha,
 the

 would  like  to  know  from  the  hon.  Minister
 circumstances  in  which  the  Ashoka  Paper  Mills  in  Bihar  was  set  up  and

 those:  in  which  it  is  now  being  shifted  to  Assam  |when  t
 around  Darbhanga  have  enough  of  bagasse  to  feed

 he  sugar  factories  near  and
 this  |  Mills  to  manufacture  papers  It ill  be  a  national  waste  to  shift  this  Mills  to  Assam  The  Gove

 Mill  in  Assam  instead.  I  strongly  protest  8.
 Tnment  can  set  up  a  new  Paper

 done  on  some  political  reasons.
 gainst  the  proposed  shifting  of  this  Mill  if  it  is  being

 The  Kosi  canal  brings  a  lot  of  san  d  with  it  and  the  san  d  has  spread  over  the  major  part of  Purnea  with  the  result  that  the  prod  uction  inthe  area  ha  $  decre Steps  should,  therefore,  be  taken  to  ased  instead  of  increasing. improve  the  situation.
 5/Lok  Sabha/70—25
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 Discussion  Re  :  Western  Kosi  Canal—Broadcasting  Station  March
 10,  1970

 तथा  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०

 के  प्रश्न  पर  मैं  माननीय  सदस्य  की  चिनता  से  बिल्कुल  सहमत  हूं  ।  यद्यपि  यो  जना  aah  ने  उसकी

 कृति  1961  मे ंदे  दी  किन्तु  नेपाल  सरकार  के  साथ  करार  होने में  पांच  वर्ष  लग  गये  |  उसके  बाद
 दोनों  देशों  के

 इं जीनियरों  द्वारा  erat  सवाल  किये  जाने  के  बाद  नेपाल  सरकार  ने  कुछ  फेर-बदल  चाहे

 जिन  पर  सहमत  हो  गये  हैं  ।  अब इस  परियो  जना  की  स्वीकृति  में  कोई  बाधा  नहीं  है  ।  सरकार  इस

 योजना  को  कॉ ोय रूप  देने  के  लिये  है  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  इस  परियोजना  की

 कृति में  बहुत  विलम्ब  garg  ait  नेपाल  सरकार  से  इस  परियोजना  पर  भ्र पनी  स्वीकृति  देने  का

 अनुरोध  करना  आवश्यक  है  ।  इसका  सम्बन्ध  इस  नहर  के  केवल  पहले  22  मील  से  है  कौर  उसे  इस  भाग

 का  मागं  अंकन  स्वीकार  करना  चाहिए  ।

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-करिये  मंत्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद )
 :

 जहां  तक  अ्रशोक  मिल  का  सम्बन्ध  इत  मिल  के  खोलने  के  लिये  1956  में  लाइसेंस  दिया  गया  था

 झर  तीन  वर्ष  उसे  फ्रांस  से  238  लाख  रुपये  की  मशीनों  का  ग्रा यात  करने  के  लिये  सायत  लाइसेंस

 दिया  गया  ।  जब  यह  राशि  दी  गई  तो  उसे  स्थगित  भुगतान  व्यवस्था  के  area  पर  दिया  जाना  था

 और  इस  भुगतान  के  लिये  सरकार  तथा  बैंक  को  गारन्टी  देनी  पड़ी  ।  लगभग  1  करोड़  रुपये  का  ऋण

 आद्योगिक  वित्त  निगम  सेਂ  लिया  गया  श्र  जीवन  बिना  निगम  से  भी  साम्य  अंश  जारी  किये  गये  ।

 इस  मिल में  1965 में  उत्पादन  आरम्भ  होना  लेकिन  श्री  तक  उसमें  सिविल  वर्क्स  पुरा

 होने  के  अलावा  तौर  छ  भी  नहीं  gars  |  ्र  उसकी  स्थिति  यह  है  कि  पहले  उसने  प्राइवेट  पार्टियों

 से  बातचीत  की  और  उसके  बाद  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  कि  क्या  उसके  लिये  इसे  अपने

 हाथ  में  लेना  संभव  है  ।  हमने  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  से  इस  मामले  की  जांच  करवाई  अर

 उसकी  रिपोर्ट  से  मालूम  gar  कि  इससे  सरकार  को  वित्तीय  हानि  होगी  ।  वहां  कोई  कच्चा  माल

 उपलब्ध  नहीं  है  इसलिये  सरकार  ने  निर्णय  किया  कि  इसमें  हिस्सा  न  लिया  जाये  ।

 यह  आरोप  बिलकूल  निराधार  एवं  गलत  है  कि  मैं  श्रासाम  का  हुं  इसलिये  मैं  उसे  बिहार  से

 हटाकर  आसान  ले  जाना  चाहता  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  इसके  विरुद्ध  हूं  ।  बिहार  सरकार

 असाम  सरकार  के  बीच  इस  बारे  में  बातचीत  हुई  है  जिसके  फलस्वरूप  उन्होंने  यह  निर्णय  किया  है  ।

 वे  इस  संयत्र  का  कुछ  भाग  sara  में  तथा  बाकी  बिहार  में  रखना  चाहते  हैं  शौर  वे  इस  सम्बन्ध  में

 प्रस्ताव भी  भेज  रहे  हैं
 ।

 सरकार  असाम  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कागज  बनाने  का  एक  कारखाना  स्थापित  कर  रही

 है  जिसका  अशोक  मिल  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  ato  के०  श्रार०  वी ०  Wa)  :  जहां  तक  संस्कृत

 विश्वविद्यालय  की  स्थापना  का  सम्बन्ध  बिहार  राज्य  विश्वविद्यालय  आयोग  इस  विचार  से  सहमत

 नहीं  है  कि  संस्कृत  विश्वविद्यालय  का  प्रस्तावित  बहु-संकाय  मिथिला  विश्वविद्यालय  के  साथ  एकीकरण

 किया  जाये
 ।  इस  विषय  पर  राज्य  सरकार  से  हमें  कोई  टिप्पण  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।  हम  इस  बारे में

 उसे  पत्र  भेजते  रहे  हैं
 और  वह  कोई  उत्तर  नहीं  देती  ।  मामला  विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  के

 धीन  है  alt  इस  विशेष  मामले  पर  हम  राज्य  सरकार  की  कार्यवाही  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सहायता  का  सम्बन्ध  मुझे  बड़ा  दुख  है  कि  केन्द्र  वित्तीय  सहायता  देने

 की  स्थिति  में  नहीं  है  क्योंकि  सारे  देश  से  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  की  मांगें  की  जा  रही  हैं  वह  इन
 विश्वविद्यालयों  को  स्थापित  करने  की  स्थिति  में  नहीं  विश्वविद्यालय  अ्रनुदान  आयोग  किसी  नये
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 1891  aqafadt cat afer waqiaa

 तथा  श्रादिम
 अनुसूचित  जाति  जाति--कार्यवाही

 सारांश

 विश्वविद्यालय  के  खुलने  के  बाद  विकास  प्रयोजनों  के  लिये  उसकी  सहायता कर  सकता  है  ।  किन्तु

 विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  भार  राज्य  सरकार  को  ही  वहन  करना  पड़ेगा  ।

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the  Depart-
 ment  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  The  hon.  Members,  Shri  Bhogendra  Jha  has
 raised  the  question  of  setting  up  a  radio  station  in  Dharbhanga.  In  a  meeting  held  on  22nd

 November,  1967  which  was  attended  by  the  M.Ps.  from  Bihar  also,  it  was  decided  to  set-up
 a  radio  station  at  Gorakhpur  for  the  Bhajpuri  and  Mathili  speaking  people  of  eastern  U.P.,
 Bihar  and  Nepal  and  another  for  Mathili  speaking  people  in  Darbhanga.  The  work  relating
 to  setting  up  of  a  Radio  Station  at  Gorakhpur  is  already  at  an  advanced  stage.
 So  far  as  is  will Darbhanga  concerned,  the  project  be  completed  during
 the  Fourth  Plan.  The  work  has  already  started.  All  the  necessary  steps  have  been  taken  for
 the  acquisition  of  land  for  installation  of  transmeter,  construction  of  staff  quarters  and  allied
 matters,  and  an  interim  recording  Studio  is  already  functioning  there  since  last  year  and  Pro-

 grammes  are  recorded  in  Mathili  language  and  relayed  from  Patna  Station.

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 कार्यवाही  सारांदा

 Committee  on  the  Welfare  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.

 Minutes

 श्री  बसु सतारी  :  मैं  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति

 कल्याण  सम्बन्धी  समिति  की  पहली  से  बीसवीं  बैठक  तथा  उसकी  उप-समिति  की  पहली  से  आठवीं

 बैठक  के  कायंवाहीं-साराश  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 इसके  पहचान  लोक  सभा  बुधवार  11  मार्च  1970/20  फाल्गुन  1891  के  ग्यारह  बज

 तक  के  लिए  स्थगित हुई
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  11.00  A.M.  on  Wednesday,  the  11th  »March,  1970/Phal-

 guna  20,  1891  (S  Gna) alta)
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